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प्रकाशकीय 

भारत के संसदीय चनुावों में धरु दक्षिणपन्थी शक्तियों की हार और राष्ट्रीय स्वयसेवक 
संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के भीतर मची उठा-पटक से बहुत से 
लोगों को यह भ्रम हो सकता ह ैकि भारत में फ़ासीवाद के उभार का ख़तरा अब कम 
हो चला ह।ै लेकिन यह ख़शुफ़हमी ख़तरनाक़ होगी। 

सच तो यह ह ै कि फ़ासीवाद के दो परू्वाधारों में से पहला आज एक बार फिर 
अधिक उन्नत, अधिक सर्वग्रासी तथा अधिक संश्लिष्ट रूप में उपस्थित ह।ै आवर्ती 
चक्रीय क्रम में आने वाला विश्व पूँजीवाद का संकट आज लगातार मौजदू रहने 
वाले ढाँचागत संकट में तब्दील हो चकुा ह।ै भमूण्डलीकरण के नये साम्राज्यवादी 
दौर में पूँजी अतिलाभ निचोड़ने की प्रक्रिया में महेनतकश आबादी को कंगाली और 
बेरोज़गारी का शिकार बना रही ह ैऔर इस प्रक्रिया में पनुः अपने पहले से ही मौजदू 
संकट को और अधिक गहरा बनाती जा रही ह।ै ऐसी स्थिति में, परिस्थितियाँ अलग-
अलग रूपों में पश्चिमी यरूोप से लेकर परू्वी यरूोप के दशेों तथा रूस और एशिया-
अफ़्रीका-लातिनी अमरेिका के बहुतेरे दशेों में फ़ासीवादी ताक़तों को खाद-पानी द े
रही हैं और बड़े पूँजीपति वर्ग पर भी यह दबाव डाल रही हैं कि वे फ़ासीवाद का 
इस्तेमाल करने के बारे में सोचें या फिर मखु्यधारा की पूँजीवादी पार्टियों को सीमित 
पैमाने पर फ़ासीवादी तौर-तरीक़े  अपनाने के लिए तैयार करें। 

फ़ासीवाद के उदभ्व और विस्तार का दसूरा कारक तत्व – सर्वहारा वर्ग का 
क्रान्तिकारी आन्दोलन – हालाँकि आज लगभग अनपुस्थित और बिखराव का 
शिकार ह,ै लेकिन भमूण्डलीकरण की नीतियाँ महेनतकश वर्गां के विस्फोटों-उभारों 
की ज़मीन लगातार तैयार कर रही हैं, और यहाँ-वहाँ ऐसे विस्फोट शरुू भी हो चकेु हैं। 
पूँजीपति वर्ग इसके प्रति लगातार सचते ह ैऔर ज़ंजीर से बँध ेशिकारी कुत्ते की तरह 
वह फ़ासीवाद को मज़दरू वर्ग और व्यापक जनता के ख़िलाफ़ तैनात रखना चाहता ह।ै 

इसीलिए, फ़ासीवाद के विरुद्ध लड़ाई में निश्चिन्तता का शिकार हो जाना 
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और इसके विरुद्ध वैचारिक-राजनीतिक-सांस क्ृ तिक प्रत्याक्रमण में ढिलाई बरतना 
आत्मघाती होगा। 

प्रस्तुत पसु्तिका फ़ासीवाद के उभार के इतिहास के सामाजिक-आर थ्िक-
राजनीतिक कारणों के विश्लेषण के साथ ही जर्मनी और इटली में फ़ासीवाद के उभार 
और कार्यप्रणाली की चर्चा करती ह ैतथा उनकी विशिष्टताओ ंके बारे में बताती ह।ै 
यह भारत में फ़ासीवादी शक्तियों की जन्मकण्डली का ब्योरा दतेे हुए यहाँ फ़ासीवाद 
की विशिष्टताओ ंके बारे में बताती ह ैतथा इससे लड़ने की रणनीति और क्रान्तिकारी 
शक्तियों के कार्यभारों की भी चर्चा करती ह।ै 

यह निबन्ध मज़दरू अख़बार ‘नयी समाजवादी क्रान्ति का उदघ्ोषक बिगलु’ में 
जनू 2009 से दिसम्बर 2009 के बीच छह किश्तों में प्रकाशित हुआ था। हमें विश्वास 
ह ैकि यह पसु्तिका भारत में फ़ासीवाद की चनुौती को समझने और उससे लड़ने की 
तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगी। 

 –  राहुल फ़ाउण्डेशन 
1.1.2010  
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दूसरे संशोधित संस्करण की भमूिका 

यह पसु्तिका मलूतः 2009 में संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन की लगातार दसूरी चनुावी 
जीत के बाद एक लेख श्रृंखला के रूप में ‘नयी समाजवादी क्रान्ति का उदघ्ोषक 
बिगलु’ में छह किश्तों में प्रकाशित हुई थी। उस समय संशोधनवादियों और उदारपन्थी 
बरु्जुआ पार्टियों समते बदु्धि‍जीवियों तक में यह उल्लासपरू्ण कोलाहल मच गया था 
कि संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन की लगातार दसूरी जीत फ़ासीवादी भाजपा और 
संघ परिवार और इस तरह फ़ासीवाद की निर्णायक हार ह।ै हमने उस समय इस बात 
पर बल दिया था कि भाजपा की चनुावी हार को फ़ासीवाद की निर्णायक हार मानना 
एक प्राणान्तक भलू ह।ै यह भलू यही प्रदर्शित कर रही ह ैकि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट 
दायरों और साथ ही संशोधनवादी वामपन्थी दायरों में फ़ासीवाद की समचूी परिघटना 
और विशषे तौर पर इसकी भारतीय कि़स्म के बारे में समझदारी की गम्भीर कमी ह।ै 
मई 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेततृ्व में भाजपा की ज़बरदस्त जीत के बाद यह बात 
स्पष्ट हो गयी ह ैकि फ़ासीवाद उत्तरवर्ती पूँजीवादी समाज के सड़ते-गलते ढाँच ेकी 
स्थायी परिघटना ह।ै 

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी के परू्वार्द्ध के दौर में आने वाले 
पूँजीवादी संकट और 1970 के दशक के बाद आने वाले पूँजीवादी संकटों के चरित्र 
म ेभी बनुियादी परिवर्तन आये हैं। अब पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मन्दी और तेज़ी के 
बारी-बारी से आने वाले क्रमों की साक्षी नहीं बनती। अब मन्दी विश्व पूँजीवादी 
व्यवस्था की एक स्थायी चारित्रिक आभिलाक्षणिकता बन चकुी ह।ै पूँजीवादी मन्दी 
के उपोत्पाद के रूप में पैदा होने वाले एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन 
के रूप में फ़ासीवादी आन्दोलन भी आज उत्तरवर्ती पूँजीवादी समाज की एक 
स्थायी परिघटना बन चकुी ह।ै मन्दी और फ़ासीवाद, दोनों के ही प्रकट होने में जो 
आकस्मिकता का तत्व था वह आज समाप्त होने की ओर बढ़ रहा ह।ै बजाय इन 
परिवर्तनों को समझने के, तमाम वामपन्थी बदु्धिजीवी या तो ‘डिनायल मोड’ में चले 
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गये हैं और मौजदूा फ़ासीवादी उभार को दखेने से ही इकंार कर रह ेहैं, या फिर वे इसे 
कोई और नाम दनेे पर आमादा हैं। पहले कि़स्म के लोगों का यह दावा ह ैकि भारत 
में जर्मनी या इटली जैसा “क्लासिकीय” फ़ासीवादी उभार सम्भव ही नहीं ह ैक्योंकि 
भारत में जाति व्यवस्था की परिघटना इसके रास्ते में एक गम्भीर बाधा ह;ै कुछ लोगों 
का यह भी कहना ह ै कि भारत एक बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी, बहुजातीय दशे ह ैऔर 
इसलिए यहाँ जर्मन या इतालवी कि़स्म का फ़ासीवादी उभार सम्भव नहीं ह।ै पहली 
कि़स्म के ये लोग न तो यह समझते हैं कि जर्मनी और इटली में फ़ासीवादी उभार की 
आभिलाक्षणिकताओ ंमें कई गणुात्मक अन्तर थे और न ही वे यह समझते हैं कि इन 
दोनों दशेों में भी क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय वैविध्य की कमी नहीं थी, हालाँकि वह भारत 
जितना नहीं था। ऐसे लोग यह भी नहीं समझ पाते हैं कि यह उम्मीद करना व्यर्थ ह ै
कि जर्मनी और इटली में घटित हुई फ़ासीवादी परिघटना दहुरायी जायेेगी। ऐसे लोग 
सादृश्य निरूपण करते हुए कहते हैं कि यहाँ यातना शिविर नहीं हैं, यहूदियों के समान 
मसुलमानों का उस प्रकार का जातीय सफाया नहीं किया जा रहा ह,ै वगै़रह। इसलिए 
नरेन्द्र मोदी के नेततृ्व में भाजपा का उभार फ़ासीवादी उभार नहीं कहा जा सकता और 
यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में फ़ासीवाद आ गया ह।ै यह एक अनैतिहासिक 
दृष्टिकोण ह ैजो यह नहीं समझता कि प्रगतिशील ताक़तों के ही समान प्रतिक्रियावादी 
ताक़तें भी इतिहास से सबक़ लेती हैं; क्रान्तिकारी विचारधारा व राजनीति के ही 
समान फ़ासीवादी विचारधारा और राजनीति भी ‘रिडेम्प्टिव एक्टिविटी’ करती ह।ै 
इतिहास अपने आपको दहुराता नहीं ह।ै 

दसूरे कि़स्म के नववामपन्थी बदु्धिजीवी मौजदूा फ़ासीवादी उभार को फ़ासीवादी 
बोलने से घबराते हैं और कोई नयी कौड़ी ढँूढ़कर लाने के प्रयास में इसे ‘नवउदारवादी 
पूँजी की तानाशाही’ क़रार द ेरह ेहैं। यदि ऐसा ह ैतो मनमोहन सिंह की सरकार के 
शासन को क्या कहा जायेेगा? क्या वह नवउदारवादी पूँजी की तानाशाही नहीं था? 
अगर था तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार के दौर से अब के दौर में फ़र्क़  क्या ह?ै 
ज़ाहिर ह,ै इस प्रकार से नववामपन्थी सतू्रीकरण थोड़ा आगे बढ़ते ही असमाधये 
अन्तरविरोधों के गड्ढे में जा गिरते हैं। 

इन भ्रामक अवधारणओ ं और सतू्रीकरणों के मद्देनज़र यह और भी ज़रूरी हो 
गया ह ै कि आज के फ़ासीवादी उभार को उसी ऐतिहासिकता और विशिष्टता में 
समझा जायेे और सतू्रबद्ध किया जाये। इक्कीसवीं सदी के उत्तरवर्ती पूँजीवाद के दौर 
में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति और चरित्र में आये महत्वपरू्ण परिवर्तनों 
को समझते हुए आज के दौर के फ़ासीवादी आन्दोलनों के चरित्र की मार्क्सवादी-
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लेनिनवादी पड़ताल करने की ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा ह।ै 
ऐसे में, फ़ासीवादी उभार के प्रतिरोध और सर्वहारा क्रान्ति की रणनीतियों पर भी 

पनुर्विचार करने की आवश्यकता ह।ै हम बीसवीं सदी के अनभुवों के आधार पर ही 
फ़ासीवाद-विरोधी मज़दरू आन्दोलन की रणनीतियाँ नहीं बना सकते। हमें नये का 
अनसुन्धान करना होगा और साथ ही निरन्तरता के तत्वों की भी सटीक पहचान 
करनी होगी। 

इन्हीं चिन्ताओ ंको ध्यान में रखकर हमने जलुाई 2015 में इस पसु्तिका का एक 
पश्चलेख लिखा ह ैऔर अब हम इस पसु्तिका को उस पश्चलेख के साथ प्रकाशित 
कर रह ेहैं। साथ ही भारत में फ़ासीवादी उभार पर चली एक बहस हम परिशिष्ट में द ेरह े
हैं, जिसमें कि फ़ासीवादी उभार की एक उदार बरु्जुआ और निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवादी 
वाम व्याख्या की हमने एक आलोचना पेश की ह।ै यह पश्चलेख व साथ ही परिशिष्ट 
में पेश लेख कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के समक्ष चर्चा व बहस के लिए एक प्रस्ताव 
ह।ै लेकिन यह अपने आप में फ़ासीवाद के समचू ेइतिहास, सिद्धान्त और व्यवहार 
और प्रतिरोध की रणनीति व आम रणकौशल पर अन्तिम शब्द पेश करने का दावा 
नहीं ह।ै यह नकु्तों में पेश किय गये कुछ प्रेक्षण, आलोचनात्मक टिप्पणियाँ और कुछ 
प्रस्ताव हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्रान्तिकारी मज़दरू आन्दोलन व कम्युनिस्ट 
आन्दोलन में मौजदूा फ़ासीवादी उभार और उसके प्रतिरोध की रणनीतियों पर विचार-
विमर्श, प्रयोग और अमल का एक प्रस्थान बिन्दु बनेगा। 

– अभिनव 
15 अप्रैल, 2016 
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फ़ासीवाद क्या है  
और इससे कैसे लड़ें? 

वर्ष 2009 के आम चनुावों में संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन की विजय के साथ ही 
बदु्धिजीवियों, सामाजिक जनवादियों और यहाँ तक कि क्रान्तिकारियों का एक हिस्सा 
इस बात को लेकर बेहद ख़शु ह ै कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में साम्प्रदायिक 
फ़ासीवाद की पराजय हुई ह ैऔर फ़ासीवादी ख़तरा टल गया ह।ै चनुावों के ठीक 
पहले कई सर्वेक्षण इस बात की ओर इशारा कर रह े थे कि चनुावी नतीजे चौंकाने 
वाले हो सकते हैं और आडवाणी के नेततृ्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन को 
भी विजय हासिल हो सकती ह,ै या कम-से-कम उसे संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन 
के बराबर या उन्नीस-बीस के फ़र्क़  से थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम सीटें मिल सकती 
हैं। चनुाव के नतीजों ने इस बात को ग़लत साबित किया और कांग्रेस के नेततृ्व में 
संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन को विजय प्राप्त हुई। चनुावी नतीजों के हिसाब से चला 
जायेे तो भाजपा को भारी नकु़सान उठाना पड़ा ह ैऔर पराजय के बाद भाजपा में 
टूट-फूट, बिखराव और आन्तरिक कलह का एक दौर शरुू हो गया ह।ै भाजपा के 
शीर्ष विचारकों में से एक सधुीन्द्र कुलकर्णी ने हार का ठीकरा राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ 
की रणनीति पर फोड़ते हुए काफ़ी हगंामा खड़ा कर दिया। जसवन्त सिंह ने कहा ह ैकि 
चनुाव में पराजय के कारणों पर भाजपा में खलुी बहस होनी चाहिए। भाजपा नेताओ ं
का एक बड़ा हिस्सा भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को काफ़ी खरी-खोटी सनुा रहा 
ह ैऔर राजनाथ सिह की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गयी ह।ै 

इस सारे घटनाक्रम को दखेकर निश्चित तौर पर सन्तोष और ख़शुी का अनभुव 
होता ह।ै लेकिन क्या इन चनुावी नतीजों और उसके बाद भाजपा में मची उठा-पटक 
को दखेकर यह कहना उचित ह ैकि फ़ासीवाद भारत में उतार पर ह?ै क्या यह नतीजा 
निकालना सही ह ै कि भाजपा की पराजय भारत में फ़ासीवाद की पराजय ह?ै इस 
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प्रश्न का जवाब दनेे के लिए हमें यह समझना होगा कि फ़ासीवाद आख़ि‍र ह ैक्या? 
इसका इतिहास क्या ह?ै यह कैसे पैदा हुआ? विभिन्न दशेों में इसने क्या-क्या रूप 
ग्रहण किय? इन प्रश्नों के जवाब दनेे के बाद ही हम यह तय करने की स्थिति में होंगे 
कि भारत में फ़ासीवाद की “नियति” क्या ह।ै 

इससे पहले कि हम फ़ासीवाद के इतिहास और उसके अर्थ पर जायंेे, कुछ और 
मदु्दों पर एक शरुुआती चर्चा करना ज़रूरी ह।ै इस चर्चा के बाद हम फ़ासीवाद के 
विभिन्न पहलओु ंको समझने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। यह चर्चा पूँजीवाद 
की प्रकृति , उसके स्वाभाविक संकट और उसकी सम्भावित परिणतियों पर ह।ै 

पँूजीवाद की स्वाभाविक परिणतिया ँ
पँूजीवादी व्यवस्था किस प्रकार अपनी स्वाभाविक गति से  

संकट की ओर जाती है? 

हम एक पूँजीवादी व्यवस्था और समाज में जी रह ेहैं। इसकी चारित्रिक विशषेताए ँ
क्या हैं? यह निजी मालिकाने पर आधारित एक व्यवस्था ह ै जिसके केन्द्र में निजी 
मालिक का मनुाफ़ा ह।ै निजी मालिकों का परूा वर्ग आपस में प्रतिस्पर्द्धा करता ह ै
और इस प्रतिस्पर्द्धा का मदैान होता ह ैपूँजीवादी बाज़ार। पूँजीवादी उत्पादन में समाज 
के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओ ंका कोई विस्तृत मलू्यांकन और अनमुान नहीं 
लगाया जाता ह।ै बाज़ार में माँग के परिमाण के एक मोटा-मोटी मलू्यांकन के आधार 
पर पूँजीपति यह तय करता ह ैकि उस ेक्या पैदा करना ह ैऔर कितना पैदा करना ह।ै 
लेकिन यह मलू्यांकन परूा पूँजीपति वर्ग मिलकर नहीं करता ह ैबल्कि अलग-अलग 
निजी पूँजीपति करते हैं और इसके आधार पर वे प्रतिस्पर्द्धा करने बाज़ार में उतरते हैं। 
इसलिए परेू समाज में होने वाला उत्पादन योजनाबद्ध तरीक़े  से नहीं होता ह ैबल्कि 
अराजक तरीक़े  से होता ह।ै बाज़ार द्वारा बतायी जाने वाली माँग और आपरू्ति की 
स्थितियों के अनसुार हर पूँजीपति उत्पादन-सम्बन्धी निर्णय लेता ह।ै बाज़ार में कई 
सेक्टर मौजदू होते हैं। इन सभी सेक्टरों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बाँटा जा सकता 
ह ै– उपभोग की वस्तुओ ंका उत्पादन और उत्पादन के साधनों का उत्पादन। उपभोग 
की वस्तुओ ंमें आदमी की रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यकताओ ंकी विभिन्न वस्तुए ँ
होती हैं, मिसाल के तौर पर, खाने, पहनने के सामान, फ़्र‍िज-टीवी-वाहनों आदि जैसी 
उपभोक्ता सामग्रियाँ, मनोरंजन के सामान, आदि। हालाँकि, उपभोक्ता सामग्रियों को 
भी दो हिस्सों (टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियाँ और ग़ैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियाँ) 
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में बाँटा जाता ह,ै लेकिन अभी इस विभाजन के विश्लेषण में जाने की हमें कोई 
आवश्यकता नहीं ह।ै एक-एक उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में कई-कई पूँजीपति 
लगे होते हैं और अपने माल को बेचने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इसके लिए वे 
अख़बारों, टीवी, रेडियो, बिजली के खम्भों, होर्डिंगों, बस स्टापों और रेलवे स्टेशनों 
पर मौजदू प्रचार पट्टियों पर प्रचार करते हैं और अपने माल को सबसे अच्छा बताते हैं। 

यही हाल उत्पादन के साधनों के उत्पादन के सेक्टर में भी होता ह,ै लेकिन थोड़ा 
भिन्न रूप में। इस सेक्टर में मशीनों, उपकरणों और औज़ारों और साथ ही कई प्रकार 
के माध्यमिक कच्चे माल का उत्पादन किया जाता ह।ै यहाँ पर उत्पादित सामग्री का 
उपभोक्ता आम आदमी नहीं होता, बल्कि पूँजीपति वर्ग होता ह ैजो अपने उत्पादन के 
लिए उत्पादन के साधनों को पूँजीपति वर्ग के उस हिस्से से ख़रीदता ह ैजो उत्पादन के 
साधनों का उत्पादन करता ह।ै आजकल यह विभाजन बहुत क्षीण हो गया ह ैक्योंकि 
एक ही पूँजीपति ने उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन में भी निवेश कर रखा ह ैऔर 
उत्पादन के साधनों के उत्पादन में भी। लेकिन इससे विश्लेषण में कोई फ़र्क़  नहीं पड़ता 
ह।ै उत्पादन के दोनों सेक्टरों में उत्पादन और श्रम की स्थितियों का विश्लेषण किया 
जा सकता ह।ै लेकिन अभी हमारा उद्देश्य यह नहीं ह।ै उत्पादन के साधन के उत्पादन 
के क्षेत्र में भी एक-एक मशीन या उपकरण के उत्पादन में कई-कई पूँजीपति लगे होते 
हैं और उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन करने वाले पूँजीपति वर्ग को अपना उत्पाद 
बेचने के लिए लभुाने में लगे होते हैं। 

विभिन्न वस्तुओ ंया उत्पादन के साधनों (मशीन, उपकरण आदि) के उत्पादन 
में अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। कभी किसी वस्तु का 
उत्पादन अधिक लाभदायी होता ह ैतो कभी किसी और वस्तु का। मिसाल के तौर पर, 
अभी कुछ वर्ष पहले तक विश्व बाज़ार में सरूजमखुी और मने्था की ज़बरदस्त माँग 
के कारण भारत में तमाम धनी किसानों और कुलकों ने इनकी खतेी शरुू की। कृषि  
के क्षेत्र में सक्रिय पूँजीपतियों ने बाज़ार में माँग और आपरू्ति की स्थितियों को दखेते 
हुए सरूजमखुी और मने्था की खतेी में पैसा लगाना शरुू किया। लेकिन इन स्थितियों 
का मलू्यांकन सभी कृ षक पूँजीपतियों ने मिलकर संगठित रूप से नहीं किया, बल्कि 
अलग-अलग किया। जो भी सरूजमखुी और मने्था की खतेी में आवश्यक भारी पूँजी 
निवेश और कुशल श्रम की आवश्यकता को परूा करने में सक्षम था, उसने इसमें 
पूँजी लगायी। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों ही मालों का अति-उत्पादन हुआ और 
उनके उत्पाद को ख़रीदने के लिए बाज़ार में पर्याप्त ख़रीदार नहीं रह।े बाज़ार में माँग 
और आपरू्ति की स्थितियाँ बदल गयीं। अब सरूजमखुी और मने्था का बाज़ार उतना 
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गर्म नहीं रहा। इसके अलावा, पूँजीवादी व्यवस्था का नैसर्गिक तर्क  ही ऐसा ह ै कि 
उत्पादक शक्तियाँ पूँजीवादी उत्पादन पद्धति की सीमाओ ंका अतिक्रमण कर जाती 
हैं। यह अन्तरविरोध अपने आपको उत्पादन के अभतूपरू्व समाजीकरण और निजी 
विनियोजन के अन्तरविरोध के रूप में प्रकट करता ह।ै बहरहाल, अपने उदाहरण पर 
वापस लौटते हुए हम दखे सकते हैं कि इस प्रक्रिया में तमाम धनी किसान तबाह हो 
गये, जिन्होंने भारी पैमाने पर निवेश के लिए बड़े-बड़े ऋण लिय थे। भारत में किसानों 
द्वारा आत्महत्या का एक बड़ा कारण यह भी रहा ह।ै उनके तबाह होने के साथ खतेी 
में लगी मज़दरू आबादी भी बड़े पैमाने पर बेरोज़गार हुई और छोटे किसान सर्वहाराओ ं
की क़तार में शामिल हुए। अब बाज़ार में दसूरे माल ज़्यादा फ़ायदमेन्द बन गये हैं, जो 
शायद पहले उतने फ़ायदमेन्द नहीं थे। पहले उनमें पर्याप्त पूँजी लगी हुई थी और उनका 
उत्पादन माँग से ज़्यादा हो रहा था। इसी कारण उनमें से पूँजी निकलकर उन फ़सलों के 
उत्पादन में लगी जिनकी माँग अधिक थी, लेकिन पूँजी निवेश कम था। इसी तरह से 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूँजी अधिक मनुाफ़े  वाली वस्तुओ ंके उत्पादन के क्षेत्र की 
ओर स्वाभाविक गति करती रहती ह।ै कहने की आवश्यकता नहीं कि ये क्षेत्र बदलते 
रहते हैं और पूँजी अराजक तरीक़े  से कभी इस तो कभी उस क्षेत्र की ओर भागती 
रहती ह।ै यह प्रक्रिया पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में एक सन्तुलनकारी प्रक्रिया होती ह ै
जिसे काग़ज़ पर दखेा जायेे तो बहुत सामान्य लगती ह,ै लेकिन वास्तव में घटित 
होते हुए दखेा जायेे तो समझ में आता ह ैकि यह कितनी तबाही लाने वाली प्रक्रिया 
होती ह।ै इस प्रक्रिया में लाखों-लाख मज़दरू तबाह होते रहते हैं, अपनी नौकरियों से 
हाथ धोते रहते हैं और नर्क  जैसे जीवन की ओर धकले जाते रहते हैं। यही पूँजीवादी 
व्यवस्था की अराजकता का मलू ह।ै निजी मालिकाने पर आधारित एक व्यवस्था 
जिसमें समाज की आवश्यकताओ ंके अनसुार उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि हर 
पूँजीपति अपने मनुाफ़े  की ख़ातिर बाज़ार में एक-दसूरे से प्रतिस्पर्द्धा के लिए उतरता 
ह।ै इस परूी प्रक्रिया में पूँजीपतियों का एक हिस्सा तबाह होकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य 
वर्ग और सर्वहारा वर्ग की क़तार में शामिल होता रहता ह ैऔर लाखों-करोड़ों की 
संख्या में मज़दरू अपना काम खोते हैं तथा बेरोज़गारों की क़तार में शामिल होते 
रहते हैं। अपनी अराजक गति से पूँजीवाद मज़दरूों को बरबाद करता रहता ह ैऔर 
उन्हें बेरोज़गारों की फ़ौज में धकलता रहता ह।ै यह एक मानव-केन्द्रित नहीं बल्कि 
मनुाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था होती ह।ै 

पूँजीवाद में विभिन्न सेक्टरों में मन्दी की स्थिति तो आती-जाती रहती ही ह।ै 
लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था में निश्चित अन्तरालों पर आम संकट की स्थिति पैदा 
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होती रहती ह,ै जब अधिकांश सेक्टरों में अति-उत्पादन हो जाता ह ैऔर मन्दी पैदा 
होती ह।ै यह कैसे होता ह ैइसे समझ लेना भी यहाँ उपयोगी होगा। 

प्रतिस्पर्द्धा में टिक रहने के लिए हर पूँजीपति अपने उत्पादन की लागत को घटाता 
ह।ै लागत का अर्थ ह ैउत्पादन में लगने वाली कुल पूँजी। इस पूँजी के दो हिस्से होते 
हैं – पहला, स्थिर पूँजी जो मशीनों, इमारत, बिजली, पानी व कच्चे माल पर लगती 
ह ैऔर दसूरा, परिवर्तनशील पूँजी जो पूँजीपति मज़दरूी के रूप में मज़दरूों को दतेा 
ह।ै स्थिर पूँजी को स्थिर पूँजी इसलिए कहा जाता ह ैक्योंकि वह उत्पादन की प्रक्रिया 
के दौरान परिवर्तित नहीं होती ह।ै उसका मलू्य सीध-ेसीध,े बिना बढ़े हुए उत्पादित 
माल में स्थानान्तरित हो जाता ह।ै इसमें से कुछ का मलू्य एक बार में भी माल में 
स्थानान्तरित हो जाता ह,ै जैसे कच्चा माल, बिजली, आदि, और कुछ का मलू्य एक 
लम्बी प्रक्रिया में माल में स्थानान्तरित होता ह,ै जैसे मशीनें और उपकरण आदि। 
इनका मलू्य तब तक माल में स्थानान्तरित होता रहता ह ैजब तक कि वे घिसकर 
बेकार न हो जायंेे और उनकी उम्र परूी न हो जायेे। एक बार के उत्पादन में उसके 
कुल मलू्य का एक हिस्सा उत्पाद में जाता ह।ै इसे घिसाई मलू्य (डेप्रिसियशन वैल्यू) 
कहा जाता ह।ै लेकिन यह मलू्य भी उत्पादन के दौरान बढ़ता-घटता नहीं ह।ै यह 
ज्यों का त्यों उत्पाद में चला जाता ह।ै इसीलिए मशीनों और कच्चे माल पर लगने 
वाली पूँजी को स्थिर पूँजी कहा जाता ह।ै मज़दरूी के रूप में लगने वाली पूँजी को 
परिवर्तनशील पूँजी कहा जाता ह,ै क्योंकि मज़दरू का श्रम ही वह चीज़ ह ैजो वस्तुओ ं
के एक अनपुयोगी समहू को मशीनों, उपकरणों आदि के इस्तेमाल से एक उपयोगी 
माल का रूप दतेा ह।ै श्रम ही उत्पादन का वह कारक ह ैजो किसी उत्पाद में उपयोग 
मलू्य पैदा करता ह,ै यानी, उसे उपयोगी बनाता ह।ै कोई कारख़ाना या मशीन अपने 
से कच्चे मालों को एक उपयोगी माल का रूप नहीं द ेसकते। जब तक कच्चे मालों 
पर मानसिक और शारीरिक मानवीय श्रम नहीं लगता, वे मलू्यहीन बेकार वस्तुए ँ
होती हैं। जैसे ही उस पर मज़दरू की महेनत लगती ह ैवे आकार ग्रहण करने लगते हैं 
और मिलकर एक उपयोगी वस्तु बन जाते हैं। जब कोई वस्तु उपयोगी होगी तभी उसे 
बाज़ार में कोई ख़रीदगेा। मज़दरू की महेनत ही वस्तु में उपयोग मलू्य और मलू्य पैदा 
करती ह।ै एक पूँजीवादी समाज में मज़दरू की श्रम-शक्ति भी एक माल होती ह ैऔर 
वह भी बाज़ार में बिकती ह।ै इसका मलू्य भी किसी भी अन्य माल के मलू्य के समान 
ही उसमें लगे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष श्रम से तय होता ह ैऔर उसका बाज़ार मलू्य बाज़ार 
में मौजदू माँग और आपरू्ति से निर्धारित होता ह।ै उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम-शक्ति ही 
वह कारक होती ह ैजिसका मलू्य संवर्धित होकर, यानी बढ़कर माल में स्थानान्तरित 



16  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

होता ह।ै इसीलिए पूँजीपति द्वारा श्रम-शक्ति को ख़रीदने के लिए लगायी गयी पूँजी 
को परिवर्तनशील पूँजी कहते हैं क्योंकि उत्पादन से पहले और उत्पादन के बाद इसका 
परिमाण बढ़ चकुा होता ह।ै यह बढ़ी हुई मात्रा अर्थशास्त्र की भाषा में अतिरिक्त मलू्य 
कहलाती ह।ै यही अतिरिक्त मलू्य एक पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपति वर्ग के मनुाफ़े  
का मलू होता ह।ै यह मलू्य मज़दरू के श्रम द्वारा पैदा होता ह,ै लेकिन इसे पूँजीपति 
द्वारा हड़प लिया जाता ह।ै 

चूकँि अतिरिक्त मलू्य ही पूँजीपति के मनुाफ़े  का स्रोत होता ह,ै इसलिए वह 
उसे हर क़ीमत पर बढ़ाने का प्रयास करता ह।ै इसे पूँजीपति वर्ग दो तरह से बढ़ाता 
ह।ै एक, मज़दरू के काम के घण्टे को बढ़ाकर और उसकी महेनत की सघनता को 
बढ़ाकर; और दसूरा, और अधिक उन्नत मशीनें लगाकर। पहले तरीक़े  को समझना 
आसान ह।ै अगर मज़दरू उसी मज़दरूी पर या थोड़ी-सी बढ़ी मज़दरूी पर अधिक दरे 
तक काम करेगा तो अधिक अतिरिक्त मलू्य पैदा करेगा। यह एक़दम सीधा मामला 
ह।ै दसूरा तरीक़ा थोड़ा जटिल ह।ै आइए इसे भी समझ लें। अगर उन्नत मशीनें लगेंगी 
तो मज़दरू का श्रम अधिक उत्पादक हो जायेेगा और वह अधिक दर से अतिरिक्त 
मलू्य पैदा करेगा। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता ह।ै मान लीजिए कि एक 
सिलाई कारख़ाना ह ैजहाँ मज़दरू पैर से चलने वाली सिलाई मशीन पर काम करते 
हैं। अभी एक मज़दरू 12 घण्टे में 10 कमीज़ें तैयार करता ह।ै कारख़ाने का मालिक 
पैर से चलने वाली सिलाई मशीन को हटाकर बिजली से चलने वाली सिलाई मशीनें 
लगवा दतेा ह।ै अब वही मज़दरू 12 घण्टे में 18 कमीज़ें बना लेता ह।ै यानी मज़दरू के 
उत्पादन करने की गति को बढ़ा दिया गया। अब उत्पादन सीध े1.8 गनुा बढ़ गया। 
इससे पूँजीपति अपने माल की क़ीमत को घटाने में सफल होता ह।ै लेकिन जब उन 
उद्योगों में मशीनीकरण के ज़रिए श्रम की उत्पादकता बढ़ती ह ैजो कि मखु्य रूप से 
मज़दरूों के उपभोग की वस्तुएं ँपैदा करते हैं, तो उन उपभोग की वस्तुओ ंका मलू्य भी 
कम हो जाता ह।ै नतीजतन, श्रम शक्ति का मलू्य भी कम हो जाता ह,ै क्योंकि वह 
उन वस्तुओ ंके मलू्य से ही निर्धारित होता ह ैजो कि श्रम शक्ति के पनुरुत्पादन में 
लगती हैं। इस प्रकार वास्तविक मज़दरूी कम होती ह,ै हालाँकि रुपये में अभिव्यक्त 
सांकेतिक मज़दरूी घटे यह ज़रूरी नहीं ह;ै कई बार तो वह बढ़ भी सकती ह,ै लेकिन 
उसके द्वारा खरीदी जा सकने वाली सामग्री का मलू्य पहले से कम हो जाता ह।ै इस 
प्रकार वास्तविक मज़दरूी घट जाती ह ैऔर पूँजीपति का मनुाफा बढ़ जाता ह।ै इसे 
सापेक्षिक अतिरिक्त मलू्य कहते हैं। इसके लिए पूँजीपति को एक बार थोड़ा निवेश 
करना पड़ता ह,ै लेकिन बदले में लम्बे समय तक वह बढ़ी हुई उत्पादकता पर काम 
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करवा सकता ह।ै इसके बदले में पूँजीपति मज़दरू को या तो कुछ नहीं दतेा या फिर 
उनकी मज़दरूी को नाममात्र के लिए बढ़ा दतेा ह।ै मज़दरू यह समझ भी नहीं पाता कि 
उसका शोषण बढ़ गया ह ैऔर वह स्वय कुछ पाये बिना पूँजीपति के मनुाफ़े  को कहीं 
तेज़ गति से बढ़ा रहा ह।ै 

स्पष्ट ह ैकि पूँजीपति कुल उत्पादित मलू्य में लागत के अनपुात को घटाने के लिए 
अतिरिक्त मलू्य को विभिन्न तरीक़ों से बढ़ाता ह।ै यह काम वह तभी कर सकता ह ै
जब वह उत्पादन को बड़े से बड़े पैमाने पर करे। उत्पादन जितने बड़े पैमाने पर होता 
ह,ै लागत का अनपुात कुल निवेश में उतना कम होता जाता ह।ै अतिरिक्त मलू्य को 
बढ़ाने के लिए पूँजीपति जिन तरीक़ों का उपयोग करता ह,ै उससे उत्पादन स्वतः ही 
बड़े पैमाने पर होता जाता ह।ै यानी, पूँजीपति लगातार इस होड़ में रहता ह ैकि उत्पादन 
को अधिकतम सम्भव बड़े पैमाने पर किया जायेे ताकि अतिरिक्त मलू्य को बढ़ाया 
जा सके और कुल पूँजी निवेश में लागत के अनपुात को घटाया जा सके। लेकिन 
उत्पादन को बढ़ाकर अपने मनुाफ़े को अधिकतम सम्भव बढ़ाने की अन्धी हवस में 
वह यह भलू जाता ह ैकि उत्पादन व उपभोग दोनों के ही मालों को ख़रीदने के लिए 
बाज़ार में उतने पूँजीपति व अन्य वर्गों के उपभोक्ता भी होने चाहिए; पूँजीपति तभी 
निवेश करता ह ैऔर उत्पादन के साधनों को ख़रीदता ह ैजब निवेश के लिए लाभप्रद 
अवसर हों और व्यापक आबादी अपनी ख़रीद को तभी बढ़ा सकती ह,ै जब उसके 
बीच पर्याप्त प्रभावी माँग हो। लेकिन पूँजीवादी समाज में कोई एक पूँजीपति उत्पादन 
नहीं कर रहा होता बल्कि कई पूँजीपति आपस में मनुाफ़े के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हुए 
अपना-अपना उत्पादन कर रह ेहोते हैं। इसलिए ऐसा किसी एक पूँजीपति के साथ 
नहीं बल्कि समचू ेपूँजीपति वर्ग के साथ होता ह।ै आपसी प्रतिस्पर्द्धा और एक-दसूरे 
को लील जाने की हवस में हर पूँजीपति हर वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन 
को लाभदायक होने की हदों से आगे बढ़ाता जाता ह ै और उस परेू सेक्टर में ही 
अति-उत्पादन हो जाता ह।ै यही प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में घटित होती रहती ह।ै निश्चित 
अन्तरालों पर ऐसा होता ह ै कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अति-
उत्पादन का शिकार हो जाते हैं और परूी अर्थव्यवस्था मन्दी का शिकार हो जाती 
ह।ै यह अतिउत्पादन दरअसल मनुाफे की गिरती दर की एक अभिव्यक्ति होता ह।ै 
मनुाफ़े की दर ठीक उन्हीं कारणों से गिरती जाती ह,ै जिनसे पूँजीपति अतिरिक्त मलू्य 
की दर को बढ़ाता ह ैऔर अन्य पूँजीपतियों से प्रतिस्पर्द्धा में माल की क़ीमत को कम 
करता ह:ै यानी, मशीनीकरण और श्रम की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी। इसके लिए वह 
मशीनों पर निवेश सापेक्षिक रूप से बढ़ाता ह ैऔर श्रम शक्ति ख़रीदने पर निवेश को 



18  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

सापेक्षिक रूप से घटाता ह।ै लेकिन हम दखे चकेु हैं कि नया मलू्य केवल श्रम शक्ति 
के उत्पादन में लगने से ही पैदा होता ह ैऔर इसीलिए अतिरिक्त मलू्य का स्रोत केवल 
जीवित श्रम होता ह।ै लेकिन यदि पूँजी के संघटन में श्रम शक्ति सापेक्षिक रूप से 
घटती जायेगी और मतृ श्रम यानी कि मशीनें सापेक्षिक रूप से बढ़ती जायेंगी तो कुल 
अतिरिक्त मलू्य अवश्य बढ़ सकता ह,ै लेकिन कुल पूँजी निवेश अन्तत: उससे तेज़ 
गति से बढ़ेगा और एक निर्णायक प्रवृत्ति के तौर पर लम्बी दरूी में मनुाफ़े की दर गिरती 
जायेगी। यही पूँजीवादी व्यवस्था के संकट का मलू ह।ै इसकी अभिव्यक्ति एक ओर 
अति-उत्पादन ह,ै तो दसूरी ओर व्यापक महेनतकश अवाम का अल्पउपभोग, जिस 
पर हम अभी बात करेंगे। यह अल्पउपभोग अपने आप में पूँजीपति वर्ग के संकट का 
कारण नहीं ह,ै बल्कि उसका लक्षण ह।ै पूँजीपति वर्ग मज़दरूों के उपभोग हते ुउत्पादन 
नहीं करता ह,ै बल्कि मनुाफ़े के लिए उत्पादन करता ह।ै पूँजीपति वर्ग के लिए चिन्ता 
की बात मलूत: तब होती ह ैजबकि पूँजीपति वर्ग द्वारा किया जाने वाले उत्पादक 
उपभोग, यानी कि उत्पादन के साधनों की ख़रीद में कमी आती ह,ै यानी जब निवेश 
कम होता जाता ह,ै जो कि मनुाफ़े की दर के गिरते जाने के कारण ही होता ह।ै लेकिन 
व्यापक महेनतकश जनता का अल्पउपभोग, जो कि समाज में मनुाफ़े की गिरती दर 
के संकट के दौर में बेरोज़गारी के बढ़ने और मज़दरूों की वास्तविक मज़दरूी में कमी 
आने का नतीजा होता ह,ै एक वास्तविक परिघटना होता ह ैऔर समाज में राजनीतिक 
व सामाजिक असन्तोष को बढ़ावा दतेा ह ैऔर आर थ्िक संकट को राजनीतिक व 
सामाजिक संकट में तब्दील करने में एक अहम भमूिका निभाता ह।ै पूँजीपति मज़दरू 
को लगातार लटूकर ही अपने मनुाफ़े  को बढ़ाता ह।ै जब वह उत्पादन बढ़ाने के लिए 
उन्नत मशीनों को लगाता ह ैतो मज़दरूों के एक हिस्से को वह निकाल बाहर करता 
ह,ै क्योंकि अब कम मज़दरू ही उन्नत मशीनों पर उत्पादन को पहले के स्तर से आगे 
बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया में समाज में बेरोज़गारों की फ़ौज बढ़ती जाती ह ैऔर 
बहुसंख्यक आबादी अपनी ख़रीदने की क्षमता से वंचित होती जाती ह।ै इस तरह एक 
तरफ़ तो उत्पादन बढ़ता जाता ह,ै बाज़ार सामानों से पटता जाता ह ैऔर दसूरी तरफ़ 
उन्हें ख़रीदने वालों की संख्या लगातार घटती जाती ह।ै इसके पीछे जो मलू कारण 
होता ह ैवह ह ैपूँजीवादी व्यवस्था में मनुाफ़े की गिरती दर, जो कि सामाजिक उत्पादक 
शक्तियों के सतत विकास से उत्पादन के लगातार अधिक से अधिक सामाजिक 
होते जाने और उसके पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था की सीमाओ ंके अति‍क्रमण कर 
जाने के रूप में प्रकट होता ह।ै सामाजिक उत्पादन और निजी स्वामित्व के बीच का 
अन्तरविरोध अपने आपको अति-उत्पादन के संकट के रूप में अभिव्यक्त करता ह।ै 
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यही ह ैपूँजीवाद का संकट जो उसे निश्चित अन्तरालों पर, पहले से भी भयावह रूप 
में आकर सताता रहता ह ैऔर उसे लगातार उसकी क़ब्र की ओर धकलता रहता ह।ै 
यह एक ऐसा संकट ह ैजिससे पूँजीवादी व्यवस्था लाख चाहने पर भी निजात नहीं 
पा सकती ह,ै क्योंकि एक योजनाबद्ध मानव-केन्द्रित व्यवस्था में ही इससे निजात 
मिल सकती ह,ै जो उत्पादन के साधनों और समाज के परेू ढाँच ेपर मज़दरूों के साझ े
मालिकाने के ज़रिय ही सम्भव ह।ै पूँजीवाद अगर ऐसा हो जायेेगा तो वह पूँजीवाद रह 
ही नहीं जायेेगा। इस व्यवस्था को चलाने वाला पूँजीपति वर्ग कभी भी अपने निजी 
मनुाफ़े  को छोड़ नहीं सकता। इसलिए पूँजीवादी व्यवस्था को सिर्फ़  तबाह किया जा 
सकता ह,ै इसे सधुारा नहीं जा सकता क्योंकि यह परस्पर प्रतिस्पर्द्धा, निजी मालिकाने 
और निजी मनुाफ़े  पर टिकी हुई व्यवस्था ह।ै 

साम्राज्यवाद के दौर में पँूजीवाद 
पूँजीवाद के इसी संकट ने मानवता को दो विश्वयदु्धों की ओर धकला। 1870 के 
दशक के बाद से यरूोपीय दशेों में पूँजीवाद भयंकर रूप से इस अति-उत्पादन के 
संकट का शिकार हो गया था। ब्रिटेन, फ़्रांस, हॉलैण्ड, परु्तगाल, स्पेन जैसे कुछ दशेों 
के पास 18वीं शताब्दी के समय से ही स्थापित उपनिवेश थे जिनके कारण वे मालों 
के अति-उत्पादन को अपने दशे के बाहर अपने उपनिवेशों में भी बेच पा रह े थे। 
साथ ही, मालों के अतिरिक्त अब लागत को और घटाने के मक़सद से सस्ते श्रम 
को निचोड़ने के लिए पूँजी को भी इन उपनिवेशों में निर्यात कर रह े थे, यानी वहीं 
पर कारख़ाने लगाकर गलुाम दशेों के सस्ते श्रम को निचोड़ रह े थे। जल्दी ही, यह 
सम्भावना भी निश्शेष हो गयी और 1910 का दशक आते-आते विश्व पूँजीवाद फिर 
से अति-उत्पादन और मन्दी के संकट का शिकार हो गया। साथ ही, कई ऐसे यरूोपीय 
पूँजीवादी दशेों की शक्ति का उदय हुआ जिनके पास उपनिवेश नहीं थे। ऐसे दशेों में 
अगआु था जर्मनी। इन दशेों में पूँजीवाद के संकट के पैदा होने और इनकी आर थ्िक 
और सैन्य ताक़त बढ़ने के साथ विश्व पैमाने पर ग़रीब दशेों की पूँजीवादी लटू के 
फिर से बँटवारे का सवाल पैदा हो गया। इसी सवाल को हल करने के लिए पूँजीवादी 
दशेों के शासक वर्ग ने परूी दनुिया को पहले साम्राज्यवादी महायदु्ध में धकल दिया। 
इसमें जर्मनी और उसके मित्र दशेों को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इस 
यदु्ध ने रूस की महान क्रान्ति के लिए भी उपजाऊ ज़मीन तैयार की। दरअसल, यही 
ज़मीन जर्मनी में भी तैयार हुई थी, लेकिन वहाँ के सामाजिक जनवाद की ऐतिहासिक 
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ग़द्दारी और काउत्स्की के नेततृ्व में परूी सामाजिक जनवादी पार्टी के साम्राज्यवादी 
पूँजीवाद की गोद में बैठ जाने के कारण वहाँ क्रान्ति नहीं हो सकी, हालाँकि जर्मनी 
का मज़दरू आन्दोलन रूस के मज़दरू आन्दोलन से अधिक शक्तिशाली और परुाना 
था। विश्वयदु्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हगंरी की पराजय के बाद के दौर में रूस में 
समाजवाद के तहत वहाँ के मज़दरू वर्ग ने अभतूपरू्व तरक़्क़ी करके परूी दनुिया के 
सामने एक अद्वितीय मॉडल खड़ा कर दिया। दसूरी ओर, पहले विश्वयदु्ध में हथियार 
बेचकर और ऋण दकेर संयकु्त राज्य अमरेिका ने ज़बरदस्त मनुाफ़ा कमाया। लेकिन 
एक दशक बीतते-बीतते संयकु्त राज्य अमरेिका में ही पूँजीवाद के अब तक के सबसे 
बड़े संकट का उदय हुआ जिसे महान मन्दी के नाम से जाना जाता ह।ै 1929 से लेकर 
1931 तक चली इस मन्दी ने रूस को छोड़कर दनुिया के सभी दशेों को गम्भीर रूप से 
प्रभावित किया। विशषे रूप से, अमरेिका और यरूोपीय दशेों को। इस मन्दी के बाद ही 
जर्मनी और इटली में फ़ासीवाद ने मज़बतूी से पैर जमा लिय। महामन्दी ने जर्मनी और 
इटली में फ़ासीवाद को कैसे पैदा और मज़बतू किया, अन्य दशेों में फ़ासीवाद पाँव 
क्यों नहीं जमा पाया, इन सवालों पर हम आगे विचार करेंगे। पहले, द्वितीय विश्वयदु्ध 
के बाद संकट के इतिहास पर कुछ शब्द और। 

द्वितीय विश्वयदु्ध में सबसे कम नकु़सान संयकु्त राज्य अमरेिका को हुआ और 
सबसे अधिक नकु़सान सोवियत रूस को। परूा यरूोप भी खण्डहर में तब्दील हो चकुा 
था। अमरेिका ने यरूोप और जापान के पनुर्निर्माण के ज़रिय निवेश की सम्भावनाओ ं
का उपयोग किया और अपनी मन्दी को कम-से-कम तीस वर्षों के लिए टाल दिया। 
1950 से लेकर 1970 तक अमरेिकी पूँजीवाद ने ख़बू मनुाफ़ा पीटा। 1960 के दशक 
को तो अमरेिका में ‘स्वर्ण यगु’ के नाम से जाना जाता ह।ै अति-उत्पादन के संकट 
को दरू करने के लिए पूँजीवाद के दायरे के भीतर एक ही विकल्प होता ह ै– उत्पादक 
शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश ताकि उनके पनुर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर 
सम्भावनाए ँ पैदा की जा सकें । यह विनाश समय-समय पर साम्राज्यवादी यदु्धों के 
ज़रिय किया जाता ह।ै 1970 का दशक आते-आते विश्व पूँजीवाद एक बार फिर 
संकट का शिकार हुआ। इसके बाद वह उबरा ही था कि 1980 के दशक के मध्य में 
फिर से मन्दी ने उसे ग्रस लिया। इसके बाद भमूण्डलीकरण की नीतियों की शरुुआत 
के साथ विश्व साम्राज्यवाद ने एक नये चरण में प्रवेश किया। भमूण्डलीकरण के दौर 
में पूँजीवाद ने मन्दी को दरू करने के लिए एक नयी रणनीति का उपयोग किया। वित्तीय 
पूँजी के प्रभतु्व के इस दौर में पूँजी की प्रचरुता और मन्दी के दोमुहँ े संकट को दरू 
करने के लिए 19 बैंकों के ज़रिय उपभोक्ताओ ंको ऋण दनेे की शरुुआत की गयी। 
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मध्य वर्ग तक के लोगों को माल ख़रीदने के लिए ऋण दनेे की प्रथा को विश्वभर में 
बड़े पैमाने पर शरुू किया गया। यानी पहले लोगों को ख़रीदने की ताक़त से वंचित 
करके बाज़ार को मालों से पाट दिया गया और फिर जब ख़रीदार नहीं बच ेतो ख़दु ही 
सदू पर लोगों को पैसा दकेर वह माल ख़रीदवाया गया, ताकि मन्दी को कुछ समय 
के लिए टाला जा सके। लेकिन जल्दी ही मध्य वर्ग को ऋण दकेर माल ख़रीदवाने 
की सम्भावनाए ँसमाप्त हो गयीं। इसके बाद, तमाम ऐसे लोगों को भी ऋण दनेे की 
शरुुआत की गयी जो उसका सदू चकुाने की क्षमता भी नहीं रखते थे, ताकि अस्थायी 
रूप से मन्दी का संकट दरू हो सके। जल्दी ही यह सम्भावना भी ख़त्म हो गयी और 
अब 2006 में शरुू हुई मन्दी के रूप में पूँजीवाद के सामने महामन्दी के बाद का सबसे 
बड़ा संकट खड़ा ह,ै जिससे निपटने के लिए विश्व भर के पूँजीवादी महाप्रभ ुद्रविड़ 
प्राणायाम करने में लगे हुए हैं। 

संक्षेप में, पूँजीवाद अपने स्वभाव से ही समय-समय पर संकट को जन्म दतेा 
रहता ह।ै संकट से निपटने के लिए यदु्ध पैदा किय जाते हैं। लेकिन यह एक अस्थायी 
समाधान होता ह ैऔर बेताल फिर से आकर परुानी डाल पर ही लटक जाता ह।ै 
साम्राज्यवाद के दौर में विश्व पूँजीवाद ने अपनी कार्यप्रणाली को बदला लेकिन सवा 
सौ साल बीतते-बीतते उसकी हवा निकल गयी और वह फिर से उसी असमाधये 
संकट के सामने खड़ा ह।ै 

पँूजीवादी संकट की सम्भावित प्रतिक्रियाएँ 
संकट के दौर में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ती ह।ै संकट के दौर में अति-उत्पादन होने 
और उत्पादित सामग्री के बाज़ारों में बेकार पड़े रहने के कारण पूँजीपति का मनुाफ़ा 
वापस नहीं आ पाता ह ैऔर माल के रूप में बाज़ार में अटका रह जाता ह।ै नतीजतन, 
पूँजीपति अधिक उत्पादन नहीं करना चाहता ह ैऔर उत्पादन में कटौती करता ह।ै 
इसके कारण वह उत्पादन में निवेश को घटाता ह,ै कारख़ाने बन्द करता ह,ै मज़दरूों 
को निकालता ह।ै 2006 में शरुू हुई मन्दी के कारण अकेले अमरेिका में क़रीब 85 
लाख लोग जनू 2009 तक बेरोज़गार हो चकेु हैं। भारत में मन्दी की शरुुआत के बाद 
क़रीब 1 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो चकेु हैं। बेरोज़गारों की संख्या में 
परेू विश्व में करोड़ों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई ह।ै इसके कारण न सिर्फ़  तीसरी दनुिया 
के ग़रीब पिछड़े पूँजीवादी दशेों में बल्कि यरूोप के दशेों में भी दगंे हो रह ेहैं। यनूान, 
फ़्रांस, इगं्लैण्ड, आइसलैण्ड, आदि दशेों में पिछले दिनों हुए दगंे और आन्दोलन इसी 
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मन्दी का असर हैं। परेू विश्व के पूँजीवादी दशेों के शासक वर्ग ने इस मन्दी के कारण 
पैदा हुए जन-असन्तोष का जो जवाब दिया ह,ै उसमें कुछ भी नया नहीं ह।ै यह जवाब 
ह ैकल्याणकारी राज्य का कीन्सियाई नसु्ख़ा। यह “कल्याणकारी” राज्य क्या करता 
ह,ै इसे भी समझना ज़रूरी ह।ै 

मन्दी के कारण जो वर्ग सबसे पहले तबाह होते हैं, वे हैं मज़दरू वर्ग, ग़रीब और 
निम्न मध्यम किसान, खतेिहर मज़दरू वर्ग, शहरी निम्न मध्य वर्ग और आम मध्य वर्ग। 
यह कुल जनता का क़रीब 90 प्रतिशत होते हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यापारियों 
और दलालों का भी एक वर्ग इसमें तबाह होता ह।ै इसके कारण परेू समाज में ही 
90 प्रतिशत बहुसंख्यक आबादी के लिए एक भयंकर आर थ्िक और सामाजिक 
असरुक्षा का माहौल पैदा होता ह।ै इसके कारण भारी पैमाने पर व्यापक और सघन 
जन-असन्तोष पैदा होता ह ैजो परूी व्यवस्था के लिए ही एक ख़तरा साबित हो सकता 
ह।ै इस ख़तरे से निपटने के लिए 1930 के दशक में पूँजीवाद के एक कुशल हकीम 
जॉन मनेॉर्ड कीन्स ने बताया कि अराजकतापरू्ण पूँजीवादी व्यवस्था को थोड़ा-थोड़ा 
व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती ह।ै अगर निजी प्रतिस्पर्द्धा वाले पूँजीवाद और 
इजारेदारियों को मकु्त बाज़ार में खलु्ला छोड़ दिया जायेेगा तो पूँजी की अराजक 
गति आत्मघाती रूप से ऐसे हालात पैदा कर दगेी जो पूँजीवाद को ही निगल जायंेेगे। 
इसलिए थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत ह।ै इस व्यवस्थापन के काम को पूँजीवादी 
राज्य को अजंाम दनेा होगा। इसे कुछ ऐसी नीतियों में निवेश करना होगा जो लोगों को 
थोड़ा सामाजिक-आर थ्िक सरुक्षा का आभास कराये। मिसाल के तौर पर, सार्वजनिक 
क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) को खड़ा करके उसमें रोज़गार दनेा होगा; बीमा योजनाए ँलाग ू
करनी होंगी; कुछ अवसंरचनागत क्षेत्र जैसे परिवहन, संचार, आदि को सरकार को 
अपने हाथ में रखना होगा; निजी क्षेत्र पर कुछ लगाम रखनी होगी; लोगों को आवास 
उपलब्ध कराने आदि की कुछ योजनाए ँशरुू करनी होंगी; मज़दरूों की मज़दरूी को 
थोड़ा बढ़ाना होगा, आदि। यानी कुछ सधुार के क़दम जो कुछ समय के लिए लोगों 
के असन्तोष पर ठण्डे पानी का छिड़काव कर सकें । ऐसे काम करने वाले राज्य को ही 
“कल्याणकारी” राज्य कहा जाता ह।ै कहने की ज़रूरत नहीं ह ैकि यह कल्याणकारी 
राज्य पूँजीवाद के दरूगामी कल्याण के लिए और जनता के मन में फ़ौरी कल्याण का 
एक झठूा अहसास पैदा करने के लिए खड़ा किया जाता ह।ै 

लेकिन इस कल्याणकारी राज्य के साथ दिक़्क़त यह होती ह ै कि इसके अपने 
ख़र्चे बहुत होते हैं। तमाम कल्याणकारी नीतियों को लाग ू करने के लिए सरकार 
को पूँजीपतियों के मनुाफ़े  पर थोड़ी लगाम कसनी पड़ती ह ैऔर मज़दरूों को थोड़ी 
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रियायतें और छूट दनेी पड़ती ह।ै जिन दशेों में पूँजीवाद का आगमन सामन्तवाद 
विरोधी क्रान्तियों के ज़रिय हुआ और जहाँ पूँजीवादी विकास की गहरे तक पैठी हुई 
एक लम्बी प्रक्रिया चली, वहाँ पूँजीपति वर्ग आर थ्िक रूप से इस हालत में था कि 
कल्याणकारी राज्य के “ख़र्चे उठा सके” और राजनीतिक रूप से भी इतना चतेना-
सम्पन्न था कि कल्याणकारी राज्य को कुछ समय तक चलने द ेतथा कुछ इन्तज़ार 
के बाद, दोबारा “छुट्टा साँड़ ब्राण्ड” पूँजीवाद की शरुुआत करे। जिन दशेों में पूँजीवाद 
किसी क्रान्तिकारी बदलाव के ज़रिय नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया में आया वहाँ 
कल्याणकारी राज्य के कुछ और ही नतीजे सामने आये। इन दशेों में जर्मनी और इटली 
अग्रणी थे। जर्मनी का पूँजीवाद में संक्रमण किसी पूँजीवादी क्रान्ति के ज़रिय नहीं 
हुआ। वहाँ पर क्रान्तिकारी भमूि सधुार नहीं लाग ूहुए, बल्कि सामन्ती भसू्वामियों को 
ही पूँजीवादी भसू्वामी में तब्दील हो जाने का मौक़ा दिया गया। औद्योगिक पूँजीपति 
वर्ग राज्य द्वारा दी गयी सहायता के बतेू खड़ा हुआ, न कि एक लम्बे पूँजीवादी विकास 
की स्वाभाविक प्रक्रिया से, जैसाकि इगं्लैण्ड और फ़्रांस में हुआ था। कल्याणकारी 
राज्य के नतीजों पर यहाँ के पूँजीपति वर्ग, कुलकों और धनी किसानों की प्रतिक्रिया 
इगं्लैण्ड, अमरेिका, और फ़्रांस के पूँजीपति वर्ग से बिल्कु ल भिन्न रही। इन शासक 
वर्गों की अलग कि़स्म की प्रतिक्रिया ने जर्मनी और इटली में फ़ासीवाद के उदय की 
ज़मीन तैयार की। इसके अतिरिक्त, एक और कारक ने फ़ासीवाद के उभार में बहुत 
बड़ी भमूिका निभायी। यह कारक था जर्मनी और इटली के सामाजिक जनवादी 
आन्दोलन की ग़द्दारी और मज़दरू वर्ग के आन्दोलन का पूँजीवाद की चौहद्दियों के 
भीतर ही घमूते रह जाना। जर्मनी की सामाजिक जनवादी पार्टी के नेततृ्व में जर्मनी में 
एक बहुत शक्तिशाली मज़दरू आन्दोलन था जिसने 1919 से लेकर 1931 तक राज्य 
से मज़दरूों के लिए बहुत से अधिकार हासिल किय। जर्मनी में मज़दरूों की मज़दरूी 
किसी भी यरूोपीय दशे से अधिक थी। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में मज़दरू वर्ग का हिस्सा 
यरूोप के किसी भी दशे के मज़दरू वर्ग के हिस्से से अधिक था। लेकिन इससे आगे 
सामाजिक जनवाद और कोई बात नहीं करता था। वह इसी यथास्थिति को बरकरार 
रखना चाहता था और इसलिए मज़दरू वर्ग के आन्दोलन को सधुारवादी संसदवाद 
और अर्थवाद की अन्धी चक्करदार गलियों में घमुाता रहा। लेकिन दसूरी तरफ़ जर्मनी 
का पूँजीपति वर्ग मज़दरू वर्ग को मिली इन रियायतों और सवुिधाओ ंको बर्दाश्त करने 
की ताक़त खोता जा रहा था, क्योंकि इसके कारण पूँजी संचय की उसकी रफ़्तार बेहद 
कम हो गयी थी, यहाँ तक कि ठहर गयी थी। इसके कारण विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्द्धा 
में उसका टिक पाना बेहद मशु्किल हो गया था। 1928 आते-आते जर्मनी संयकु्त 
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राज्य अमरेिका के बाद सबसे अधिक औद्योगिक उत्पादन वाला दशे बन चकुा था 
और उत्पादकता की रफ़्तार भी अमरेिका के बाद सबसे अधिक थी। इसके साथ ही 
विश्वस्तर पर जर्मनी की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा भी अधिक से अधिक तीख़ी होती 
जा रही थी। लेकिन घरेल ूपैमाने पर मज़दरू वर्ग के शक्तिशाली सधुारवादी आन्दोलन 
के कारण उसके मनुाफ़े  की दर लगातार कम होती जा रही थी, जिसे इतिहासकारों ने 
लाभ संकुचन (“प्रॉफि़ट स्क्वीज़”) का नाम दिया ह।ै ठीक इसी समय, विश्वव्यापी 
महामन्दी का प्रभाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लाभ संकुचन की मार से 
बिलबिलाये हुए जर्मन पूँजीपति वर्ग के लिए यह बहुत त्रासद था! इसके कारण सबसे 
पहले छोटा पूँजीपति वर्ग तबाह होना शरुू हुआ। बड़े पूँजीपति वर्ग को भी भारी हानि 
उठानी पड़ी। बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ी। शहरी वेतनभोगी निम्न मध्य वर्ग में भी 
बेकारी द्रुत गति से बढ़ने लगी। जिनके पास काम था, उनके सिर पर भी हर समय 
छँटनी की तलवार लटक रही थी। इस परेू असरुक्षा के माहौल ने निम्न पूँजीपति 
वर्ग, सरकारी वेतनभोगी मध्य वर्ग, दकुानदारों और शहरी बेरोज़गारों के एक हिस्से 
के भीतर प्रतिक्रिया की ज़मीन तैयार की। यही वह ज़मीन थी जिसे भनुाकर राष्ट्रीय 
समाजवादी जर्मन मज़दरू पार्टी (हिटलर की नात्सी पार्टी) ने एक प्रतिक्रियावादी जन- 
आन्दोलन खड़ा किया जिसकी अग्रिम क़तारों में निम्न पूँजीपति वर्ग, वेतनभोगी मध्य 
वर्ग, शहरी पढ़ा-लिखा मध्य वर्ग, लम्पट सर्वहारा और यहाँ तक कि सर्वहारा वर्ग का 
भी एक हिस्सा खड़ा था। 

असरुक्षा का यह माहौल पैदा होने पर एक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का काम 
था परूी पूँजीवादी व्यवस्था को बेनक़ाब करके जनता को यह बताना कि पूँजीवाद 
जनता को अन्ततः यही द े सकता ह ै – ग़रीबी, बेरोज़गारी, असरुक्षा, भखुमरी! 
इसका इलाज सधुारवाद के ज़रिय चन्द पैबन्द लगाकर, अर्थवाद के ज़रिय कुछ भत्ते 
बढ़वाकर और संसदबाज़ी से नहीं हो सकता। साथ ही, पार्टी को ज़रूरत थी कि वह 
फ़ासीवादियों के सांस क्ृ तिक और राजनीतिक प्रचार का अपने क्रान्तिकारी प्रचार द्वारा 
मुहँतोड़ जवाब द।े फ़ासीवादी सांस क्ृ तिक व राजनीतिक प्रचार मलूतः आर थ्िक या 
भौतिक प्रश्नों को गोल कर जाता ह।ै यह वॉल्टर बेंजामिन के शब्दों में राजनीति का 
सौन्दर्यीकरण होता ह।ै यह प्रचार टटपुँजिया जनसमदुायों के सामाजिक मनोविज्ञान में 
मौजदू प्रतिक्रियावादी तत्वों पर खलेता ह ैऔर उन्हें बढ़ाता ह।ै यह समझना आवश्यक 
ह ैकि फ़ासीवादी उभार टटपुँजिया व मज़दरू वर्ग के एक हिस्से का ‘ब्रेन वॉश’ करके 
नहीं होता। विशषे तौर पर टटपुँजिया आबादी में प्रतिक्रियावादी विचार या उनकी 
ज़मीन पहले से मौजदू होती ह।ै इन प्रतिक्रियावादी विचारों के मलू में एक तरफ़ 
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पूँजीवादी समाज में पैदा हुई सामाजिक-आर थ्िक असरुक्षा होती ह,ै जिसका हम ज़िक्र 
कर चकेु हैं, तो वहीं दसूरी ओर पूँजीवादी पितसृत्तात्मक मलू्य, पूँजीवादी नैतिकता 
और आचार भी होते हैं। इनका मकु़ाबला केवल आर थ्िक प्रचार के ज़रिय नहीं किया 
जा सकता ह।ै इनका मकु़ाबला करने के लिए फ़ासीवादियों के समचू ेसांस क्ृ तिक व 
राजनीतिक प्रचार के मलू पर नकु्ते-दर-नकु्ते हमला करना और उसकी असलियत 
को जनता के सामने स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी होता ह।ै जनता के बीच इन विचारों 
को परास्त करते हुए यह स्पष्ट करना होता ह ैकि पूँजीवादी समाज द्वारा पैदा की गयी 
अराजकता और सामाजिक-आर थ्िक असरुक्षा का एक ही इलाज ह ै– मज़दरू वर्ग की 
पार्टी के नेततृ्व में, मज़दरू वर्ग की विचारधारा की रोशनी में, मज़दरू वर्ग की क्रान्ति। 
इन कार्यभारों को हाथ में लेने की बजाय सामाजिक जनवादियों ने परेू मज़दरू वर्ग को 
गमुराह किय रखा और अन्त तक, हिटलर के सत्ता में आने तक, वह सिर्फ़  नात्सी-
विरोधी संसदीय गठबन्धन बनाने में लगे रह।े नतीजा यह हुआ कि हिटलर पूँजीवाद 
द्वारा पैदा की गयी असरुक्षा के माहौल में जन्मे प्रतिक्रियावाद की लहर पर सवार 
होकर सत्ता में आया और उसके बाद मज़दरूों, कम्युनिस्टों, ट्रेड यनूियनवादियों और 
यहूदियों के क़त्लेआम का जो ताण्डव उसने रचा वह आज भी दिल दहला दतेा ह।ै 
सामाजिक जनवादियों की मज़दरू वर्ग के साथ ग़द्दारी के कारण ही जर्मनी में फ़ासीवाद 
विजयी हो पाया। जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी मज़दरू वर्ग को संगठित कर पाने और क्रान्ति 
में आगे बढ़ा पाने में असफल रही। नतीजा था फ़ासीवादी उभार, जो अप्रतिरोध्य न 
होकर भी अप्रतिरोध्य बन गया। 

•	
अब तक हमने उन आर थ्िक प्रक्रियाओ ंके बारे में पढ़ा जिनके नतीजे के तौर पर वे 
स्थितियाँ पैदा होती हैं जो फ़ासीवाद को भी जन्म द ेसकती हैं। हालाँकि कोई ज़रूरी 
नहीं ह ैकि ये आर थ्िक परिस्थितियाँ अनिवार्य रूप से फ़ासीवाद को जन्म दें। फ़ासीवाद 
के उभार को रोका जा सकता ह ैया नहीं, यह काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता 
ह ैकि संकटपरू्ण परिस्थिति का विचारधारात्मक, राजनीतिक, सांस क्ृ तिक व आर थ्िक 
तौर पर कोई क्रान्तिकारी विकल्प मौजदू ह ैया नहीं। यदि क्रान्तिकारी विकल्प मौजदू 
नहीं होगा तो जनता को प्रतिक्रिया के रास्ते पर ले जाना फ़ासीवादी ताक़तों के लिए 
आसान हो जायेेगा। इस परिप्रेक्ष्य में भगतसिंह का वह कथन बरबस ही याद आता ह ै
जिसमें उन्होंने कहा था, “जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकज़े में जकड़ 
लेती ह ैतो इसंानियत की रूह में क्रान्तिकारी स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत होती ह,ै 



26  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

वरना प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जनता को ग़लत रास्ते पर ले जाने में सफल हो जाती 
हैं।” 

इस सामान्य रूपरेखा के बाद जर्मनी और इटली में फ़ासीवाद के उदय की 
स्थितियों और प्रक्रियाओ ं पर निगाह डालना उपयोगी होगा। जर्मनी फ़ासीवाद के 
उदय, विकास और सशक्तीकरण का सबसे प्रातिनिधिक उदाहरण ह।ै हालाँकि जर्मनी 
के मकु़ाबले इटली में फ़ासीवाद पहले सत्ता में आया, लेकिन जर्मनी ही वह दशे था 
जहाँ फ़ासीवादी उभार ने सबसे गहराई तक जड़ें जमायी और जहाँ यह उभार ज़बरदस्त 
था। इसलिए हम अपना विश्लेषण जर्मनी से ही शरुू करते हैं। 

जर्मनी में फ़ासीवाद 
फ़ासीवादियों के बारे में अक्सर एक मिथक लोगों के दिमाग़ में होता ह ै कि वे 
असांस क्ृ तिक, सनकी, झक्की होते हैं। जर्मनी का उदाहरण दिखलाता ह ै कि 
फ़ासीवादियों की क़तार में कोई पागलों या सनकियों की भरमार नहीं थी। बल्कि 
वहाँ बेहद पढ़े-लिख ेलोगों की तादाद मौजदू थी जो समानता, जनवाद और आज़ादी 
के उसलूों के बेहद सचतेन विरोधी थे। जर्मनी में फ़ासीवादियों को तमाम सामाजिक 
तबकों से समर्थन प्राप्त था। इनमें नौकरशाह वर्ग, कुलीन वर्ग और पढ़े-लिख े
अकादमिकों (विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कू ल के टीचर, लेखक, पत्रकार, वकील 
आदि) की अच्छी-ख़ासी संख्या शामिल थी। 1934 में क़रीब एक लाख लोगों को 
हिटलर की हत्यारी सेना ‘आइन्त्साज़ग्रुप प्ेन’ ने या तो गिरफ़्तार कर लिया था, या 
यातना शिविरों में भजे दिया था या फिर मार डाला था। आपको जानकर ताज्जुब 
होगा कि आइन्त्साज़ग्रुप्पेन के अधिकारियों का एक-तिहाई हिस्सा विश्वविद्यालयों 
से डिग्री प्राप्त किय हुए लोगों का था। 

जर्मनी में फ़ासीवाद को बड़े उद्योगपतियों से ज़बदरस्त समर्थन प्राप्त था। पूँजीपति 
वर्ग के जिस हिस्से ने हिटलर की राष्ट्रीय समाजवादी मज़दूर पार्टी (नात्सी पार्टी) 
को सबसे पहले समर्थन दिया था, वह था घरेल ूभारी उद्योगों का मालिक पूँजीपति 
वर्ग। बाद में पूँजीपति वर्ग के दसूरे सबसे बड़े हिस्से निर्यातक पूँजीपति वर्ग ने भी 
हिटलर को अपना समर्थन द ेदिया। और इसके बाद उद्योग जगत के बच-ेखचु ेहिस्से 
ने भी नात्सी पार्टी को समर्थन द ेदिया। इसके कारण साफ़ थे। हिटलर की नीतियों का 
सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़े पूँजीपति वर्ग को होना था। वैश्विक संकट के दौर में मज़दरू 
आन्दोलन की शक्ति को खण्डित करके अपनी सबसे प्रतिक्रियावादी, सबसे नग्न 
और सबसे क्रू र तानाशाही को लाग ूकरने के लिए जर्मनी के बड़े पूँजीपति वर्ग को 
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जिस राजनीतिक समहू की ज़रूरत थी, वह था नात्सी पार्टी (जो पूँजीवाद से पैदा हुई 
आर थ्िक-सामाजिक असरुक्षा के कारण निम्न पूँजीपति वर्गों, मध्य वर्गों और मज़दरू 
वर्ग के एक हिस्से में पनपने वाली प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके एक ग़ैर-जनवादी, 
तानाशाह सत्ता स्थापित कर सके। ज़ाहिर ह,ै इस प्रतिक्रिया का निशाना किसी न किसी 
को बनाना था और जर्मनी में नात्सी पार्टी ने जिन्हें प्रतिक्रिया का निशाना बनाया, 
वे थे नस्लीय अल्पसंख्यक, विशषे रूप से यहूदी, मज़दरू व ट्रेड यनूियन कार्यकर्ता 
(जिन्हें नात्सी पार्टी ने आर थ्िक असरुक्षा और ठहराव का ज़िम्मेदार ठहराया) और 
कम्युनिस्ट। नात्सी पार्टी का फ़ासीवादी शासन अन्तिम विश्लेषण में निश्चित रूप से 
बड़े वित्तीय और औद्योगिक पूँजीपति वर्ग की तानाशाही का नग्नतम और क्रू रतम 
रूप था। इसे एक छोटे-से उदाहरण से समझा जा सकता ह।ै जर्मन उद्योगपतियों ने 
नात्सी शासन के दौरान अपने कारख़ानों में ग़ुलामों से जमकर श्रम करवाया, जो कहने 
की आवश्यकता नहीं कि फ़ासीवादी राज्य उन्हें मफु़्त में महुयैा कराता था। ये ग़ुलाम 
श्रम करने वाले लोग थे हिटलर द्वारा यातना शिविरों में भजेे गये यहूदी, मज़दरू, ट्रेड 
यनूियन कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट। आम ग़ुलाम मज़दरू की औसत आय ुमात्रा तीन 
महीने थी। तीन महीने इस कि़फस्म का श्रम करने के बाद उनकी मौत हो जायेा करती 
थी। इस ग़ुलाम श्रम का इस्तेमाल करने वाली कम्पनियों में आज के जर्मनी की तमाम 
प्रतिष्ठित कम्पनियाँ शामिल थीं, जैसे फोक्सवैगन और क्रु प। ये सिर्फ़  दो उदाहरण हैं। 
इस घिनौने कृ त्य में जर्मनी के तमाम बड़े पूँजीपति शामिल थे। इन अमानवीय कृ त्यों 
के विरुद्ध लड़ने वाले लोग अधिकांश मामलों में कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्टों को ही 
सबसे बर्बर दमन का भी सामना करना पड़ा। 

इतिहास गवाह ह ैकि संकट के दौरों में, जब संसाधनों की “कमी” (क्योंकि यह 
वास्तविक कमी नहीं होती, बल्कि मनुाफ़ा-आधारित व्यवस्था द्वारा पैदा की गयी 
कृत्रि म कमी होती ह)ै होती ह,ै तभी धार्मिक और जातीय अन्तरविरोध तथा टकरावों 
के पैदा होने और बढ़ने की सम्भावना सबसे ज़्यादा होती ह।ै अगर जनता के सामने 
वर्ग अन्तरविरोध साफ़ नहीं होते और उनमें वर्ग चतेना की कमी होती ह ैतो उनके 
भीतर किसी विशषे धर्म या सम्प्रदाय के लोगों के प्रति अतार्किक  प्रतिक्रियावादी 
ग़ुस्सा भरा जा सकता ह ैऔर उन्हें इस भ्रम का शिकार बनाया जा सकता ह ैकि उनकी 
दिक्कतों और तकलीफ़ों का कारण उस विशषे सम्प्रदाय, जाति या धर्म के लोग हैं। 
आज जिस तरह वैश्विक संकट के दौर में दनुिया भर में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी ह ै
उसी प्रकार 1930 के दशक की मन्दी के समय भी दनुिया भर में बेरोज़गारी तेज़ी से 
बढ़ी थी। उस समय भी शहरी ग़रीबों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई थी। जिन दशेों 
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में औद्योगिक विकास का एक लम्बा और गहरा इतिहास था वहाँ पूँजीवादी विकास 
के कारण आम महेनतकश जनता के उजड़ने की प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो 
धीरे-धीरे और कई किश्तों में परूी हुई। लेकिन जर्मनी में औद्योगिक विकास 1860-70 
के पहले बेहद कम था जो राष्ट्रीय एकीकरण के बाद द्रुत गति से हुआ और उसने 
गाँवों में ग़रीब किसानों को और शहरों में आम महेनतकश आबादी को इतनी तेज़ 
गति से उजाड़ा कि परेू समाज में एक भयंकर असरुक्षा और अनिश्चितता का माहौल 
पैदा हुआ। जर्मनी में भी शहरी बेरोज़गारी और शहरी तथा ग्रामीण ग़रीबी में तेज़ी से 
वृद्धि हुई थी। अतिवादी नस्लवाद, सम्प्रदायवाद, या जातीयतावाद अक्सर आर थ्िक 
और सामाजिक तौर पर उजड़े हुए लोगों के जीवन को एक “अर्थ” प्रदान करने का 
काम करते हैं। यही कारण ह ैकि ऐसे समाजों में जहाँ पूँजीवादी विकास क्रान्तिकारी 
प्रक्रिया के ज़रिय नहीं हुआ, जहाँ पूँजीवादी विकास की प्रक्रिया इतिहास के एक 
लम्बे दौर में फैली हुई प्रक्रिया के रूप में नहीं मौजदू थी, बल्कि एक असमान, अधरूी, 
और अजीब तरीक़े  से द्रुत अराजक प्रक्रिया के रूप में घटित हुई, वहाँ के समाज में 
फ़ासीवाद के सामाजिक आधार पैदा हुए। 

जर्मनी में औद्योगीकरण की प्रक्रिया बहुत दरे से शरुू हुई। इगं्लैण्ड में औद्योगिक 
क्रान्ति की शरुुआत 1780 के दशक में हो गयी थी। फ़्रांस में 1860 आते-आते 
औद्योगिक क्रान्ति का एक दौर परूा हो चकुा था। दसूरी तरफ़, इस समय तक जर्मनी 
एक एकीकृ त दशे के रूप में सामने तक नहीं आ पाया था। जर्मन एकीकरण के बाद 
एक जर्मन राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। बिस्मार्क  के नेततृ्व में पूँजीवादी विकास की 
शरुुआत हुई। जर्मनी में राष्ट्रीय पैमाने पर पूँजीवाद का विकास ही तब शरुू हुआ जब 
विश्व पैमाने पर पूँजीवाद साम्राज्यवाद, यानी कि एकाधिकारी पूँजीवाद, के दौर में 
प्रवेश कर चकुा था। एकाधिकारी पूँजीवाद प्रकृति  और चरित्र से ही जनवाद-विरोधी 
होता ह।ै जर्मनी में पूँजीवादी विकास बैंकों की पूँजी की मदद से शरुू हुआ और उसका 
चरित्र शरुू से ही एकाधिकारी पूँजीवाद का था। नतीजतन, जर्मनी में पूँजीवाद का 
विकास 1880 के दशक से ही इतनी तेज़ गति से हुआ कि 1914 आते-आते वह 
यरूोप का सबसे अधिक आर थ्िक वृद्धि दर वाला दशे बन गया जिसका औद्योगिक 
उत्पादन अमरेिका के बाद सबसे अधिक था। लेकिन किसी जनवादी क्रान्ति के रास्ते 
पूँजीवाद के न आने के कारण समाज में जनवाद की ज़मीन हमशेा से ही कमज़ोर 
थी। जर्मनी के एक आर थ्िक महाशक्ति के तौर पर उदय के बाद विश्व पैमाने पर 
साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा का तीव्र होना लाज़िमी था। उस समय ब्रिटेन दनुिया की 
सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति था और उसका औपनिवेशिक साम्राज्य सबसे बड़ा 
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था। जर्मनी विश्व पैमाने पर लटू का नये सिरे से बँटवारा करना चाहता था। जर्मनी की 
यह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा विश्व को पहले विश्वयदु्ध की तरफ़ ले गयी। पहला 
विश्वयदु्ध 1914 से 1919 तक चला जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी समते धरुी राष्ट्रों 
को हरा दिया। वर्साय में यदु्ध के समाप्त होने के बाद सन्धि हुई जिसे वर्साय सन्धि 
के नाम से जाना जाता ह।ै इस सन्धि में जर्मनी पर भारी शर्तें थोपी गयीं। उससे भारी 
यदु्ध हर्ज़ाना वसलूा गया। उसके सभी अधिकार-क्षेत्र उससे छीन लिय गये। उसके 
कुछ हिस्से अलग-अलग दशेों को द ेदिय गये। यदु्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी की 
परूी अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चकुी थी। इसके कारण जर्मन पूँजीवाद के समक्ष 
अस्तित्व का संकट पैदा हो चकुा था। परुानी विकास दर को हासिल करने के लिए 
जर्मन पूँजीवाद को मज़दरूों के शोषण की ऐसी दर हासिल करनी पड़ती जो मज़दरू 
आबादी को बग़ावत पर आमादा कर दतेी। लेकिन इसी समय जर्मन पूँजीपति वर्ग के 
सामने रूस का उदाहरण भी था, जहाँ साम्राज्यवादी यदु्ध ने सर्वहारा क्रान्ति को जन्म 
दिया। जर्मन पूँजीपति वर्ग को वही ग़लती करने से जर्मनी के सामाजिक जनवादियों 
ने बचा लिया। जर्मन बड़े पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि ह्यूगो स्टिनेस और जर्मनी के 
सामाजिक जनवादी पार्टी के नेता कार्ल लीजन, जो ट्रेड यनूियनों और मज़दरूों के 
प्रतिनिधि के तौर पर गये थे, के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जर्मन 
पूँजीपति वर्ग जर्मन मज़दरू वर्ग को तमाम रियायतें और सवुिधाए ँदनेे के लिए तैयार 
हो गया। ये वे रियायतें व सवुिधाए ँथीं जिन्हें जर्मन पूँजीपति वर्ग यदु्ध से पहले के 
तेज़ी के हालात में दनेे के लिए कभी तैयार नहीं होता। लेकिन अब अगर वह मज़दरू 
वर्ग से टकराव मोल लेता तो किसी क्रान्तिकारी प्रहार को झलेने की ताक़त यदु्ध के 
बाद उसमें बची नहीं थी। लेनिन ने 1919 में जर्मनी में वीमर गणराज्य के अस्तित्व में 
आने के बाद और जर्मन पूँजी और श्रम के बीच सामाजिक जनवादियों के मार्गदर्शन 
में समझौता होने के बाद ही कहा था कि जर्मन बड़े पूँजीपति वर्ग ने रूसी क्रान्ति 
के उदाहरण से सबक़ लिया और मज़दरू वर्ग से सीध ेतौर पर उलझने की बजाय 
समझौता करना उपयकु्त समझा। 1919 के जनू में जर्मन लीग ऑफ़ इण्डस्ट्रीज़ 
के अध्यक्ष मण्डल के सदस्य अब्राहम फ़्राउइन का यह कथन इस बात को अच्छी 
तरह दिखलाता ह ै– “सज्जनो, रूस में घटनाओ ंने ग़लत मोड़ ले लिया, और 
शुरुआत से ही उद्योग ने क्रान्ति को ख़ारिज किया। अगर हम – और यह काफ़ी 
आसान होता – भी असहयोग की अवस्थिति अपनाते, तो मुझे पूरा यक़ीन 
है कि आज हमारे यहाँ भी वही स्थितियाँ होतीं जोकि रूस में हैं।” एक जर्मन 
उद्योगपति का यह कथन जर्मन संशोधनवादियों की मज़दरू वर्ग से ग़द्दारी को साफ़ 
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तौर पर दिखलाता ह।ै 
श्रम और पूँजी के बीच हुए समझौते ने जर्मनी में एक अन्तरविरोध को तीखा होने 

से कुछ समय तक के लिए टाल दिया। लेकिन इससे वह अन्तरविरोध ख़त्म नहीं हुआ 
और न ही हो सकता था। यदु्ध के बाद जर्मन पूँजी को श्रम की और तेज़ रफ़्तार से 
शोषण करने की ज़रूरत थी। लेकिन जर्मन पूँजीवाद को बचाने के लिए मज़दरू वर्ग को 
कई रियायतें दनेा पूँजीपति वर्ग की मजबरूी थी। इसके कारण जनवाद के सबसे धरु शत्र 
वर्गों को अपने कई विशषेाधिकारों का परित्याग करना पड़ा। इन वर्गों में जर्मनी का 
यंुकर वर्ग (धनी किसान वर्ग, जो पहले सामन्ती ज़मींदार हुआ करता था और जिसे 
क्रमिक भमूि सधुारों के रास्ते पूँजीवादी भसू्वामी वर्ग में तब्दील कर दिया गया) और 
जर्मनी का बड़ा पूँजीपति वर्ग प्रमखु थे जिसमें घरेल ूभारी उद्योग के मालिक पूँजीपति 
और निर्यातक पूँजीपति शामिल थे। इन वर्गों का मज़दरू वर्ग के साथ अन्तरविरोध 
समय-समय पर सिर उठाता रहता था, लेकिन संगठित मज़दरू आन्दोलन के कारण 
हिटलर के आने से पहले के समय तक ये वर्ग मज़दरूों का नग्न दमन और शोषण 
शरुू नहीं कर पाये। 1924 तक इन प्रतिक्रियावादी वर्गों की तरफ़ से तख़्तापलट की 
कुछ कोशिशें भी हुई ंजिनका लक्ष्य मज़दरू वर्ग पर बरु्जुआ वर्ग की हिसं्र तानाशाही 
लाग ूकरना था। लेकिन इनके बावजदू जर्मनी का प्रतिक्रियावादी बड़ा पूँजीपति वर्ग 
सफल नहीं हो पाया। 1924 से 1929 तक का दौर जर्मन पूँजीवाद में तलुनात्मक 
स्थिरता का दौर था जिसमें श्रम और पूँजी के बीच का समझौता कम-से-कम ऊपरी 
तौर पर सगुम रूप से चला और मज़दरू वर्ग ने अपनी सहूलियतों और रियायतों को 
क़ायम रखा। लेकिन 1929 में महामन्दी आयी और उसने जर्मन पूँजीपति वर्ग को 
भारी धक्का दिया। इस धक्के  के कारण जर्मन पूँजीपति वर्ग के लिए मनुाफ़े  की दर को 
सम्मानजनक स्तर पर बनाये रख पाना असम्भव हो गया और यहीं से उस राजनीतिक 
संकट की शरुुआत हुई, जिसने अन्ततः हिटलर के नेततृ्व में नात्सी पार्टी को 1933 
में सत्ता में पहुचँा दिया। 

1927 तक जर्मनी ने अपना औद्योगिक उत्पादन उसी स्तर पर पहुचँा दिया था 
जिस स्तर पर वह प्रथम विश्वयदु्ध से पहले था। जर्मनी यरूोप की सबसे बड़ी और 
दनुिया की दसूरी सबसे बड़ी औद्योगिक महाशक्ति बन चकुा था। लेकिन अन्दर से 
जर्मन पूँजीवाद मज़दरू आन्दोलन के साथ समझौते के दबाव के कारण अभी भी 
उतना ही अस्थिर था। जर्मन पूँजीपति वर्ग की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाए ँफिर से 
ज़ोर मारने लगी थीं और जर्मन पूँजीपति वर्ग के कई प्रतिनिधियों की ओर से फिर से 
यदु्धोन्मादी और अन्धराष्ट्रवादी नारे सनुायी दनेे लगे थे। विश्वस्तर पर साम्राज्यवादी 
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प्रतिस्पर्द्धा में फिर से अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अब जर्मन पूँजीपति वर्ग 
को खलेु हाथ की ज़रूरत थी, जिसके कारण मज़दरू वर्ग से समझौते को ख़ारिज कर 
दनेे का दबाव बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि जर्मन नेशनल पीपलु्स पार्टी और 
सेण्टर पार्टी के नेततृ्व में अन्धराष्ट्रवादी नेताओ ंकी विजय हुई। 1928 में नात्सी पार्टी 
को चनुावों में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। 1929 में महामन्दी की शरुुआत के बाद जर्मन 
पूँजीपति वर्ग के लिए मज़दरूों को दी गयी सभी रियायतों को रद्द करना अस्तित्व का 
प्रश्न बन गया। अब वे इन रियायतों का ख़र्च नहीं उठा सकते थे। महामन्दी के कारण 
दशे में बेरोज़गारी और ग़रीबी तेज़ी से बढ़ी लेकिन मज़दरू आबादी की मोलभाव 
करने की क्षमता इससे कम नहीं हुई क्योंकि उनका प्रतिरोध संगठित था। नतीजतन, 
महामन्दी का परूा दबाव पूँजीपति वर्ग पर पड़ने लगा और उसके मनुाफ़े  की दर में 
तेज़ी से कमी आयी। मज़दरू वर्ग के खि़लाफ़ कोई आक्रामक रवैया न अपना पाने के 
कारण आर थ्िक संकट के दबाव को निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्गों की ओर निर्देशित 
कर दिया गया। संकट के कारण जो वर्ग सबसे तेज़ी से तबाह होकर सड़कों पर आ 
रहा था वह था छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों का वर्ग। कारण यह था कि वह 
श्रम के शोषण की दर को बढ़ा पाने में परूी तरह अक्षम था। 

बड़े पूँजीपति वर्ग को इस समय किसी ऐसी राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता 
थी जो तबाह हो रह ेनिम्न मध्य वर्ग, आम शहरी महेनतकश आबादी के एक हिस्से, 
मध्य वर्गों की प्रतिक्रिया के निशाने पर संगठित मज़दरू आन्दोलन को ला सके और 
उन्हें इस बात पर सहमत कर सके कि सारी दिक्कत की जड़ कम्युनिस्ट, ट्रेड यनूियन 
और संगठित मज़दरू आबादी ह।ै इस काम को नात्सी पार्टी से बेहतर कोई अजंाम 
नहीं द ेसकता था। 

इस संकट के दौर में यदि कोई क्रान्तिकारी नेततृ्व मज़दरू आन्दोलन को मौजदूा 
व्यवस्था से बाहर ले जाने की ओर आगे बढ़ा पाता तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन 
सामाजिक जनवादियों की जकड़बन्दी में मज़दरू आन्दोलन बस मिली हुई रियायतों 
और सहूलियतों से चिपके रहना चाहता था, उससे आगे नहीं जाना चाहता था। या यूँ 
कहें कि सामाजिक जनवादी नेततृ्व ने उसे पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर मिले सधुारों से 
आगे बढ़ने के बजाय उन्हें बचाये रखने को प्रेरित किया। लेकिन इन सधुारों को क़ायम 
रखने के लिए जर्मन पूँजीपति वर्ग अब तैयार नहीं था क्योंकि अब यह उसकी मजबरूी 
नहीं रह गयी थी और यह उसके लिए अब सम्भव भी नहीं रह गया था। वह हमले के 
लिए तैयार था। लेकिन मज़दरू वर्ग वहीं का वहीं खड़ा रह गया। नतीजा यह हुआ कि 
आर थ्िक संकट बढ़ने के साथ संगठित मज़दरू वर्ग से बाहर की महेनतकश आबादी, 
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यानी निम्न मध्य वर्गीय आबादी और मध्य वर्गीय आबादी के समक्ष बेरोज़गारी, 
असरुक्षा और अनिश्चितता का संकट बढ़ता गया जिसने उस प्रतिक्रिया को जन्म 
दिया जिसका इस्तेमाल नात्सियों ने किया। इसी प्रतिक्रिया को उन्होंने एक नस्लवादी 
शक्ल भी द ेदी क्योंकि इसके बिना उतने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियावादी गोलबन्दी 
सम्भव नहीं थी। नतीजतन, इस तमाम अनिश्चितता और असरुक्षा के लिए यहूदियों 
को ज़िम्मेदार ठहराया गया। वैसे भी नात्सियों द्वारा कम्युनिज़्म और बोल्शेविज़्म को 
एक यहूदी षड्यन्त्र एक रूप में पेश किया गया था। 

दसूरी ओर, सामाजिक जनवादियों ने कृषि  क्षेत्र में युंकरों और धनी किसानों के 
प्रभतु्व को तोड़ने वाले भमूि सधुारों के लिए भी सत्ता पर दबाव नहीं डाला। ग़ौरतलब ह ै
कि सामाजिक जनवादियों के पास यह दबाव डालने के लिए पर्याप्त ताक़त थी। इसकी 
मिसाल तब दखेने को मिली थी जब 1926 में राजकुमारों को राज्य से मिलने वाले 
ख़र्च को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सफल आन्दोलन चलाया था। इसी जनवादीकरण 
की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वे रैडिकल भमूि सधुारों के ज़रिय शासक वर्गों के 
सबसे प्रतिक्रियावादी हिस्से ईस्ट एल्बे के युंकरों के प्रभतु्व को तोड़कर शासक वर्ग 
की ताक़त को कमज़ोर कर सकते थे। ऐसा इसलिए भी आसान था क्योंकि युंकरों 
और बड़े पूँजीपति वर्ग और बैंकों के बीच पहले से ही अन्तरविरोध मौजदू थे। लेकिन 
सामाजिक जनवादियों ने ऐसा नहीं किया और बस मज़दरू आन्दोलन को मिली 
रियायतों से चिपके रहने के हिमायती बने रह।े मिली हुई सहूलियतों को क़ायम रखने 
के लिए सामाजिक जनवादी बड़े पूँजीपति वर्ग की शर्तों पर उस समझौते को क़ायम 
रखना चाहते थे। जबकि पूँजीपति वर्ग इन सहूलियतों को ख़त्म कर अपना हमला 
करने की तैयारी कर चकुा था। 1926 में जर्मन लीग ऑफ़ इण्डस्ट्रीज़ में दिया गया 
पॉल सिल्वरबर्ग का एक वक्तव्य ग़ौरतलब ह।ै उन्होंने कहा, “सामाजिक जनवाद 
को वास्तविकता में लौट आना चाहिए और रैडिकल सिद्धान्तवाद का त्याग 
कर सड़क और बल की नीति को छोड़ देना चाहिए, जो हमेशा नुक़सान दे रही 
है। उसे ज़िम्मेदार तरीक़े  से मालिकों के साथ उनके निर्देशन में सहयोग करना 
चाहिए।” अब ज़रा इस कथन की तलुना बदु्धदवे भट्टाचार्य के उस कथन से कीजिए 
जो उन्होंने कुछ समय पहले ट्रेड यनूियन करने वालों की एक बैठक में दिया था। इसमें 
बदु्धदवे भट्टाचार्य ने कहा कि कम्युनिस्टों को बदले हालात को समझना चाहिए और 
मालिकों से सहयोग करना चाहिए। वर्ग संघर्ष का दौर अब बीत चकुा ह।ै आज श्रम 
को पूँजी के साथ विकास के लिए उसकी शर्तों पर सहयोग करना चाहिए! 

1929 में जर्मन पूँजीपति वर्ग ने पहला बड़ा हमला करते हुए रेड फ़्रण्ट यूनियन 
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पर प्रतिबन्ध लगा दिया। दसूरी ओर नात्सियों के गणु्डों और हत्यारों के दस्ते छुट्टे 
घमू रह ेथे। सामाजिक जनवादी चपु रह।े इसके बाद 1932 तक ऐसे हमले जारी रह े
और सामाजिक जनवादी हाथ पर हाथ धरे बैठे रह।े कारण यह था कि इसका जवाब 
क्रान्तिकारी रास्ते से ही दिया जा सकता था और उस रास्ते पर सर्वहारा वर्ग के 
ग़द्दार संशोधनवादी चल नहीं सकते थे। अपनी इस चपु्पी से सामाजिक जनवादी उस 
संगठित मज़दरू आन्दोलन में भी अपना आधार खोते गये जो उनका गढ़ था। मज़दरू 
आबादी का भी एक हिस्सा नात्सियों के शिविर की ओर जाने लगा। नतीजा यह 
हुआ कि 1932 में वॉन पेपन नामक दक्षिणपन्थी नेता के नेततृ्व में तख़्तापलट हुआ 
और वह गठबन्धन सरकार गिर गयी जिसका प्रमखु हिस्सा सामाजिक जनवादी थे। 
कुछ ही समय में वीमर गणराज्य के बरु्जुआ जनवादी संविधान की ही ख़ामियों का 
फ़ायदा उठाकर एक इनेबलिग एक्ट लाया गया और संसदीय जनतन्त्र को तानाशाही 
में तब्दील कर दिया गया। संसद में सामाजिक जनवादियों और बरु्जुआ उदारवादियों 
के खि़लाफ़ मखु्य तौर पर दो पार्टियाँ साथ आ गयीं – नेशनल जर्मन पीपुल्स 
पार्टी और नात्सी पार्टी। चनुावों के पहले सामाजिक जनवादियों और उदारवादियों 
के खि़लाफ़ ज़बरदस्त प्रचार अभियान चलाया गया। उन्हें दशेद्रोही और संकट का 
ज़िम्मेदार बताया गया। 1932 के चनुावों में इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 42 
प्रतिशत वोट मिले जिसमें से 33 प्रतिशत नात्सी पार्टी के थे। 1933 में फिर से चनुाव 
हुए जिसमें नात्सी पार्टी को अकेले 44 प्रतिशत वोट मिले। इसके साथ ही हिटलर 
सत्ता में आया और जर्मनी में फ़ासीवाद को विजय हासिल हुई। 

जर्मनी में फ़ासीवाद की विजय के इस संक्षिप्त इतिहास पर निगाह डालने के बाद 
हम कुछ नतीजों को बिन्दुवार समझ सकते हैं। 

जर्मनी में फ़ासीवाद की ज़मीन किस रूप में मौजूद थी? जर्मनी में पूँजीवादी 
विकास दरे से शरुू हुआ। लेकिन शरुू होने के बाद यह बेहद द्रुत गति से हुआ और 
बिना किसी बरु्जुआ जनवादी क्रान्ति के हुआ। नतीजतन, दो परिघटनाए ँसामने आयीं। 
एक, तमाम क्षेत्रों और तमाम रूपों में पिछड़ापन क़ायम रहा और आधनुिकीकरण तथा 
जनता की चतेना के जनवादीकरण के बिना ही अद्वितीय रफ़्तार से पूँजीवादी विकास 
हुआ। इगं्लैण्ड और फ़्रांस जैसे दशेों में पूँजीवाद क्रान्तिकारी प्रक्रिया से आया और 
उसके बाद उसका एक लम्बा और गहराई से पैठा विकास हुआ जिसने सामन्ती और 
ग़्ौर-जनवादी रुझानों को समाज के पोर-पोर से समाप्त कर दिया। दसूरी परिघटना यह 
थी कि इस तीव्र पूँजीवादी विकास ने जिस रफ़्तार से गाँवों और शहरों में महेनतकश 
जनता को उसकी जगह-ज़मीन से उजाड़ा, उसने भयंकर असरुक्षा और अनिश्चितता 



34  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

को जन्म दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस असरुक्षा और अनिश्चितता को 
पूँजीवादी व्यवस्था के खि़लाफ़ एक क्रान्तिकारी ताक़त में तब्दील किया जा सकता 
था। लेकिन सामाजिक जनवादी आन्दोलन की सर्वहारा वर्ग के साथ ग़द्दारी और जर्मन 
कम्युनिस्ट पार्टी की असफलता के कारण ऐसा नहीं हो सका। नात्सीवाद द्रुत गति 
से हुए उस पूँजीवादी विकास का प्रतिक्रियावादी जवाब था जिसने करोड़ों लोगों को 
आर थ्िक-सामाजिक और भौगोलिक रूप से विस्थापित कर दिया था। 

जर्मनी में भमूि सधुार क्रान्तिकारी तरीक़े  से नहीं हुए, जिसमें जोतने वाले को ही 
ज़मीन का मालिक बना दिया गया हो। वहाँ प्रशियाई रास्ते से भमूि सधुार हुए जिसमें 
सामन्ती भसू्वामियों को ही पूँजीवादी कुलकों और फ़ार्मरों में तब्दील हो जाने दिया 
गया। यह वर्ग भयंकर प्रतिक्रियावादी वर्ग था। इसके अलावा अधरेू भमूि सधुारों से 
धनी काश्तकारों का एक वर्ग पैदा हुआ। ये वर्ग पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ गहराई 
से जड़ेु थे और अन्दर से धरु जनवाद-विरोधी थे। पूँजीवादी व्यवस्था के संकट के 
कारण पैदा हुई प्रतिक्रिया का एक अहम हिस्सा यही वर्ग थे। ये वर्ग नात्सी पार्टी के 
सामाजिक आधार बने। युंकरों के विशषेाधिकारों के बच ेरहने के कारण सामाजिक 
जनवादियों का आम किसान आबादी में कोई आधार नहीं बन पाया। यह किसान 
आबादी फ़ासीवादी उभार के दौर में या तो निष्क्रिय पड़ी रही या फ़ासीवादियों की 
समर्थक बनी। उसे भी अपनी अनिश्चितता का इलाज एक फ़ासीवादी सत्ता में नज़र 
आ रहा था। ज़ाहिर ह,ै बाद में यह एक भ्रम साबित हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी 
दरे हो चकुी थी। 

1919 के बाद वीमर गणराज्य की शरुुआत के साथ जो राज्य अस्तित्व में आया, 
वह एक कल्याणकारी राज्य था। कल्याणकारी नीतियाँ जर्मन पूँजीपति वर्ग की मजबरूी 
थीं, क्योंकि यदु्ध के बाद मज़दरू आन्दोलन के साथ वह सीधा टकराव नहीं मोल ले 
सकता था और रूस का उदाहरण उसके सामने था। यह समझ बनाने में सामाजिक 
जनवादियों ने पूँजीपति वर्ग की काफ़ी मदद की। मज़दरू वर्ग को तमाम रियायतें दी 
गयीं। लेकिन पूँजीवादी विकास की अपनी एक गति होती ह।ै मनुाफ़े  की दर को 
बढ़ाते जाना साम्राज्यवादी दनुिया में जर्मन पूँजीपति वर्ग के लिए अस्तित्व की शर्त 
थी। मज़दरू वर्ग को दी गयी छूटें उसके लिए जल्दी ही बोझ बन गयीं। कल्याणकारी 
नीतियाँ मनुाफ़े  की दर पर एक ब्रेक के समान थीं। वित्तीय, औद्योगिक पूँजीपति वर्ग 
और कुलकों-युंकरों को जल्दी ही एक तानाशाह सत्ता की ज़रूरत महससू होने लगी 
जो मज़दरू वर्ग पर उनकी नग्न और क्रू र तानाशाही को लाग ूकर सके। 

सामाजिक जनवाद ने मज़दरू आन्दोलन को सधुारवाद की गलियों में ही घमुाते 
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रहने का काम किया। उसने पूँजीवाद का कोई विकल्प नहीं दिया और साथ ही पूँजीवाद 
के भी पैरों में बेड़ी बन गया। उसका कुल लक्ष्य था पूँजीवादी जनवाद के भीतर रहते 
हुए वेतन-भत्ता बढ़वाते रहना और जो मिल गया ह ैउससे चिपके रहना। लेकिन अगर 
पूँजीवादी व्यवस्था मनुाफ़ा पैदा ही न कर पाये तो क्या होगा? इस सवाल का उनके 
पास कोई जवाब नहीं था। वे यथास्थिति को सदा बनाये रखने का दिवास्वप्न पाले 
हुए थे। जबकि पूँजीवाद की नैसर्गिक गति कभी ऐसा नहीं होने दतेी। पूँजीपति वर्ग को 
मनुाफ़े  की दर बढ़ानी ही थी। उसका टिकाऊ स्रोत एक ही था – मज़दरूों के शोषण को 
बढ़ाना। संगठित मज़दरू आन्दोलन के बतेू पर सामाजिक जनवादी ऐसा करने नहीं द े
रह ेथे। अब पूँजीपति वर्ग जनवादी दायरे में रहकर मनुाफ़े  की दर को बढ़ाने का काम 
नहीं कर सकता था। बड़े पूँजीपति वर्ग को एक सर्वसत्तावादी राज्य की आवश्यकता 
थी जो उसे वीमर गणराज्य नहीं द ेसकता था, जो श्रम और पूँजी के समझौते पर टिका 
था। यह काम नात्सी पार्टी ही कर सकती थी। 

पूँजीवादी राजसत्ता का काम होता ह ै पूँजीवादी उत्पादन के सचुारू रूप से 
चलते रहने की गारण्टी करना और पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों की हिफ़ाज़त करना। 
राजसत्ता के ज़रिय पूँजीपति वर्ग अपने वर्ग हितों को संगठित करता ह ैऔर व्यक्तिगत 
पूँजीवादी हितों से ऊपर उठता ह।ै बीच-बीच में आपसी अन्तरविरोध अधिक बढ़ते 
हैं, अराजकता फैलती ह ैऔर राजसत्ता अपने हस्तक्षेप से चीज़ों को फिर से सही 
स्थान पर पहुचँाती ह।ै साथ ही पूँजीवादी राजसत्ता महेनतकश जनता को एक वर्ग के 
रूप में संगठित नहीं होने दतेी और उन्हें किसी राष्ट्र, समदुाय या धर्म के सदस्य के 
रूप में, यानी एक नागरिक के तौर पर अस्तित्वमान रखने का प्रयास करती ह।ै वीमर 
गणराज्य के दौरान जर्मनी में पूँजीवादी राजसत्ता बरु्जुआ वर्गों के हितों को संगठित 
कर पाने में असफल रही। कल्याणकारी नीतियों ने पूँजीपति वर्ग की राजनीतिक और 
आर थ्िक एकता को तोड़ दिया। संकट के दौरों में पूँजीवादी हितों और जनता के हितों 
के बीच तारतम्य बैठा पाना कठिन हो जाता ह।ै वहीं जनता की राजसत्ता से उम्मीदें 
बढ़ जाती हैं। जबकि राजसत्ता उन्हें परूा कर पाने में और अधिक असमर्थ हो चकुी 
होती ह।ै ऐसे में बरु्जुआ वर्ग के कुछ हिस्से राजसत्ता से अपने पक्ष में तानाशाहीपरू्ण 
रवैया अपनाने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा न होने पर बड़ा पूँजीपति वर्ग अधिक से 
अधिक प्रतिक्रियावादी और अनदुार होता जाता ह।ै वीमर गणराज्य में यही हुआ। श्रम 
और पूँजी के बीच का सामाजिक जनवादी समझौता राजसत्ता को बड़े पूँजीपति वर्ग 
की ज़रूरतों के मतुाबिक़ खलुकर काम नहीं करने द ेरहा था जिससे पूँजीवादी संकट 
गहराता जा रहा था। इस संकट के कारण जनता का एक ख़ासा बड़ा हिस्सा उजड़ता 
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जा रहा था और उसमें भी असन्तोष पैदा हो रहा था। बड़े पूँजीपति वर्ग ने नात्सी पार्टी 
के ज़रिय इसी असन्तोष का लाभ उठाया और उसे प्रतिक्रिया की लहर में तब्दील कर 
दिया। नात्सी पार्टी ने इसके लिए यहूदी-विरोध, नस्लीय श्रेष्ठता, कम्युनिज़्म-विरोध, 
जनवाद-विरोध जैसे सिद्धान्तों का सहारा लिया। 

सामाजिक जनवादियों के जझुारू अर्थवाद और ट्रेड यनूियनवाद के कारण मज़दरूी 
बढ़ती रही, लेकिन पूँजीवादी संकट के कारण मनुाफ़े  की दर ठहरावग्रस्त रही। इसके 
कारण एक लाभ संकुचन की स्थिति पैदा हो गयी। इसके कारण सबसे पहले तबाह 
हुआ छोटे उद्यमियों का वर्ग आगे चलकर फ़ासीवाद का सबसे तगड़ा समर्थक बना। 
यह बात दीगर ह ैकि फ़ासीवाद ने उसे बाद में कुछ भी नहीं दिया और वह परूी तरह 
इज़ारेदार पूँजीवाद की सेवा में लगा रहा। बड़ा पूँजीपति वर्ग तबाह होकर सड़क पर 
तो नहीं आया लेकिन अगर वह नात्सी उभार का समर्थन नहीं करता तो सड़क पर 
आ जाता क्योंकि उसे अपने मनुाफ़े  में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। 
संगठित मज़दरू आन्दोलन के कारण पूँजीपति वर्ग पर जो दबाव पड़ रहा था उसका 
अन्दाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता ह ैकि 1928 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 67 
प्रतिशत हिस्सा मज़दरूों को मज़दरूी के रूप में दिया जा रहा था। संकट के दौर में बढ़ी 
बेरोज़गारी के बावजदू पूँजीपति वर्ग की मोलभाव करने की ताक़त में कोई बढ़ोत्तरी 
नहीं हुई क्योंकि एक मज़बतू और जझुारू मज़दरू आन्दोलन मौजदू था। कुलकों और 
युंकरों ने अपने विशषेाधिकारों को क़ायम रखने और संकट के दौर से निपटने के लिए 
नात्सियों का समर्थन किया। लेकिन यह मज़बतू मज़दरू आन्दोलन सामाजिक जनवाद 
के नेततृ्व में पूँजीवादी सधुारवाद की अन्धी गली में ही भटकता रह गया। पूँजीपति 
वर्ग को आक्रामक होने की पहल तोहफ़े  के रूप में द ेदी गयी और फ़ासीवाद का 
प्रतिरोध्य उभार अप्रतिरोध्य बन गया। 

इटली में फ़ासीवाद 
इटली में फ़ासीवाद की हमारी चर्चा के इतना विस्तृत होने की कोई आवश्यकता नहीं 
ह।ै हम यहाँ उन कारकों की चर्चा करेंगे जिनके मामले में इटली में फ़ासीवादी उभार 
जर्मनी से अलग था। 

इटली में फ़ासीवादी आन्दोलन की शरुुआत 1919 में हुई। यदु्ध की समाप्ति के 
बाद इटली के मिलान शहर में बेनिटो मसुोलिनी ने फ़ासीवादी आन्दोलन की शरुुआत 
करते हुए एक सभा बलुायी। इस सभा में कुल जमा क़रीब 100 लोग इकट्ठा हुए। इसमें 
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से अधिकांश यदु्ध में भाग लेने वाले नौजवान सिपाही थे। पहले विश्वयदु्ध में मित्र 
राष्ट्रों की तरफ़ से यदु्ध में हिस्सा लेने के बावजदू इटली को उसका उचित परुस्कार नहीं 
मिला जबकि यदु्ध में उसे काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। इससे परेू दशे में एक प्रतिक्रिया 
का माहौल था, ख़ासकर सैनिकों के बीच। दसूरी तरफ़, दशे की आर थ्िक स्थिति बरुी 
तरह से डावाँडोल थी। सरकार एक़दम अप्रभावी और कमज़ोर थी और कोई भी 
क़दम नहीं उठा पा रही थी। एक ऐसे समय में मसुोलिनी ने फ़ासीवादी आन्दोलन 
की शरुुआत की। मसुोलिनी ने इस सभा में खलेु तौर पर ऐलान किया कि फ़ासीवाद 
मार्क्सवाद, उदारवाद, शान्तिवाद और स्वतन्त्रता का खलुा दशु्मन ह।ै यह राजसत्ता 
के हर शक्ति से ऊपर होने, उग्र राष्ट्रवाद, नस्ली श्रेष्ठता, यदु्ध, नायकवाद, पवित्रता 
और अनशुासन में यक़ीन करता ह।ै आर थ्िक और सामाजिक तौर पर बिखरे हुए और 
असरुक्षा और अनिश्चितता का सामना कर रह ेराष्ट्र को ऐसे जमुले आकृ ष्ट करते हैं, 
ख़ासतौर पर तब, जबकि कोई क्रान्तिकारी सम्भावना उनकी दृष्टि में न हो। फ़ासीवाद 
के आर थ्िक और सामाजिक आधारों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले उसके 
वैचारिक आधारों की बात कर लें। मसुोलिनी पहले इतालवी समाजवादी पार्टी में 
शामिल था। 1903 से 1914 तक वह समाजवादी पार्टी का एक महत्त्वपरू्ण नेता था। 
इसके बाद वह जॉर्ज सोरेल नामक एक संघाधिपत्यवादी चिन्तक के प्रभाव में आया, 
जो कहता था कि संसदीय जनतन्त्र नहीं होना चाहिए और श्रम संघों द्वारा सरकार 
चलायी जानी चाहिए। मसुोलिनी पर दसूरा गहरा प्रभाव फ़्रेड रिख नीत्शे नामक जर्मन 
दार्शनिक का था, जो मानता था कि इतिहास में अतिमानव और नायकों की केन्द्रीय 
भमूिका होती ह,ै जिनमें सत्ता प्राप्त करने की इच्छाशक्ति होती ह।ै इन सारे विचारों 
का मले करके ही इटली में जेण्टाइल नामक फ़ासीवादी चिन्तक की सहायता से 
मसुोलिनी ने परेू फ़ासीवादी सिद्धान्त की रचना की। यह सिद्धान्त मज़दरू-विरोधी, पूँजी 
के पक्ष में खलुी तानाशाही, अधिनायकवाद, जनवाद-विरोध, कम्युनिज़्म-विरोध और 
साम्राज्यवादी विस्तार की खलेु तौर पर वकालत करता था। 

लेकिन यह सिद्धान्त कोई जेण्टाइल और मसुोलिनी के दिमाग़ की उपज नहीं था। 
यदि जेण्टाइल व मसुोलिनी न होते तो कोई और होता क्योंकि समाज में इस प्रकार 
एक के प्रतिक्रियावादी विचार और आन्दोलन की ज़मीन मौजदू थी। इस ज़मीन को 
समझकर ही इटली में फ़ासीवादी उभार को समझा जा सकता ह।ै 

जर्मनी के समान इटली में भी पूँजीवादी विकास बहुत दरे से शरुू हुआ। इटली का 
एकीकरण 1861 से 1870 के बीच हुआ। जैसाकि हम पिछले उपशीर्षक में ही बता 
चकेु हैं, इस समय तक ब्रिटेन, फ़्रांस और हॉलैण्ड जैसे दशे पूँजीवादी विकास की एक 
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लम्बी यात्र तय कर चकेु थे और औद्योगिक क्रान्ति को भी अजंाम द ेचकेु थे। इन 
दशेों में रैडिकल भमूि-सधुार लाग ूकिय गये थे। पूँजीवादी विकास एक लम्बी प्रक्रिया 
में हुआ था, जिसके कारण इससे पैदा होने वाले सामाजिक तनाव को व्यवस्था 
जनवादी दायरे के भीतर रहते हुए ही झले सकती थी। इटली में 1890 के दशक में 
औद्योगीकरण की शरुुआत हुई और जर्मनी के ही समान इसकी रफ़्तार काफ़ी तेज़ 
रही। जर्मनी से अलग इटली में यह विकास क्षेत्रीय तौर पर बहुत असमानतापरू्ण रहा। 
उत्तरी इटली में मिलान, तरूिन और रोम से बनने वाले त्रिभजुाकार इलाक़े  में उद्योगों 
का ज़बरदस्त विकास हुआ और एक मज़दरू आन्दोलन भी पैदा हुआ। पहले इसका 
नेततृ्व इतालवी समाजवादी पार्टी कर रही थी और बाद में इसके नेततृ्व में इतालवी 
कम्युनिस्ट पार्टी का भी प्रवेश हुआ। उत्तरी इटली के क्षेत्रों में भमूि-सधुार भी एक हद 
तक लाग ूहुए और कृषि  का वाणिज्यीकरण हुआ जिससे कृषि  में पूँजीवादी विकास 
हुआ। नतीजतन, औद्योगिक और कृषि  क्षेत्र, दोनों में ही एक मज़दरू आन्दोलन पैदा 
हुआ। दसूरी ओर दक्षिणी इटली था जहाँ सामन्ती उत्पादन सम्बन्धों का वर्चस्व 
क़ायम था। यहाँ कोई भमूि सधुार लाग ूनहीं हुए थे और विशाल जागीरें थीं जिन पर 
बड़े भसू्वामियों का क़ब्ज़ा था। इसके अतिरिक्त, छोटे किसानों और खतेिहर मज़दरूों 
की एक विशाल आबादी थी जो परूी तरह इन बड़े भसू्वामियों के नियन्त्रण में थी। ये 
भसू्वामी अपने सशस्त्र गिरोहों द्वारा इस नियन्त्रण को क़ायम रखते थे। इन्हीं गिरोहों 
को इटली में माफि़या कहा जाता था जो बाद में स्वायत्त शक्ति बन गये और पैसे 
के लिए लटूने, मारने और चोट पहुचँाने का काम करने लगे। फ़ासीवादियों ने इन 
माफि़या गिरोहों का ख़बू लाभ उठाया। दक्षिणी इटली में औद्योगिक विकास न के 
बराबर था। इस फ़र्क़  के बावजदू, या यूँ कहें कि इसी फ़र्क़  के कारण फ़ासीवादियों 
को दो अलग-अलग प्रकार के प्रतिक्रियावादी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। यह कैसे 
हुआ इस पर हम बाद में आते हैं, पहले उस प्रक्रिया पर निगाह डालें जिसके ज़रिय 
मसुोलिनी सत्ता में आया। 

1896 में इटली को अपना साम्राज्य इरिट्रिया से इथियोपिया तक फैलाने के प्रयास 
में अडोवा नामक जगह पर एक शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। इसके कारण 
दशे में चार वर्ष तक एक भयंकर अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। लेकिन 1900 
से 1914 तक के दौर में उदारवादी पूँजीवादी प्रधानमन्त्री गियोवान्नी गियोलिटी के 
नेततृ्व में थोड़ी स्थिरता वापस लौटी और इटली में औद्योगिक विकास ने और गति 
पकड़ी। 1913 में सर्वमताधिकार के आधार पर इटली में पहले आम चनुाव आयोजित 
किय गये। लेकिन यह जनवादी संसदीय व्यवस्था अभी अपने पाँव जमा ही पायी 
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थी कि 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों की तरफ़ से प्रथम विश्वयदु्ध में प्रवेश किया। 
इसके बाद इटली में जो अस्थिरता पैदा हुई, उसने संसदीय व्यवस्था को जमने ही नहीं 
दिया। अक्टूबर 1917 में कापोरेट्टो नामक जगह पर इटली बरुी तरह हारते-हारते बचा। 
यदु्ध के बाद इटली को कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ। इन सभी कारकों की वजह से 
परूा दशे विभाजित था। इसका प्रमखु कारण इटली का आर थ्िक रूप से छिन्न-भिन्न 
हो जाना भी था। 1919 में जो चनुाव हुए, उसमें किसी को परू्ण बहुमत नहीं मिला। 
समाजवादियों और उदारवादियों को सबसे अधिक वोट 38 मिले थे, लेकिन वे साथ 
में सरकार बनाने को तैयार नहीं थे। समाजवादियों ने 1919 में बोल्शेविक क्रान्ति के 
प्रभाव में वक़्त से पहले ही सशस्त्र संघर्ष शरुू कर दिया। 1919-20 में इटली की पो 
घाटी में यह संघर्ष काफ़ी आगे तक गया। समाजवादियों ने कई शहरों पर एक तरह 
से क़ब्ज़ा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि इटली एक गहृयदु्ध की कगार पर खड़ा 
ह।ै लेकिन समाजवादियों ने इस उभार को सँभाल पाने के लिए न अपनी तैयारी की 
थी और न ही जनता की। नतीजतन, यह उभार कुचल दिया गया। इसे कुचलने में 
जहाँ एक भमूिका बरु्जुआ राजसत्ता ने निभायी, वहीं फ़ासीवादी सशस्त्र गिरोहों ने भी 
एक महत्त्वपरू्ण भमूिका निभायी। 1919 के चनुावों में फ़ासीवादियों को कोई विशषे 
सफलता नहीं मिली थी। लेकिन 1919-20 के मज़दूर उभार ने सम्पत्तिधारी वर्गों के 
दिल में एक ख़ौफ़ पैदा कर दिया था। रूस में जो कुछ हुआ था, वह उनके सामने था। 
ऐसे मौक़े  पर उन्हें किसी ऐसी ताक़त की ज़रूरत थी जो मज़दरू उभार को कुचलने 
के लिए एक वैकल्पिक गोलबन्दी कर सके। यह वायदा मसुोलिनी ने उनसे किया। 
मसुोलिनी ने उद्योगपतियों से वायदा किया कि अगर वे उसे समर्थन दतेे हैं तो वह 
औद्योगिक अनशुासन को फिर से स्थापित करेगा। इसके बाद से ही मसुोलिनी को 
उद्योगपतियों से भारी आर थ्िक मदद मिलनी शरुू हुई जिसके बतेू पर फ़ासीवादियों ने 
ज़बरदस्त प्रचार किया और जनता के दिमाग़ में ज़हर घोला। शहरों में फ़ासीवादियों के 
सशस्त्र दस्तों ने मज़दरू कार्यकर्ताओ,ं ट्रेडयनूियनिस्टों, कम्युनिस्टों, हड़तालियों आदि 
पर हमले और उनकी हत्याए ँकरनी शरुू की। फ़ासीवाद पूँजी, और विशषेकर बड़ी 
पूँजी की सेवा में अपने हरबे-हथियारों के साथ हाज़िर था। 

दक्षिणी इटली में बड़े भसू्वामी अपने तई ंस्वय फ़ासीवादी तरीक़ों से किसानों और 
खतेिहर मज़दरूों के संघर्ष का दमन कर रह े थे। फ़ासीवाद की यह कि़स्म जल्दी ही 
मसुोलिनी के फ़ासीवाद में समाहित हो गयी और बड़ा भसू्वामी वर्ग मसुोलिनी का एक 
बड़ा समर्थक बनकर उभरा। 1920 के अन्त में एक अन्य प्रतिद्वन्द्वी फ़ासीवादी संगठन 
जिसका नेता गेब्रियेल द’अनंुसियो था, मसुोलिनी की फ़ासीवादी धारा में शामिल 
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हो गया। 1921 तक इतालवी समाजवादी पार्टी द्वारा बिना किसी तैयारी के किया गया 
सशस्त्र विद्रोह कुचला जा चकुा था। शहरों में क़ायम हुआ मज़दरू नियन्त्रण योजना 
और हथियारबन्द तैयारी के अभाव में कुचला जा चकुा था। फ़ासीवादी आन्दोलन 
की बढ़त स्पष्ट रूप से हासिल हो चकुी थी। अक्टूबर 1922 में मसुोलिनी ने नेपल्स 
में फ़ासीवादी पार्टी की कांग्रेस में निर्णय लिया कि फ़ासीवादी रोम पर हमला करेंगे। 
फ़ासीवादी सशस्त्र गिरोहों ने रोम पर चढ़ाई शरुू कर दी। राजा विक्टर इमानुएल 
तृतीय ने घटुने टेक दिय और मसुोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया। 
इसके साथ 1922 में मसुोलिनी इटली का प्रधानमन्त्री बना। उसने एक गठबन्धन 
सरकार गठित की जिसमें इतालवी संशोधनवादी शामिल थे, जिस पर कोई आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए! उनका मानना था कि मसुोलिनी को वे उदारवादी धारा का अगं 
बना लेंगे। इतिहास ने उनकी इस इच्छा को मरू्खतापरू्ण साबित किया। 

1924 के चनुावों में फ़ासीवादी पार्टी को 65 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। हालाँकि, 
सामाजिक जनवादी नेता मात्तिओत्ती ने संसद में प्रमाण सहित साबित किया कि 
चनुाव में फ़ासीवादियों ने घपले और बल के आधार पर दो-तिहाई के क़रीब वोट 
हासिल किय हैं, लेकिन फ़ासीवादियों ने संसद में शोर मचाकर उसे आगे बोलने 
ही नहीं दिया। दो महीने बाद फ़ासीवादी गणु्डों ने मात्तिओत्ती को चाकू से गोद-
गोदकर मार डाला। यही हाल जल्दी ही उन सभी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों का हुआ 
जिन्होंने मसुोलिनी की मखु़ालफ़त की हिम्मत की। 1925 में मसुोलिनी ने अपनी 
खलुी तानाशाही को स्थापित करने की प्रक्रिया शरुू कर दी। एक-एक करके सभी 
अन्य पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। नवम्बर, 1926 में “अपवादस्वरूप पेश 
क़ानूनों” के साथ यह प्रक्रिया परूी हो गयी। इसके बाद के 17 वर्षों में मसुोलिनी ने 
अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों को ख़त्म करने का काम किया और किसी को 
भी सिर नहीं उठाने दिया। 

फ़ासीवादी शासन के सदुृढ़ रूप से स्थापित होने के बाद मज़दरू प्रतिरोध को बरुी 
तरह कुचल दिया गया। कहने के लिए मालिकों और मज़दूरों के सघं बनाये गये, 
जिसमें कि फ़ासीवादी पार्टी के लोग भी होते थे। इन संघों को ही निर्णय लेने का 
अधिकार था कि उत्पादन कितना, कैसे और किसके लिए किया जाये। लेकिन यह 
बात बस दिखावा थी। वास्तव में मज़दरू प्रतिनिधि इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते थे। 
सारे निर्णय पूँजीपतियों के प्रतिनिधि फ़ासीवादियों के साथ मिलकर लेते थे। मज़दरूों 
के एक हिस्से को फ़ासीवादियों ने अपने साथ मिला रखा था जिसके कारण मज़दरू 
कोई संगठित प्रतिरोध नहीं खड़ा कर पाते थे। अपने साथ मज़दरूों को शामिल करने 
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के लिए फ़ासीवादियों ने उनके बीच सधुार के काम किय और उनके मनोरंजन के लिए 
क्लब आदि बनाये। साथ ही, उनके बीच आपसी आर थ्िक सहयोग के संगठन बनाये 
जिनका फ़ायदा 10 से 15 फ़ीसदी मज़दरूों को मिलता था। लेकिन सिर्फ़  इतने मज़दरूों 
को एक भ्रामक और बेहद मामलूी फ़ायदा पहुचँाकर और अच्छे-ख़ासे मज़दरूों को 
इस फ़ायद ेका सपना दिखलाकर वे मज़दरूों की वर्ग चतेना 40 और एकजटुता को 
तोड़ने में सफल हो गये। यही कारण था कि ऐसे मालिक-मज़दरू संघों में मज़दरूां का 
ज़बरदस्त शोषण जारी रहा और उसका कोई कारगर प्रतिरोध भी नहीं हो सका। बाद 
में बात यहाँ तक पहुचँ गयी कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, किसी भी 
प्रकार के प्रदर्शन या जटुान को अपराध घोषित कर दिया गया, ट्रेड यनूियनों पर रोक 
लगा दी गयी और उनकी जगह पूँजी के तलवे चाटने वाले मज़दरू संघों ने ले ली 
जिनमें फ़ासीवादी घसुे होते थे। फ़ासीवादियों ने वर्ग सहयोग के नाम पर उजरती श्रम 
की ग़ुलामी को और अधिक बढ़ाया तथा मज़दरूों को पूँजीपतियों का और अधिक 
ग़ुलाम बनाया। 

इतालवी फ़ासीवाद को कृषक पूजँीपति वर्ग का भी ज़बरदस्त समर्थन 
प्राप्त था। हम पहले भी बता चकेु हैं कि उत्तरी इटली में पूँजीवादी कृषि  का विकास 
हो गया था और वहाँ एक उन्नत कृ षक पूँजीपति वर्ग सामने आ चकुा था। लेकिन 
साथ ही ग़रीब किसानों और खतेिहर मज़दरूों का एक आन्दोलन भी कम्युनिस्टों और 
समाजवादियों के नेततृ्व में पैदा हो चकुा था। संगठित किसान व खतेिहर मज़दरू संघर्षों 
के कारण मनुाफ़े  की दर कम होती जा रही थी। इससे निपटने के लिए इन पूँजीपतियों 
को राजसत्ता के समर्थन की आवश्यकता थी। लेकिन इतालवी एकीकरण के बाद 
उदारवादी पूँजीवादी राजसत्ता इतनी ताक़तवर नहीं थी कि पूँजी के पक्ष में कोई खलुा 
दमनात्मक क़दम उठा सके। नतीजतन यहाँ पर फ़ासीवादियों के उभार की एक ज़मीन 
मौजदू थी। फ़ासीवादियों ने कृ षक पूँजीपतियों से इन मज़दरू आन्दोलनों पर नकेल 
कसने का वायदा किया और इसके बदले में उन्हें उनका सहयोग-समर्थन प्राप्त हुआ। 
राज्य हस्तक्षेप की जगह फ़ासीवादियों के नग्न हस्तक्षेप ने ली। दक्षिणी इटली में बड़े 
भसू्वामी वर्ग को फ़ासीवादी पार्टी के समर्थन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह सभी 
फ़ासीवादी क़दम और हिसं्र हमले अपने माफि़या गिरोहों के दम पर कर लेता था और 
अपने यहाँ की ग़रीब किसान व काश्तकार आबादी व खतेिहर मज़दरूों को कुचलकर 
रखता था। यहाँ का बड़ा भसू्वामी वर्ग भी फ़ासीवाद का ज़बरदस्त समर्थक बना। 

इटली में फ़ासीवाद के उदय की पृष्ठभमूि और प्रक्रिया के इस विश्लेषण के बाद 
साफ़ ह ै कि यहाँ पर भी फ़ासीवादी उभार की मलू वजहें कमोबेश वही रही हैं जो 
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जर्मनी में थीं। जर्मनी में फ़ासीवाद के उदय का कालानकु्रम अलग था, लेकिन वहाँ 
भी प्रेरक शक्तियाँ कमोबेश वे ही थीं। लेकिन इटली और जर्मनी में फ़ासीवाद की 
परिघटना का स्वरूप और चरित्र काफ़ी हद तक भिन्न था। इनमें समानता केवल इस 
मलू कारण के धरातल पर थी कि फ़ासीवाद की प्रतिक्रियावादी सम्भावना पूँजीवादी 
आर थ्िक व राजनीतिक संकट के परिणामस्वरूप पैदा होती ह।ै इन दोनों ही दशेों में 
अलग-अलग रूपों यह संकट उपस्थित था और यही इन दोनों ही दशेों में फ़ासीवाद 
के उभार का मलू कारण बना। 

फ़ासीवादी उभार की ज़मीन हमशेा पूँजीवादी विकास से पैदा होने वाली बेरोज़गारी, 
ग़रीबी, भखुमरी, अस्थिरता, असरुक्षा, अनिश्चितता और आर थ्िक संकट से तैयार 
होती ह।ै फ़ासीवादी प्रतिक्रिया के पैदा होने की उम्मीद उन दशेों में सबसे अधिक होती 
ह ैजहाँ पूँजीवादी विकास किसी क्रान्तिकारी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बल्कि एक विकृ त, 
विलम्बित और ठहरावग्रस्त प्रक्रिया से होता ह।ै जर्मनी और इटली विश्व इतिहास के 
पटल पर बहुत दरे से पैदा होने वाले राष्ट्र थे। इन दशेों में एकीकृ त पूँजीवाद और उसकी 
मण्डी में पैदा होने वाला अन्धराष्ट्रवाद तब अस्तित्व में आया जब विश्व पैमाने पर 
पूँजीवाद अपनी चरम अवस्था साम्राज्यवाद, यानी इजारेदार पूँजीवाद, की अवस्था 
में प्रवेश कर चकुा था। नतीजतन, इन दोनों ही दशेों में पूँजीवादी विकास बेहद द्रुत 
गति से हुआ जिसने आम महेनतकश आबादी, निम्न मध्यवर्गीय आबादी और आम 
मध्यवर्गीय आबादी को इस गति से उजाड़ा जिसे सोख पाने की क्षमता इन दशेों के 
अविकसित पूँजीवादी जनवाद में नहीं थी। 

दसूरी तरफ़, विश्वव्यापी पूँजीवादी मन्दी ने इन दोनों ही दशेों के पूँजीपति वर्ग 
की हालत खस्ता कर दी थी। पूँजीपति वर्ग अब उदार पूँजीवादी जनवाद और उसकी 
कल्याणकारी नीतियों का ख़र्च उठाने के लिए क़तई तैयार नहीं था। वह मज़दरूों 
को उनके श्रम अधिकार दनेे के लिए भी तैयार नहीं था। इसके लिए सभी जनवादी 
अधिकारों का दमन और मज़दरू आन्दोलन को कुचलना ज़रूरी था। इस आन्दोलन 
को एक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन के ज़रिय ही कुचला जा सकता था। जर्मनी में 
नात्सी पार्टी और इटली में फ़ासीवादी पार्टी ने यह प्रतिक्रियावादी आन्दोलन निम्न 
पूँजीपति वर्ग, लम्पट सर्वहारा वर्ग, धनी और मझँोले किसान वर्ग की प्रतिक्रिया की 
लहर पर सवार होकर खड़ा किया। हालाँकि समय ने यह साबित किया कि फ़ासीवादी 
उभार ने निम्न पूँजीपति वर्ग और लम्पट सर्वहारा या मझँोले किसान को कुछ भी नहीं 
दिया। आगे चलकर उनका भी दमन किया गया। वास्तव में, फ़ासीवादी उभार ने हर 
हमशेा मखु्य तौर पर दो ही वर्गों को फ़ायदा पहुचँाया क्योंकि वह उन्हीं का प्रतिनिधि 
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था – वित्तीय और औद्योगिक बड़ा पूँजीपति वर्ग और धनी किसान, कुलक व फार्मरों 
का वर्ग, यानी बड़ा कृ षक पूँजीपति वर्ग। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं ह ैकि इतिहास 
के समक्ष और कोई रास्ता नहीं था। सच्चाई तो यह ह ैकि ऐसे दशेों में पूँजीवादी संकट 
पैदा होने के बाद क्रान्तिकारी सम्भावना और प्रतिक्रियावादी सम्भावना, दोनों ही 
समान रूप से मौजदू रहती हैं। इटली और जर्मनी, दोनों ही दशेों में फ़ासीवादी उभार 
का एक बहुत बड़ा कारण मज़दरू वर्ग के ग़द्दार सामाजिक जनवादियों की हरक़तें 
रहीं। इन दोनों ही दशेों में क्रान्तिकारी सम्भावना ज़बरदस्त रूप से मौजदू थी, लेकिन 
सामाजिक जनवादियों ने मज़दरू आन्दोलन को अर्थवाद, सधुारवाद, संसदवाद और 
ट्रेड यनूियनवाद की चौहद्दी में ही क़ै द रखा। परूा मज़दरू आन्दोलन जर्मनी में सर्वाधिक 
संगठित था, लेकिन वह महज़ एक दबाव डालने वाला कारक बनकर रह गया जो 
प्राप्त कर लिय गये जनवादी अधिकारों से चिपका रह गया, जबकि पूँजीवाद का संकट 
अब पूँजीवाद के विकल्प की माँग कर रहा था। कोई विकल्प न होने की सरूत में वही 
क्रान्तिकारी सम्भावना प्रतिक्रियावाद की दिशा में मड़ु गयी और जर्मनी में नात्सी पार्टी 
तथा इटली में फ़ासीवादी पार्टी इसके इस्तेमाल के लिए तैयार खड़ी थीं। 

अन्त में, हम समाहार करते हुए कह सकते हैं कि फ़ासीवादी उभार की सम्भावना 
ऐसे पूँजीवादी दशेों में हमशेा पैदा होगी जहाँ पूजँीवाद बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति 
के ज़रिये नहीं आया, बल्कि किसी प्रकार की क्रमिक प्रक्रिया से आया; जहाँ 
क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू नहीं हुए; जहाँ पूजँीवाद का विकास किसी 
लम्बी, सुव्यवस्थित, गहरी पैठी प्रक्रिया के ज़रिये नहीं बल्कि असामान्य 
रूप से अव्यवस्थित, अराजक और द्रुत प्रक्रिया से हुआ; जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों 
में पूजँीवाद इस तरह विकसित हुआ कि सामन्ती अवशेष किसी न किसी 
मात्रा में बचे रहे। ऐसे सभी दशेों में पूँजीवाद का संकट बेहद जल्दी उथल-पथुल 
की स्थिति पैदा कर दतेा ह।ै समाज में बेरोज़गारी, ग़रीबी, अनिश्चितता, असरुक्षा का 
पैदा होना और करोड़ों की संख्या में जनता का आर थ्िक, सामाजिक और भौगोलिक 
तौर पर उजड़ना बहुत तेज़ी से होता ह।ै ऐसे में पैदा होने वाली क्रान्तिकारी परिस्थिति 
को कोई तपी-तपायी क्रान्तिकारी पार्टी सम्भाल सकती ह।ै फ़ासीवादी उभार होना 
ऐसी परिस्थिति का अनिवार्य नतीजा नहीं होता है। फ़ासीवादी उभार हर-
हमेशा सामाजिक जनवादियों की घृणित ग़द्दारी के कारण और क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्टों की अकुशलता के कारण सम्भव हुआ है। जर्मनी और इटली दोनों 
ही इस तथ्य के साक्ष्य हैं।
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•	  
अब तक हमने फ़ासीवाद के उदय की आम पृष्ठभमूि और आर थ्िक-सामाजिक 
स्थितियों के बारे में पढ़ा और साथ ही जर्मनी तथा इटली में फ़ासीवाद के क्लासिकीय 
विनाशकारी प्रयोग के बारे में भी जाना। अब हम भारत में फ़ासीवादी उभार के 
इतिहास, पृष्ठभमूि, विशषेताओ ंऔर उसके वर्तमान हालात के बारे में पढ़ेंगे। 

भारत में फ़ासीवाद जर्मनी या इटली की तरह कभी सत्ता में नहीं आया। हालाँकि 
भारतीय जनता पार्टी के नेततृ्व में एक गठबन्धन सरकार भारत में क़रीब 6 वर्षों तक 
रही लेकिन वह हिटलर या मसुोलिनी के सत्ता में आने से बिल्कु ल भिन्न था। इसके 
अतिरिक्त, भाजपा ने अपने बतेू सरकार नहीं बनायी थी। वह एक गठबन्धन सरकार 
थी जिसके अपने आन्तरिक खिचंाव और तनाव थे, जिनके कारण भाजपा अपने 
फ़ासीवादी एजेण्डे को खलुकर लाग ू नहीं कर सकती थी। लेकिन भाजपा ने एक 
गठबन्धन सरकार के रहते जितना किया उतने से ही साफ़ हो गया था कि अगर वह 
परू्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती तो क्या करती। (यह स्थिति अब, यानी मई 2016 
के बाद साफ़ हो रही ह ै– लेखक) जर्मनी या इटली की तरह फ़ासीवाद भारत में कभी 
सत्ता में नहीं आया लेकिन समाज के पोर-पोर में पैठी एक बड़ी ताक़त के रूप में 
भारत में लम्बे समय से मौजदू रहा ह।ै सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के बारे में 
कुछ बनुियादी जानकारियाँ साझा कर लेना उपयोगी होगा। उसके बाद हम भारत में 
फ़ासीवाद के आर थ्िक, सामाजिक और सांस क्ृ तिक उत्स के बारे में भी चर्चा करेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :  
भारतीय फ़ासीवादियो ंकी असली जन्मकुण्डली 

भारत में फ़ासीवाद का इतिहास लगभग उतना ही परुाना ह ैजितना कि जर्मनी और 
इटली में। जर्मनी और इटली में फ़ासीवादी पार्टियाँ 1910 के दशक के अन्त या 1920 
के दशक की शरुुआत में बनीं। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघं की स्थापना 1925 
में नागपरु में विजयदशमी के दिन हुई। राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के संस्थापक थे केशव 
बलिराम हेडगेवार। हडेगेवार जिस व्यक्ति के प्रभाव में फ़ासीवादी विचारों के सम्पर्क  
में आये थे वह था बालकृष्ण शिवराम मंुजे। मुजंे 1931 में इटली गया था और 
वहाँ उसने मसुोलिनी से भी मलुाक़ात की थी। 1924 से 1935 के बीच आरएसएस 
से क़रीबी रखने वाले अख़बार ‘केस री’ ने मसुोलिनी और उसकी फ़ासीवादी सत्ता 
की प्रशसंा में लगातार लेख छापे। मुजंे ने हडेगेवार को मसुोलिनी द्वारा यवुाओ ंके 
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दिमाग़ों में ज़हर घोलकर उन्हें फ़ासीवादी संगठन में शामिल करने के तौर-तरीक़ों 
के बारे में बताया। हडेगेवार ने उन तौर-तरीक़ों का इस्तेमाल उसी समय से शरुू कर 
दिया और आरएसएस आज भी उन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करती ह।ै 1930 के दशक 
के अन्त तक भारतीय फ़ासीवादियों ने बम्बई में उपस्थित इतालवी कांसलेुट से भी 
सम्पर्क  स्थापित कर लिया। वहाँ मौजदू इतालवी फ़ासीवादियों ने हिन्दू फ़ासीवादियों 
से सम्पर्क  क़ायम रखा। 

लगभग इसी समय एक अन्य हिन्दू कट्टरपन्थी विनायक दामोदर सावरकर, 
जिनके बड़े भाई राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के संस्थापकों में से एक थे, ने जर्मनी के 
नात्सियों से सम्पर्क  स्थापित किया। सावरकर ने जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों के 
सफाये को सही ठहराया और भारत में मसुलमानों की “समस्या” के समाधान का भी 
यही रास्ता सझुाया। जर्मनी में ‘यहूदी प्रश्न’ का ‘अन्तिम समाधान’ सावरकर के लिए 
एक मॉडल था। सावरकर के लिए नात्सी राष्ट्रवादी थे जबकि यहूदी राष्ट्र-विरोधी 
और साम्प्रदायिक। लेनिन ने बहुत पहले ही आगाह किया था कि नस्लवादी 
अन्धराष्ट्रवादी पागलपन अक्सर सांस्कृति क राष्ट्रवाद का चोला पहनकर आ 
सकता है। भारत में हिन्दू साम्प्रदायिक अन्धराष्ट्रवाद भी सांस क्ृ तिक राष्ट्रवाद का 
जामा पहनकर ही सामने आ रहा था। 

आरएसएस ने भी खलेु तौर पर जर्मनी में नात्सियों द्वारा यहूदियों के क़त्लेआम 
का समर्थन किया। हडेगेवार ने मतृ्यु से पहले गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी 
नियकु्त किया। गोलवलकर ने अपनी पसु्तक ‘वी, ऑर अवर नेशनहुड डिफ़ाइण्ड’ 
और बाद में प्रकाशित ‘बंच ऑफ़ थॉट्स’ में जर्मनी में नात्सियों द्वारा उठाये गये 
क़दमों का अनमुोदन किया था। गोलवलकर आरएसएस के लोगों के लिए सर्वाधिक 
पजूनीय सरसंघचालक थे। उन्हें आदर से संघ के लोग ‘गरुुजी’ कहते थे। गोलवलकर 
ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में मडेिकल की पढ़ाई की और उसके बाद कुछ समय 
के लिए वहाँ पढ़ाया भी। इसी समय उन्हें ‘गरुुजी’ नाम मिला। हडेगेवार के कहने पर 
गोलवलकर ने संघ की सदस्यता ली और कुछ समय तक संघ में काम किया। अपने 
धार्मिक रुझान के कारण गोलवलकर कुछ समय के लिए आरएसएस से चले गये 
और किसी गरुु के मातहत संन्यास रखा। इसके बाद 1939 के क़रीब गोलवलकर फिर 
से आरएसएस में वापस आये। इस समय तक हडेगेवार अपनी मतृ्युशयैा पर थे और 
उन्होंने गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी नियकु्त किया। 1940 से लेकर 1973 
तक गोलवलकर आरएसएस के सपु्रीमो रह।े 

गोलवलकर के नेततृ्व में ही आरएसएस के वे सभी संगठन अस्तित्व में आये 
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जिन्हें आज हम जानते हैं। आरएसएस ने इसी दौरान अपने स्कू लों का नेटवर्क  दशे 
भर में फैलाया। संघ की शाखाए ँभी बड़े पैमाने पर इसी दौरान परेू दशे में फैलीं। विश्व 
हिन्दू परिषद ्जैसे आरएसएस के आनषुगंिक संगठन इसी दौरान बने। गोलवलकर ने 
ही आरएसएस की फ़ासीवादी विचारधारा को एक सवु्यवस्थित रूप दिया और उनके 
नेततृ्व में ही आरएसएस की पहुचँ महाराष्ट्र के ब्राह्मणों से बाहर तक गयी। आरएसएस 
सही मायनों में एक अखिल भारतीय संगठन गोलवलकर के नेततृ्व में ही बना। यही 
कारण ह ैकि गोलवलकर आज भी संघ के लोगों में सबसे आदरणीय माने जाते हैं 
और अभी दो वर्ष पहले ही संघियों ने दशे भर में उनकी जन्मशताब्दी मनायी थी। 

आरएसएस ने अंग्रेज़ों के खि़लाफ़ किसी भी स्वतन्त्रता सघंर्ष में हिस्सा 
नहीं लिया। संघ हमशेा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ तालमले करने के लिए 
तैयार था। उनका निशाना शरुू से ही मसुलमान, कम्युनिस्ट और ईसाई थे। लेकिन 
ब्रिटिश शासक कभी भी उनके निशाने पर नहीं थे। ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ के 
दौरान संघ दशेव्यापी उथल-पथुल में शामिल नहीं हुआ था। उल्टे जगह-जगह उसने 
इस आन्दोलन का बहिष्कार किया और अगं्रेज़ों का साथ दिया था। श्यामाप्रसाद 
मखुर्जी द्वारा बंगाल में अगं्रेज़ों के पक्ष में खलुकर बोलना इसका एक बहुत बड़ा 
उदाहरण था। ग़लती से अगर कोई संघ का व्यक्ति अगं्रेज़ों द्वारा पकड़ा या गिरफ़्तार 
किया गया तो हर बार उसने माफ़ीनामा लिखते हुए ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी 
क़ादारी को दोहराया और हमशेा क़ादार रहने का वायदा किया। स्वय परू्व प्रधानमन्त्री 
अटलबिहारी वाजपेयी ने भी यह काम किया। ऐसे संघियों की फ़े हरिस्त काफ़ी लम्बी 
ह ैजो माफ़ीनाम ेलिख-लिखकर ब्रिटिश जेलों से बाहर आये और जिन्होंने भारतीय 
स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानियों के खि़लाफ़ अगं्रेज़ों से मखु़बिरी करने का घिनौना काम 
तक किया। ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज्य ने भी इसी क़ादारी का बदला चकुाया 
और हिन्दू साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों को कभी भी निशाना नहीं बनाया। संघ आज 
राष्ट्रवादी होने का चाह ेजितना गणु गा ले वह स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल न होने 
और अगं्रेज़ों का साथ दनेे का दाग़ अपने दामन से कभी नहीं मिटा सकता ह।ै इतिहास 
को फिर से लिखने के संघ के प्रयासों के पीछे का मखु्य कारण यही ह।ै वे अपने ही 
इतिहास से डरते हैं। वे जानते हैं कि उनका इतिहास ग़द्दारियों और क़ायरताओ ंका 
एक काला इतिहास रहा ह।ै हिसंा से उनको बहुत प्रेम ह,ै लेकिन झणु्ड में पौरुष प्रदर्शन 
वाली हिसंा से। वे कभी किसी जनान्दोलन में शामिल नहीं हुए और उनमें किसी दमन 
को झलेने की ताक़त नहीं ह।ै हमशेा सत्ता के साथ नाभिनालबद्ध रहते हुए व्यवस्था 
के खि़लाफ़ लड़ने वालों पर कायराना हिसं्र हमले करना इनकी फि़तरत रही ह।ै चाह े
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वे मसुलमान रह ेहों, ईसाई या फिर कोई भी राजनीतिक विरोधी। बहादरुाना संघर्ष से 
इनका दरू-दरू तक कभी कोई वास्ता नहीं रहा ह।ै 

सघं का पूरा ढाँचा शुरू से ही फ़ासीवादी रहा था। यह लम्बे समय तक सिर्फ़  
परुुषों के लिए ही खलुा था। संघ की महिला शाखा बहुत बाद में बनायी गयी। संघ का 
परूा आन्तरिक ढाँचा हिटलर और मसुोलिनी की पार्टियों से हूबहू मले खाता ह।ै हर 
सदस्य यह शपथ लेता ह ैकि वह सरसंघचालक के हर आदशे का बिना सवाल किय 
पालन करेगा। सरसंघचालक सबसे ऊपर होता ह ैऔर उसके नीच ेएक सरकार्यवाह 
होता ह ै जिसे सरसंघचालक ही नियकु्त करता ह।ै एक केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल 
होता ह ैजिसे स्वय सरसंघचालक चनुता ह।ै अपना उत्तराधिकारी भी सरसंघचालक 
चनुता ह।ै यानी परूी तरह एक ‘कमाण्ड स्ट्रक्चर’ जिसमें जनवाद की कोई जगह नहीं 
ह।ै नात्सी और फ़ासीवादी पार्टी का परूा ढाँचा इसी प्रकार का था। नात्सी पार्टी में 
‘फ़्यूहरर’ के नाम पर शपथ ली जाती थी और फ़ासीवादी पार्टी में ‘ड्यसू’ के नाम 
पर शपथ ली जाती थी। 

यह बताने की ज़रूरत नहीं ह ैकि यह हमशेा से सिर्फ़  हिन्दुओ ंके लिए खलुा रहा 
ह।ै यह खलेु तौर पर कहता ह ैकि यह हिन्दुओ ंके हितों की सेवा करने के लिए ह।ै 
संघ ने कभी भी निचली जातियों या निचले वर्गों के हिन्दुओ ंके लिए कोई काम नहीं 
किया ह।ै इनका समर्थन भी हमशेा से उजड़े टुटपुँजिया पूँजीपति वर्ग, नवधनाढ्यों 
और लम्पट सर्वहारा के बीच रहा ह।ै संघ के सामाजिक आधार पर हम आगे आयेंगे। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ ने भारत में फ़ासीवाद का अपना मौलिक संस्करण तैयार 
किया। इसकी हिटलर और मसुोलिनी के फ़ासीवाद से काफ़ी समानताए ँथीं और उनसे 
इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। गोलवलकर लिखते हैं – “आज जो दसूरा राष्ट्र दनुिया 
की नज़रों में सबसे ज़्यादा ह,ै वह ह ैजर्मनी। यह राष्ट्रवाद का बहुत ज्वलन्त उदाहरण 
ह।ै आधनुिक जर्मनी कर्मरत ह ैतथा जिस कार्य में वह लगा हुआ ह,ै उसे काफ़ी हद 
तक उसने हासिल भी कर लिया ह.ै.. पितभृमूि के प्रति जर्मन गर्वबोध, जिसके प्रति 
उस जाति का परम्परागत लगाव रहा ह,ै सच्ची राष्ट्रीयता का ज़रूरी तत्व ह।ै आज 
वह राष्ट्रीयता जाग उठी ह ैतथा उसने नये सिरे से विश्वयदु्ध छेड़ने का जोखिम उठाते 
हुए अपन “परुखों के क्षेत्र” पर एकजटु, अतलुनीय, विवादहीन, जर्मन साम्राज्य की 
स्थापना करने की ठान ली ह।ै...” (गोलवलकर, ‘वी, ऑर अवर नेशनहुड डिफ़ाइण्ड, 
प.ृ 34-35) 

गोलवलकर ने इसी पसु्तक में यहूदियों के क़त्लेआम का भरपरू समर्थन किया 
और इसे भारत के लिए एक सबक़ मानते हुए लिखा – “...अपनी जाति और संस्कृति  
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की शदु्धता बनाये रखन के लिए जर्मनी ने दशे से सामी जातियों – यहूदियों – का 
सफ़ाया करके विश्व को चौंका दिया ह।ै जाति पर गर्वबोध यहाँ अपन सर्वोच्च रूप 
में व्यक्त हुआ ह।ै जर्मनी ने यह भी बता दिया ह ैकि सारी सदिच्छाओ ंके बावजदू 
जिन जातियों और संस्कृति यों के बीच मलूगामी फ़र्क़  हों, उन्हें एक रूप में कभी नहीं 
मिलाया जा सकता। हिन्दुस्तान में हम लोगों के लाभ के लिए यह एक अच्छा सबक़ 
ह।ै” (गोलवलकर, वही, प.ृ 35)। हिटलर की इसी सोच को गोलवलकर भारत पर 
लाग ूकैसे करते हैं, दखेिय : “...जाति और संस्कृति  की प्रशसंा के अलावा मन में 
कोई और विचार न लाना होगा, अर्थात हिन्दू राष्ट्रीय बन जाना होगा और हिन्दू 
जाति में मिलकर अपन स्वतन्त्र अस्तित्व को गँवा दनेा होगा, या इस दशे में परूी 
तरह हिन्दू राष्ट्र की गुल़ामी करते हुए, बिना कोई माँग किये, बिना किसी प्रकार का 
विशषेाधिकार माँगे, विशषे व्यवहार की कामना करने की तो उम्मीद ही न करें; यहाँ 
तक कि बिना नागरिकता के अधिकार के रहना होगा। उनके लिए इसके अलावा और 
कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं। हमें उन विदशेी जातियों से 
जो हमारे दशे में रह रही हैं उसी प्रकार निपटना चाहिए जैसे कि प्राचीन राष्ट्र विदशेी 
नस्लों से निपटा करते हैं।” (गोलवलकर, वही, प.ृ 47-48)। बात बिल्कु ल साफ़ ह।ै 
मसुलमानों और ईसाइयों के प्रति संघ के विचार वही हैं जो यहूदियों के प्रति हिटलर 
के थे। 

सघं का राष्ट्र कौन है? हिन्दू, लेकिन सारे हिन्दू नहीं। उच्च जाति के परुुष 
हिन्दू। स्त्रियों को हिटलर और मसुोलिनी के समान ही परुुष का सेवक और स्वस्थ 
बच्चे पैदा करने के यन्त्र से अधिक और कुछ नहीं माना गया ह।ै हिन्दुओ ंमें भी, वे 
हिन्दू जिनके पास समाज के संसाधनों का मालिकाना ह।ै मज़दरू वर्ग का काम ह ैकि 
महान प्राचीन हिन्दू राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए बिना सवाल उठाये खटते 
रहें – 12 घण्टे और कभी-कभी तो 14-15 घण्टे तक। इस पर सवाल खड़े करना या 
श्रमिक अधिकारों की बात करना राष्ट्र-विरोधी माना जाएगा। हर कोई अपना ‘कर्म’ 
करे, सवाल नहीं! कर्म आपके जन्म से तय होता ह।ै आप जहाँ, जिस घर में, जिस 
परिवार में जन्मे आपको वैसा ही कर्म करना ह।ै या फिर जैसा आपके राष्ट्र, धर्म 
और जाति का नेता आपसे कह!े प्रतिरोध, विरोध और प्रश्न राष्ट्रद्रोह ह!ै श्रद्धा-भाव 
से कर्म कीजिए! मज़दरूों का यही धर्म ह ै कि वे ‘राष्ट्र प्रगति’ में अपना हाड़-मांस 
गला डालें! बताने की ज़रूरत नहीं ह ैकि संघ और भाजपा के लिए राष्ट्र का अर्थ ह ै
पूँजीपतियों, दकुानदारों, टुटपुँजियों की बिरादरी। जब ये मनुाफ़ाखोर तरक़्क़ी करते हैं 
और मनुाफ़ा कमाते हैं तो ही राष्ट्र तरक़्क़ी करता ह।ै हिटलर और मसुोलिनी ने भी 
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अपने-अपने दशेों में मज़दरूों के प्रति यही रुख़ अपनाया था। इन दशेों में फ़ासीवादी 
सत्ताए ँआने के साथ ही ट्रेड यनूियनों को प्रतिबन्धित कर दिया गया था। ट्रेड यनूियन 
आन्दोलन पर हिसं्र हमले इटली और जर्मनी में फ़ासीवादियों की गणु्डा फ़ौजों ने तब 
भी किय जब वे सत्ता में नहीं थे। ममु्बई में ट्रेड यनूियन नेताओ,ं मज़दरूों और उनकी 
हड़तालों पर ऐसे ही हमले शिव सेना (जिसका फ़ासीवाद प्रेम जगजाहिर ह)ै ने भी 
किय थे। दशे भर में जगह-जगह बजरंग दल और विहिप के गणु्डों ने समय-समय पर 
पूँजीपतियों के पक्ष से मज़दरूों, उनके नेताओ ंऔर हड़तालों को तोड़ने का काम किया 
ह।ै जब वे इस कि़स्म की आतंकवादी कार्रवाइयाँ नहीं कर रह ेहोते हैं तो वे मज़दरूों 
की वर्ग एकता को तोड़ने का हर सम्भव प्रयास करते हैं। मिसाल के तौर पर, मज़दरूों 
के बीच ऐसे संगठन बनाये जाते हैं जो मज़दरूों की दरु्दशा के लिए पूँजीपति वर्ग को 
ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। पूँजीपतियों से ख़ैरात लेकर और साथ ही मज़दरूों के बीच से 
पैसे जटुाकर ‘फ़ण्ड पलू’ बनाये जाते हैं जो मज़दरूों को बेरोज़गारी और भखुमरी की 
हालत में कुछ पैसे द ेदतेा ह।ै 

कई बार ये पैसे सदू पर भी दिय जाते हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक अवसरों पर 
मज़दरूों के बीच पजूा आदि करवाना, कीर्तन करवाना – ये ऐसे संगठनों का मखु्य 
काम होता ह।ै साथ ही मज़दरूों के दिमाग़ में यह बात भरी जाती ह ैकि उनके हालात 
के ज़िम्मेदार अल्पसंख्यक हैं जो उनके रोज़गार आदि के अवसर छीन रह ेहैं। इन 
फ़ासीवादी संगठनों के नेताओ ंके मुहँ से अक्सर ऐसी बात सनुने को मिल जाती ह ै– 
“17 करोड़ मसुलमान मतलब 17 करोड़ हिन्दू बेरोज़गार।” यह बरबस ही फ़्रांस के 
फ़ासीवादी नेता मरीन ल पेन के उस कथन की याद दिलाता ह ैजिसमें उसने कहा 
था – “दस लाख प्रवासी मतलब दस लाख फ़्रांसीसी बेरोज़गार।” मज़दरूों के बीच 
सधुार के कार्य करते हुए ये संघी संगठन मज़दरूों की वर्ग चतेना को भोथरा बनाने 
का काम करते हैं। वे उन्हें हिन्दू मज़दरू के तौर पर संगठित करने की कोशिश करते 
हैं, और इस प्रकार वे मज़दरूों की वर्ग एकता को तोड़ते हैं। साथ ही, ‘कमटेी’ डालने 
(सदू पर पैसा दनेे वाली एक संस्था जिसे संघी संगठन मज़दरूों के पैसे से ही बनाते 
हैं, जो दखेने में आपसी सहकार जैसी लगती ह)ै जैसी गतिविधियों के ज़रिय थोड़ी 
दरे के लिए ही सही, मगर पूँजीपति वर्ग से अन्तरविरोधों को तीख़ा नहीं होने दतेे। 
संघ का एक ऐसा ही संगठन ह ै‘सेवा भारती’। साथ ही संघी ट्रेड यनूियन भारतीय 
मज़दरू संघ अक्सर मसुोलिनी की तर्ज़ पर औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए 
‘कारपोरेटवादी’ समाधान सझुाती ह।ै इसमें फ़ासीवादी नेततृ्व में एक संघीय निकाय 
बनाया जाता ह ै जिसमें मज़दरूों और पूँजीपतियों के प्रतिनिधि बैठते हैं। फ़ासीवादी 
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पार्टी विवादों का निपटारा करती ह ै और ऐसा वह हमशेा पूँजीपतियों के पक्ष में 
अधिक झकुते हुए करती ह।ै या फिर हिटलर की तरह मज़दरूों पर परू्ण नियन्त्रण के 
लिए विभिन्न आतंकवादी संगठन बनाने का रास्ता भी आरएसएस हमशेा खोलकर 
रखता ह।ै बजरंग दल एक ऐसा ही आतंकवादी संगठन ह ै जिसे संघ ने हर प्रकार 
के राजनीतिक विरोध को असंवैधानिक रास्ते से सड़क पर झणु्ड हिसंा के ज़रिय 
निपटाने के लिए खड़ा किया ह।ै यह कम्युनिस्टों, उदारवादियों, साहित्यकारों समते 
मज़दरूों और ट्रेड यनूियन प्रतिरोध को गणु्डों और मवालियों के झणु्ड के हिसं्र हमलों 
द्वारा शान्त करने में यक़ीन करता ह।ै यानी, भारत के फ़ासीवादियों ने जर्मन और 
इतालवी तरीक़ों का मेल किया है। 

संक्षेप में कह सकते हैं कि फ़ासीवादी हमशेा राष्ट्रवाद की ओट में पूँजीपति वर्ग 
की सेवा करते हैं। राष्ट्र से उनका मतलब पूँजीपति वर्ग और उच्च मध्य वर्ग हैं, बाक़ी 
वर्गों की स्थिति अधीनस्थ होती ह ैऔर उन्हें उच्च राष्ट्र की सेवा करनी होती ह;ै यही 
उनका कर्तव्य और दायित्व होता ह।ै प्रतिरोध करने वालों को ‘दहैिक और दवैिक ताप 
से परू्ण मकु्ति’ द ेदी जाती ह।ै समाज में अपना प्रभतु्व स्थापित करने के लिए फ़ासीवाद 
हमशेा ही सड़क पर झणु्डों में की जाने वाली हिसंा का सहारा लेता ह।ै जर्मनी और 
इटली में भी ऐसा ही हुआ था और भारत में भी संघ ने यही रणनीति अपनायी। विश्व 
हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संघ के आनषुगंिक संगठन अक्सर इस तरीक़े  को 
अपनाते हैं। भोपाल में प्रो. सभरवाल की हत्या इसी का एक उदाहरण था। 

भारतीय फ़ासीवाद की कार्यपद्धति  
और उसके उभार का इतिहास 

फ़ासीवाद ने भारत में जिस कार्यपद्धति को लाग ूकिया उसकी भी जर्मन और इतालवी 
फ़ासीवादियों की कार्यपद्धति से काफ़ी समानता रही ह।ै जर्मनी और इटली की तरह 
यहाँ भी फ़ासीवाद ने जिन तौर-तरीक़ों का उपयोग किया, वे थे सड़क पर की जाने 
वाली झणु्ड हिसंा; पलुिस, नौकरशाही, सेना और मीडिया का फ़ासीवादीकरण; क़ाननू 
और संविधान का खलेुआम मख़ौल उड़ाते हुए अपनी आतंकवादी गतिविधियों 
को अजंाम दनेा और इस पर उदारवादी पूँजीवादी नेताओ ंकी चपु्पी; शरुुआत में 
अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और फिर अपने हमले के दायरे में हर प्रकार के 
राजनीतिक विरोध को ले आना; शाखाओ,ं शिश ुमन्दिरों, सांस क्ृ तिक केन्द्रों और 
धार्मिक त्योहारों का उपयोग करते हुए मिथकों को समाज के ‘सामान्य बोध’ 
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(कॉमन सेंस) के तौर पर स्थापित कर देना (जैसे, आज उदारवादी हिन्दुओ ंमें 
भी यह धारणा प्रचलित ह ैकि मसुलमान बहुविवाह करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते 
हैं, शातिर होते हैं, हिन्दू राष्ट्र को निगल जाना चाहते हैं, गन्दे रहते हैं, आदि-आदि, 
जिनका सच्चाई से दरू-दरू तक कोई वास्ता नहीं ह)ै। झठूा प्रचार : यह दनुिया भर के 
फ़ासीवादियों की साझा रणनीति रही ह।ै फ़ासीवादी हमले का निशाना ससं्थाए ँ
नहीं बल्कि व्यक्ति हुआ करते हैं (कम-से-कम तब तक जब तक कि वे सत्ता 
में न हों) और भारत में भी विरोधियों को आतंकित करने की यही नीति 
फ़ासीवादियों द्वारा अपनायी गयी। अफ़वाहों का कुशलता से इस्तेमाल करना 
भी भारतीय फ़ासीवादियों की एक प्रमखु निशानी रही ह।ै जर्मनी और इटली की तरह 
ही एक ही साथ कई बातें बोलने का तरीक़ा भी भारतीय फ़ासीवादियों ने ख़बू लाग ू
किया ह।ै उनका एक नर्म चहेरा होता ह,ै एक उग्र चहेरा, एक मध्यवर्ती चहेरा और 
जब जिस चहेरे की ज़रूरत पड़ती ह ैउसे आगे कर दिया जाता ह।ै भारत में भी संघ का 
कोई एक स्थायी संविधान नहीं रहा ह।ै ये जब जैसी ज़रूरत वैसा चाल-चहेरा-चरित्र 
अपनाने के हामी होते हैं। क्योंकि सभी फ़ासीवादी अवसरवादी होते हैं और अपने 
तात्कालिक राजनीतिक हितों की परू्ति के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। 

ये संघी फ़ासीवादियों की आम कार्यपद्धति रही ह।ै इन तौर-तरीक़ों में से अधिकांश 
संघियों ने अपने जर्मन और इतालवी पिताओ ंसे ही सीखा ह।ै इन्हीं कार्यपद्धतियों 
के इस्तेमाल के ज़रिय फ़ासीवाद ने भारतीय समाज और जनमानस में जड़ें जमानी 
शरुू कीं। 

आज़ादी के पहले 1890 के दशक और 1900 के दशक में भी हिन्दू और 
इस्लामी पनुरुत्थानवादियों के कारण हिन्दू-मसु्लिम तनाव पैदा हुए थे। लेकिन उस 
दौर में राष्ट्रवादी नेताओ ंद्वारा किय गये प्रयासों के चलते ये तनाव ज़्यादा तीव्र नहीं 
हो सके। 1910 के दशक में भी ऐसे तनाव पैदा हुए थे लेकिन 1916 के लखनऊ 
समझौते और खिलाफ़त आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन के मिलने से 
हिन्दुओ ंऔर मसुलमानों के बीच सौहार्द्र की स्थिति थी और वे अपने साझा दशु्मन 
के तौर पर अगं्रेज़ी औपनिवेशिक सत्ता को दखेते थे। इस दौरान भी हिन्दू महासभा 
नामक एक हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन मौजदू था। लेकिन राष्ट्रवादी आन्दोलन द्वारा 
बनी साम्प्रदायिक एकता असहयोग आन्दोलन के पहले तक परूी तरह टूट नहीं सकी, 
हालाँकि उसमें दरारें आनी शरुू हो गयी थीं। असहयोग आन्दोलन के अचानक वापस 
लिय जाने के साथ यह एकता टूटनी शरुू हो गयी। यही समय था जब दशे में तमाम 
हिस्सों में हिन्दू पनुरुत्थानवादियों का उभार हो रहा था। सावरकर बन्धुओ ंका समय 
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यही था। लगभग यही समय था जब बंकिम चन्द्र का उपन्यास ‘आनन्दमठ’ प्रकाशित 
हुआ और राष्ट्रवाद के स्वरूप को लेकर एक परूी बहस दशे भर में चल पड़ी। इसमें 
एक धारा कांग्रेस के राष्ट्रवाद की थी जो पूँजीपति वर्ग के हितों के नेततृ्व में आम 
जनता को साम्राज्यवाद के खि़लाफ़ लेने की बात करता था। यह समझौतापरस्त 
धारा थी। यह सेक्युलर तो थी मगर इसका सेक्युलरिज़्म स्वय हिन्दू पनुरुत्थानवाद 
की ओर झकुाव रखता था। जो कांग्रेसी नेता पनुरुत्थानवादी रुझान नहीं रखते थे 
उनका सेक्युलरिज़्म पुंसत्वहीन था और कभी साम्प्रदायिक कट्टरता के खि़लाफ़ लड़ 
नहीं सकता था। दसूरी अवस्थिति उस साम्राज्यवाद-विरोध की थी जो कम्युनिस्टों 
ने अपनायी। उन्होंने लगातार ईमानदारी से जनता को एकजटु करते हुए संघर्ष किया 
लेकिन तमाम रणनीतिक और कूटनीतिक मसलों पर साफ़ न हो पाने के कारण परेू 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान उनसे तमाम ग़लतियाँ हुई ं जिसके कारण वे कभी 
भी आन्दोलन के नेततृ्व को अपने हाथ में नहीं ले सके। और तीसरा पक्ष था हिन्दू 
साम्प्रदायिकतावादियों का जिन्होंने अपनी फ़ासीवादी विचारधारा को हिन्दू राष्ट्रवाद 
के चोगे में पेश किया। वे कितने राष्ट्रवादी थे यह तो हम दखे ही चकेु हैं। उनका असली 
प्रोजेक्ट फ़ासीवाद का था जिसे राष्ट्रवाद के चोगे में छिपाया गया था। 

1925 में आरएसएस की स्थापना के समय तक कांग्रेसी राष्ट्रवाद साम्प्रदायिक 
एकता को क़ायम रखने की इच्छा और इरादा दोनों ही खोने लग गया था। ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों ने हिन्दू साम्प्रदायिकता और मसु्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दनेे 
और उन्हें आपस में लड़ाने का शरुू से ही हर सम्भव प्रयास किया। कई इतिहासकार 
तो यहाँ तक मानते हैं कि भारत में हिन्दू-मसु्लिम साम्प्रदायिकता अगं्रेज़ों की ही पैदा 
की हुई चीज़ ह।ै अगं्रेज़ों के आने से पहले किसी साम्प्रदायिक दगंे का कहीं कोई 
हवाला नहीं मिलता ह।ै यह पनुरुत्थानवादी राष्ट्रवाद और अगं्रेज़ों के प्रयास के संगम 
से पैदा हुई थी। बंगाल का विभाजन करने के पीछे अगं्रेज़ों का सबसे बड़ा मक़सद 
यही था। कहीं वे हिन्दू फ़ासीवादियों का साथ दतेे तो कहीं इस्लामी कट्टरपन्थियों का। 
जनगणना का भी अगं्रेज़ों ने साम्प्रदायिकता बढ़ाने के लिए बख़बूी इस्तेमाल किया। 
कम्युनिस्टों ने इन प्रयासों का प्रतिरोध किया लेकिन फ़ासीवाद से लड़ने की कोई 
ससुंगत रणनीति न होने के कारण यह प्रतिरोध सफल न हो पाया। 

साम्प्रदायिकता का कारगर विरोध और ध्वंस न होने का नतीजा यह था कि 
1925 में संघ की स्थापना के 15 वर्ष बीतते-बीतते उसकी सदस्यता क़रीब एक लाख 
तक पहुचँ चकुी थी। उस समय तक संघ एक हिन्दू पनुरुत्थानवादी और कट्टरपन्थी 
अवस्थिति को अपनाता और उसका प्रचार करता था। उसके निशाने पर मसुलमान 
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प्रमखु तौर पर थे। औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना संघ ने कभी अपना कर्तव्य 
नहीं समझा और हमशेा अगं्रेज़ों का क़ादार बना रहा। लेकिन हिन्दू राष्ट्रवाद की बात 
करना वह शरुू कर चकुा था। उसके प्रचार में प्राचीन भारत के “हिन्दू” गौरव का 
गणुगान होता था। अभी फ़ासीवादी विचारधारा को लाग ूकरने में संघ स्वय प्रशिक्षित 
हो रहा था। 1930 के दशक के अन्त तक गोलवलकर के नेततृ्व में संघ आधनुिक 
फ़ासीवादी विचारधारा और कार्यप्रणाली को भारतीय सन्दर्भों में लाग ू करने की 
शरुुआत कर चकुा था। शाखाओ ं का विराट ताना-बाना दशे के तमाम हिस्सों में 
फैलना शरुू हो चकुा था। आज़ादी के आन्दोलन में अपनी शर्मनाक भमूिका को 
संघ ने आज़ादी के बाद अपने झठेू प्रचारों से ढँकना शरुू किया। यह काम संघ को 
आज तक करना पड़ता ह ैक्योंकि संघ के नेताओ ंकी ग़द्दारी के दस्तावेज़ी प्रमाण बड़े 
पैमाने पर मौजदू हैं, जैसे कि माफ़ीनाम,े मखुबिरी, क़ादारी के वायद,े आदि, जो संघी 
फ़ासीवादियों ने अगं्रेज़ों से किय। 

आज़ादी मिलने के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में आयी और नेहरू प्रधानमन्त्री 
बने। गोलवलकर इस पर काफ़ी हताश हुए और उन्होंने इसे मसुलमानों के हाथों से 
मिली हार माना। इसके बाद संघ ने अपने तमाम संगठनों की स्थापना शरुू की जिनमें 
विश्व हिन्दू परिषद प्रमखु था। बाद में बजरंग दल, वनवासी कल्याण परिषद, 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दुर्गा वाहिनी इत्यादि संगठनों की भी स्थापना 
की गयी। इन सभी संगठनों के ज़रिय संघ ने दशे के कोने-कोने में और हर सामाजिक 
श्रेणी में अपने पाँव पसारने शरुू किय। संघ 1980 के आते-आते दशे का सबसे बड़ा 
संगठन बन चकुा था। भाजपा सत्ता में आये या न आये पूँजीवादी व्यवस्था के रहते 
संघी फ़ासीवादी हमशेा एक ख़तरे के तौर पर मौजदू रहेंगे। एक अर्थशास्त्र माइकल 
कालेकी ने सत्ता से बाहर फ़ासीवाद को ज़ंजीर से बँध ेकुत्ते की संज्ञा दी थी। भारत 
में यह रूपक हूबहू लाग ूहोता ह।ै अगर यह कुत्ता ज़ंजीर से न बँधा रह ेऔर इसके 
हाथ में परूी सत्ता हो तो वह क्या कर सकता ह ैयह जर्मनी और इटली में हम दखे चकेु 
हैं। लेकिन ज़ंजीर से बँध ेहोने की चिड़चिड़ाहट में भी यह कुत्ता बहुत से कुकृ त्य कर 
सकता ह,ै यह बात भारत के इतिहास से साबित होती ह।ै 

भारत में पिछले 4 दशकों में संघी फ़ासीवाद के अभतूपरू्व विस्तार के क्या कारण 
थे? भारत में फ़ासीवाद की ज़मीन क्या थी? कौन-से वर्ग फ़ासीवाद के सामाजिक 
आधार बने? यह समझना फ़ासीवाद से मकु़ाबले की रणनीति बनाने में सबसे ज़्यादा 
अहमियत रखता ह।ै 
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भारतीय समाज में फ़ासीवाद की ज़मीन  
और उसके सामाजिक अवलम्ब

जर्मनी में फ़ासीवाद के लिए उपजाऊ ज़मीन की चर्चा करते हुए हमने बताया था 
कि किसी पूँजीवादी क्रान्ति, किसी क्रान्तिकारी भमूि सधुार और एक क्रान्तिकारी 
बरु्जुआ वर्ग की अनपुस्थिति; दो दशकों के भीतर अचानक तेज़ी से हुए अभतूपरू्व 
पूँजीवादी विकास और औद्योगिकीकरण के कारण बड़े पैमाने पर मज़दरूों का उजड़ना, 
बेरोज़गारी का बढ़ना, ग़रीबी का बढ़ना, असरुक्षा का बढ़ना, निम्न-पूँजीपति वर्ग का 
उजड़ना; किसी क्रान्तिकारी विकल्प के मौजदू न होने और सामाजिक जनवादियों 
द्वारा मज़दरू आन्दोलन को सधुारवाद की गलियों में भटकाते रहना और इसके कारण 
समाज में प्रतिक्रिया का आधार पैदा होना; बड़े पूँजीपति वर्ग के लिए संकट की 
स्थिति में किसी नग्न बरु्जुआ तानाशाही की ज़रूरत और इसके कारण नात्सी पार्टी 
का समर्थन करना; समाज में जनवादी मलू्यों और संस क्ृ ति का अभाव; क्रान्तिकारी 
भमूि सधुार न होने के कारण बड़े भसू्वामियों (युंकरों) के एक धरु प्रतिक्रियावादी वर्ग 
की मौजदूगी; एक प्रतिक्रियावादी मझँोले किसान वर्ग की मौजदूगी आदि ही वे कारण 
थे जिन्होंने जर्मनी में नात्सी पार्टी को सत्ता में पहुचँाया। इटली में औद्योगिक विकास 
जर्मनी के मकु़ाबले काफ़ी कम था। उत्तरी इटली में कुछ औद्योगिक विकास हुआ था 
और वहाँ भी यह विकास बेहद द्रुत गति से हुआ था जिसने समाज में मज़दरू और 
निम्न-पूँजीपति वर्ग को उजाड़ने के कारण समाज में एक आम असरुक्षा का माहौल 
पैदा किया था। दसूरी ओर दक्षिणी इटली था जहाँ पर बड़े ज़मींदारों की बड़ी-बड़ी 
जागीरें थीं, जिन्हें लातीफंुदिया कहा जाता था। ये ज़मींदार भयंकर प्रतिक्रियावादी थे 
और इन्होंने शरुुआत में फ़ासीवादियों से अन्तरविरोध के बावजदू बाद में उनका परूा 
साथ दिया। इटली में कम्युनिस्टों ने एक शानदार आन्दोलन चलाया और समाजवादी 
क्रान्ति के निकट तक पहुचँ।े लेकिन अपरिपक्व सशस्त्र विद्रोह के कारण वह सफल 
नहीं हो पाया। तमाम शहरों में मज़दरूों की परिषदें खड़ी हुई ंलेकिन उन्हें कुचल दिया 
गया। दसूरे इण्टरनेशनल में एक बार लेनिन ने इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि 
मण्डल से क़ाफ़ी क्षुब्ध होकर कहा था कि “क्रान्ति को पैदा करना होता ह,ै यह 
उस तरह नहीं आती जैसे आप लोग उसे लाना चाहते हैं।” लेनिन का इशारा इसी 
अपरिपक्वता की तरफ़ था जिसके कारण इटली में आसन्न क्रान्ति को कम्युनिस्ट 
अजंाम नहीं द ेसके। दसूरी तरफ़ इटली में समाजवादियों ने मज़दरू आन्दोलन के साथ 
वही किया जो जर्मनी में सामाजिक जनवादियों ने मज़दरू आन्दोलन के साथ किया 
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था – ट्रेड यनूियनवाद, अर्थवाद, अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद और सधुारवाद। 
भारत में वे दोनों ही ज़मीनें मौजूद थीं जिन्होंने जर्मनी और इटली में 

फ़ासीवादी उभार को जन्म दिया। यहाँ पर जर्मनी जैसा औद्योगिक विकास हुआ 
ह ैऔर दक्षिणी इटली जितना पिछड़ा कोई इलाक़ा तो नहीं ह ैमगर प्रशियाई मार्ग से 
हुए क्रमिक भमूि सधुारों के कारण युंकरों जैसा एक पूँजीवादी भसू्वामी वर्ग मौजदू ह।ै 
इसके अलावा भारत में एक नया धनी किसान वर्ग भी ह ैजो हरित क्रान्ति के बाद 
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदशे, और कई अन्य प्रान्तों में पैदा हुआ ह।ै यह 
धनी किसान वर्ग व्यवस्था समर्थक ह ैऔर इसकी व्यवस्था से रार सिर्फ़  इस बात पर 
होती ह ैकि वह कृषि  उत्पादों का अधिक मलू्य पाना चाहता ह।ै अपनी इस माँग पर 
वह मझँोले और ग़रीब किसान को भी अपने साथ लेने में अक्सर सफल हो जाता 
ह।ै चरण सिह के दौर तक यह धनी किसान और युंकर वर्ग चरण सिंह के साथ रहा। 
लेकिन चरण सिहं के दौर के बाद यह या तो क्षेत्रीय पार्टियों जैसे तेलुगूदेशम, 
समाजवादी पार्टी, आदि का आधार बना या फिर भाजपाई फ़ासीवाद का। 
(पिछले दो-तीन वर्षों में यह प्रक्रिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 
बड़े पैमाने पर होते हुए नज़र आ रही है – लेखक) यह भी ग़ौरतलब ह ैकि ये सभी 
किसानी क्षेत्रीय पार्टियाँ कई मौक़ों पर फ़ासीवाद का ही साथ दतेी हैं। दरअसल जर्मनी 
और इटली में भी यही हुआ था। ऐसे सभी दलों ने फ़ासीवादी पार्टी या नात्सी पार्टी का 
साथ दिया था। युंकरों, धनी किसानों और मझँोले और यहाँ तक कि ग़रीब किसानों 
तक का एक हिस्सा फ़ासीवाद का समर्थक बनता ह।ै इसके दो प्रमखु कारण समझ में 
आते हैं, हालाँकि अलग-अलग क्षेत्रों में और कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण 
ह ैकिसान वर्ग की पीछे दखेने की अन्तर्निहित प्रवृत्ति। किसान वर्ग का कोई प्रगतिशील 
या भविष्योन्मुखी ‘यटूोपिया’ या स्वप्न नहीं होता। पूँजीवादी विकास के साथ किसानों 
का एक बड़ा हिस्सा उजड़ता ह।ै ऐसे में वह स्वतःस्फूर्त  तरीक़े  से पूँजीवादी समाज 
के भीतर अपने सर्वहाराकृ त हो जाने की नियति को नहीं समझता। अपने से तो वह 
ज़मीन के बच-ेखचु ेटुकड़े से चिपके रहना ही चाहता ह ै(जो वास्तव में उसे कुछ नहीं 
दतेा)। वह अतीत के उन दिनों के बारे में बहुत लगाव के साथ सोचता ह ैजब जीवन 
में पूँजीवादी गलाकाटू प्रतिस्पर्ध नहीं थी और वह अपने खते पर चनै से गज़ुर करता 
था (फिर से, ऐसा अतीत कभी था नहीं, यह उसकी रूमानी कल्पनाओ ंमें ही होता 
ह)ै। जब भी कोई पनुरुत्थानवादी ताक़त अतीत की ओर पश्चगमन के नारे दतेी ह,ै 
स्वदशेी का राग अलापती ह ैऔर इस सारी लफ़्फ़ाज़ी को धर्म की चाशनी में लपेटती 
ह ैतो वह बरबादी की कगार पर खड़े किसानों समते मझँोले और धनी किसानों को 
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बहुत रुचता ह।ै दूसरा कारण होता ह ै किसानी जीवन का सांस क्ृ तिक पिछड़ापन। 
फ़ासीवादी ताक़तें किसानों के जीवन और संस क्ृ ति में जनवादी मलू्यों की कमी, 
पिछड़ेपन और निरंकुशता का परूा लाभ उठाती हैं और उन्हें सहयोजित करती हैं, यानी 
अपना लेती हैं। फ़ासीवाद एक आधुनिक विचारधारा है जो पुरातनपन्थी और 
आधुनिकता-विरोधी, जनवाद और समानता विरोधी विचारों का अवसरवादी 
इस्तेमाल करते हुए एक आधुनिक कि़फस्म की राजसत्ता की स्थापना करता 
है और सबसे नग्न कि़स्म की तानाशाही को लागू करके पूजँीवादी हितों की 
रक्षा करता है। किसानों के इन विभिन्न संस्तरों को, जो फ़ासीवाद का सम्भावित 
सामाजिक आधार हो सकते हैं, आप ग्रामीण निम्न-पूँजीपति वर्ग के रूप में गिन 
सकते हैं। यह वर्ग 1980 के दशक के मध्य से भाजपा का समर्थक बनने लगा था। उस 
समय तक चरण सिह की राजनीति हाशिय पर जा चकुी थी और धनी किसान हितों 
को बरु्जुआ जनवादी फ़्रे मवर्क  के भीतर पेश करने वाली कोई प्रभावी ताक़त राष्ट्रीय 
पैमाने पर मौजदू नहीं थी। भाजपा ने इसी ख़ालीपन का लाभ उठाते हुए धनी किसान 
लॉबी को अपने साथ लेना शरुू किया और किसानों के सभी संस्तरों के बीच अपना 
फ़ासीवादी प्रचार शरुू किया। 

ग्रामीण निम्न-पूँजीपति वर्ग के अतिरिक्त शहरों का निम्न-पूँजीपति वर्ग भी 
फ़ासीवाद का ज़बरदस्त समर्थक होता ह।ै बल्कि यूँ कहें कि फ़ासीवाद का सबसे 
ताक़तवर और परम्परागत सामाजिक आधार यही वर्ग मुहैया कराता है। इस 
वर्ग में छोटे पूँजीपति, दकुानदार, दलाल, एजेण्ट, निम्न माल उत्पादन करने वाले छोटे 
उत्पादक, सरकारी वेतनभोगी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और सफ़े द कॉलर वाले वे मज़दरू 
होते हैं जिन्हें मज़दरू अभिजात्य वर्ग कहा जा सकता ह।ै 1980 के दशक के पहले 
यह परूा वर्ग कांग्रेस का परम्परागत समर्थक रहा था। उस समय तक सार्वजनिक क्षेत्र 
के पूँजीवाद का ज़माना था। नेहरू के ज़माने की परछाइयाँ अभी परूी तरह से धमूिल 
नहीं हुई थीं। आज़ादी के बाद समृद्ध, प्रगति और विकास के जो सपने सार्वजनिक 
क्षेत्र, बैंकों के राष्ट्रीकरण, और “समाजवाद” और कल्याणकारी राज्य के नारे के 
साथ दिखलाये गये थे, वे टूटने शरुू हो चकेु थे लेकिन अभी ग़ायब नहीं हुए थे। 
1980 के दशक के मध्य तक भारतीय पूँजीवाद सार्वजनिक क्षेत्र की चौहद्दी के भीतर 
बड़ा होते-होते कसमसाने लगा था। 1947 से 1980 तक के दौर में पब्लिक सेक्टर 
भारतीय पूँजीवाद की ज़रूरत थी। ग़ुलामी से बौने और अधमरे हुए पूँजीपति वर्ग को 
अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पहले राज्य को ही एक बड़े पूँजीपति की भमूिका 
निभानी थी। यही समय इसं्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज का था। बाद में सार्वजनिक 
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क्षेत्र का यह पिंजड़ा, जो पहले पूँजीपति वर्ग की सरुक्षा के लिए बनाया गया था, 
उसके विकास में बाधक बनने लगा। भारतीय निजी पूँजी अब इस पिजड़े में ठीक से 
साँस नहीं ले पा रही थी और उसे खलेु बाज़ार और खलुी प्रतिस्पर्ध की आवश्यकता 
महससू होने लगी थी। अगर यह नहीं होता तो वह पूँजी के जीवन के लिए घातक 
होता। नतीजतन, भारतीय पूँजीपति वर्ग के नमुाइन्दे भारतीय राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र, 
विनियमन, लाइसेंसी राज, इसं्पेक्टर राज की दीवारों को गिराना शरुू किया। जब तक 
कल्याणकारी पब्लिक सेक्टर वाले राज्य का ढाँचा क़ायम था, जीवन निम्न-पूँजीपति 
वर्ग के लिए अपेक्षाकृ त आसान था और असरुक्षा और अनिश्चितता उसके लिए 
उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन ज्यों ही उदारीकरण-निजीकरण की नीतियाँ लाग ूहोनी 
शरुू हुई ंवैसे ही उसकी आचँ इन वर्गों तक भी पहुचँने लगी। कम ही लोग जानते हैं 
कि भारतीय पूँजीवादी राज्य ने पहली बार ‘नई आर थ्िक नीति’ के जमुले का इस्तेमाल 
1991 में नरसिह राव-मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान नहीं किया था। 1985 में 
राजीव गाँधी की सरकार के दौरान पहली बार नई आर थ्िक नीति का नाम लिया गया 
और उदारीकरण और निजीकरण को शरुू करने की बात की गयी। राजीव गाँधी तमाम 
सभाओ ं और जमावड़ों में लाइसेंसी राज और इसं्पेक्टर राज को विकास-विरोधी 
क़रार दतेे थे और उदारीकरण करने की ओर इशारा करते थे। 1986 में नयी शिक्षा 
नीति द्वारा इसी काम को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 1991 में पूँजीपति वर्ग ने 
यह प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र पूँजीवाद के भयंकर आर थ्िक संकट के बाद खलेुआम 
शरुू की। इसके सतू्रधार थे तत्कालीन वित्त मन्त्र मनमोहन सिंह जो आज दशे के 
प्रधानमन्त्री हैं। तब से लगभग 18 वर्ष बीत चकेु हैं। लेकिन नयी आर थ्िक नीति की 
शरुुआत 1980 के दशक के मध्य को माना जाना चाहिए। अगर हम ऐसा मानते हैं 
तो उदारीकरण की नीतियों को लाग ूहोने की शरुुआत हुए क़रीब 25 वर्ष बीत चकेु 
हैं। इस दौरान परेू दशे में ग़रीबी और बेरोज़गारी अभतूपरू्व रफ़्तार से बढ़ी ह।ै 1980 के 
दशक के आते-आते मध्य वर्ग और निम्न-पूँजीपति वर्ग और साथ ही आम जनता के 
सभी सपने भी धलू-धसूरित होने लगे थे जिसने परूी आम जनता में एक हताशा और 
निराशा को जन्म दिया था। स्वदशेी और छोटे उद्योग-धन्धों के हित की बात करते 
हुए भाजपा ने भी अपनी गठबन्धन सरकार के काल में भमूण्डलीकरण, उदारीकरण 
और निजीकरण की नीतियों को तेज़ रफ्रतार से लाग ूकिया। बल्कि भाजपा के नेततृ्व 
में ही पहली बार विनिवेश मन्त्रालय अरुण शौरी के नेततृ्व में बनाया गया, जिसे 
क़ायद ेसे निजीकरण-बेरोज़गारी मन्त्रालय कहा जाना चाहिए। छोटी पूँजी की बात 
करते हुए भाजपा ने किसी भी पार्टी से ज़्यादा बड़ी पूँजी की चाकरी की। ऐसे में 
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फ़्रांसीसी मार्क्सवादी इतिहासकार डेनियल गएुरिन का वह कथन बरबस ही याद 
आता ह ै– “फ़ासीवाद न सिर्फ़  बड़ी पूजँी का चाकर होता है, बल्कि साथ 
ही यह टुटपजँिये वर्ग का रहस्यवादी उभार भी होता है।” भमूण्डलीकरण और 
उदारीकरण के 25 वर्षों ने बड़े पैमाने पर छोटे पूँजीपति वर्ग को उजाड़ा, छोटे पैमाने के 
उत्पादकों, दकुानदारों, वेतनभोगियों को उजाड़ा और साथ ही ग्रामीण निम्न-पूँजीपति 
वर्ग को भी उजाड़ा ह।ै बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आ गये और जो सड़कों पर 
नहीं आये, उनके सिर पर भी लगातार छँटनी और तालाबन्दी, नौकरी से निकाल दिय 
जाने, ठेके पर कर दिय जाने की तलवार लटकी रहती ह।ै यानी परेू निम्न-पूँजीपति वर्ग 
के सामने भविष्य की असरुक्षा और अनिश्चितता बेहद तेज़ रफ़्तार से बढ़ी ह।ै ऐसे 
में यदि आम जनता और इन वर्गों को यह बात समझाने के लिए कोई क्रान्तिकारी 
ताक़त मौजदू नहीं ह ैकि इस सारी असरुक्षा और अनिश्चितता का असली ज़िम्मेदार 
पूँजीवाद ह ैऔर पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे के भीतर निम्न-पूँजीपति वर्ग की यही 
नियति ह ैकि उसके मटु्ठी भर हिस्से को ऊपर की ओर जाना ह ैऔर बाकी विशाल 
हिस्से को सर्वहारा और अर्द्धर्सर्वहारा की क़तार में शामिल हो जाना ह,ै तो निश्चित 
रूप से उसके भीतर एक प्रतिक्रिया की ज़मीन भी मौजदू रहती ह।ै

यह ज़मीन लम्बी असरुक्षा और अनिश्चितता के कारण पैदा हुई चिड़चिड़ाहट 
और हताशा से तैयार होती ह।ै इसी ज़मीन का फ़ायदा फ़ासीवादी ताक़तें उठाती हैं 
और उन्होंने भारत में भी उठाया। इस परेू ग़सु्से का निशाना संघ ने अल्पसंख्यकों को 
और विशषेकर मसुलमानों और शरणार थ्ियों को बनाया। गतिरोध की स्थिति में जनता 
के ग़ुस्से को अतार्किक  और प्रतिक्रियावादी रास्ते पर ले जाना फ़ासीवादियों के लिए 
ख़ास तौर पर आसान होता ह।ै संघ इसकी पृष्ठभमूि तो अपने जन्म के बाद से ही तैयार 
कर रहा था। अपनी शाखाओ,ं संस क्ृ ति केन्द्रों, शिश ुमन्दिरों में लगातार मसुलमानों 
को अतीत से लेकर वर्तमान तक हिन्दुओ ंकी सारी तकलीफ़ों का ज़िम्मेदार बताया 
जा रहा था। 1980 के बाद दिमाग़ों में बोये गये ज़हर के इस बीज के अंकुरित 
होने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार होने लगीं। यही कारण ह ैकि 
संघ की मौजदूगी तो आज़ादी के बाद से लगातार बनी रही थी और साम्प्रदायिक 
तनाव फैलाने में हमशेा उसकी भमूिका भी रही थी, लेकिन 1980 के पहले तक संघ 
को एक ब्राह्मण-बनिया संगठन के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1980 के बाद 
संघ की अपील कहीं ज़्यादा व्यापक हुई और फ़ासीवाद का उभार एक परिघटना 
के रूप में वास्तविकता बनकर उभरा। राम जन्मभमूि आन्दोलन, रथयात्रओ,ं बाबरी 
मस्जिद ध्वंस, 1991 के संकट के बाद और 1995 तक उदारीकरण-निजीकरण 
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के विनाशकारी परिणामों के बाद भारत में फ़ासीवादी आन्दोलन हिन्दुत्ववाद, 
स्वदशेीवाद और राष्ट्रवाद के चोगे में कहीं ज़्यादा ताक़तवर होकर उभरा। 1980 के 
बाद फ़ासीवाद का एक आन्दोलन की शक्ल में आना कोई संयोग नहीं था। (यहाँ यह 
स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि ‘आन्दोलन’ शब्द का उपयोग हमेशा ऐसे किया 
जाता है मानो वह कोई अनिवार्य रूप से सकारात्मक वस्तु हो, जबकि इस 
शब्द में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे अपने आप में सकारात्मक बना देता हो। यह 
निर्भर करता है वह आन्दोलन किसका है और किसके नेतृत्व में है।) आर थ्िक 
और भौतिक तौर पर फ़ासीवाद की ज़मीन के मज़बतू होने के कारण फ़ासीवाद एक 
आन्दोलन की शक्ल अख़्तियार कर पाया था। 

उदारीकरण और निजीकरण के एक चौथाई दशक ने भारतीय समाज में भी लोगों 
को बड़े पैमाने पर अपनी जगह-ज़मीन और काम-धन्धे से उजाड़कर निम्न-पूँजीपति 
वर्ग, मज़दरू वर्ग और अन्य मध्य वर्गों में वैसी ही असरुक्षा और अनिश्चितता का 
माहौल पैदा किया जो जर्मनी में 20 वर्षों के द्रुत औद्योगिकीकरण के बाद पैदा हुआ 
था। यह सच ह ै कि इस प्रक्रिया का पैमाना उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि यह 
जर्मनी में था। कुछ मार्क्सवादी सिद्धान्तकार यह बात समझ नहीं पाये हैं। ऐसे ही 
एक सिद्धान्तकार प्रभात पटनायक और उन्हीं के साथ एजाज़ अहमद इस तथ्य 
पर काफ़ी चकित दिखलायी पड़ते हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण उतना द्रुत तो 
था नहीं जितना कि वह जर्मनी में था (नतीजतन, भारत में बेरोज़गारी, उजड़ना और 
ग़रीबी भी उतनी तेज़ रफ़्तार से नहीं पैदा हुई थी जितनी तेज़ रफ़्तार से जर्मनी में) फिर 
भारत में इसने फ़ासीवादी उभार को जन्म कैसे दिया? लेकिन वे यह भलू जाते हैं कि 
भारत के औपनिवेशिक इतिहास के कारण भारतीय समाज को दीर्घकालिक और 
भयंकर रूप से पैठी हुई ग़रीबी और बेरोज़गारी विरासत में मिली थी। यहाँ पर ग़रीबी 
और बेरोज़गारी पहले से ही जड़ जमाये हुए थी जिसे निजीकरण और उदारीकरण ने 
और भयंकर रूप द े दिया। जर्मनी या इटली के समाज की तरह ये समस्याए ँ किसी 
एक औद्योगिकीकरण के दौर की ही पैदावार नहीं थीं, ये पहले से मौजदू थीं। जो 
काम जर्मनी और इटली में द्रुत औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने किया था वह 
काम यहाँ पर भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रियाओ ंने 
किया – यानी परेू समाज में असरुक्षा और अनिश्चितता के माहौल को पैदा करके 
फ़ासीवादी प्रतिक्रिया की ज़मीन को पैदा करना। 

कुछ मार्क्सवादी सिद्धान्तकारों ने जर्मनी और इटली से एक और फ़र्क़  की 
ओर इशारा किया ह।ै इन लोगों का कहना ह ैकि जर्मनी और इटली में जिस समय 
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फ़ासीवादी उभार हुआ उस समय एक शक्तिशाली समाजवादी दशे और साथ ही 
इन्हीं दशेों में शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मौजदू थे। जर्मनी और इटली में बड़े 
पूँजीपति वर्ग ने बेहद तत्परता से फ़ासीवाद का साथ दिया तो इसका एक कारण यह 
भी था कि वे समाजवाद और आसन्न मज़दरू क्रान्तियों से डरे हुए थे। भारत में ऐसा 
नहीं ह।ै लेकिन भारत में बड़े पूँजीपति वर्ग ने इतनी तत्परता के साथ फ़ासीवाद का 
साथ दिया भी नहीं ह।ै उसने बीच-बीच में अलग-अलग मौक़ों पर भाजपा का साथ 
दिया ह ैलेकिन पूँजीपति वर्ग ने वक़्त और ज़रूरत के मतुाबिक़ कांग्रेस का भी साथ 
दिया ह।ै मिसाल के तौर पर, आज कल्याणकारी राज्य और नीतियों की ज़रूरत ह।ै 
इस बात को पूँजीपति वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी समझ रहा ह।ै संयकु्त प्रगतिशील 
गठबन्धन सरकार के दिखावटी सधुारवाद को पूँजीपति वर्ग अभी समर्थन द ेरहा ह।ै 
दसूरी बात यह ह ैकि साथ ही यह सरकार क्रान्तिकारी ताक़तों के ऊपर शिकजा कसने 
का काम भी कर रही ह।ै नरेगा और खाद्य सरुक्षा जैसी कुछ नीतियों के साथ सरकार 
उदारीकरण और निजीकरण को खलेु तौर पर जारी रख रही ह ैऔर उसके पास अभी 
यह क्षमता भी ह ैकि वह ऐसा कर सके। इसलिए आज नग्न पूँजीवादी तानाशाही की 
कोई आवश्यकता नहीं ह।ै यही कारण ह ैकि भाजपा आज राष्ट्रीय पैमाने पर दयनीय 
हालत में पहुचँ गयी ह।ै लेकिन राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ का फ़ासीवादी नेटवर्क  अपनी 
परूी ताक़त के साथ मौजदू ह।ै ज्यों ही कल्याणकारी राज्य की सम्भावनाए ँ रिक्त 
होंगी वैसे ही पूँजीपति वर्ग को फ़ासीवादी चाल-चहेरे की आवश्यकता पड़ सकती 
ह।ै और जब वह सत्ता में नहीं ह ैतब भी ज़ंजीर से बँध ेकुत्ते की भमूिका तो वह आज 
भी निभाता रहता ह।ै मज़दरू आन्दोलन में इसे ख़ास तौर पर दखेा जा सकता ह।ै साथ 
ही, परेू समाज में संघी आतंक समहूों की मौजदूगी क्रान्तिकारी शक्तियों के लिए एक 
‘काउण्टर वेट’ का काम करती रहती ह।ै हमने पहले जर्मनी के उदाहरण से स्पष्ट किया 
था कि कल्याणकारी पूँजीवादी राज्य की परिणति अक्सर अधिक प्रतिक्रियावादी 
पूँजीवादी राज्य के रूप में होती ह।ै भारत में इसकी पर्याप्त सम्भावनाए ँ मौजदू हैं। 
मौजदूा वैश्विक साम्राज्यवादी आर थ्िक संकट तो बीत जाएगा लेकिन चक्रीय क्रम में 
आने वाला संकट इससे भी भयंकर होगा, इसके सकेंत अभी से ही मिलने लगे हैं। 
भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय बाज़ारों से परूी तरह न जड़ुी होने के कारण थोड़ी-सी 
बची रही लेकिन आगे यह सम्भव नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी गहरे 
संकट में फँसने के साथ ही बेरोज़गारी और ग़रीबी, जो पहले ही ख़तरे के निशान 
से ऊपर ह,ै और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में, क्रान्तिकारी सम्भावना भी पैदा होगी, यानी 
जन-असन्तोष को एक तार्किक  दिशा में मोड़ते हुए, गोलबन्द और संगठित करते 
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हुए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ले जाने की सम्भावना; और साथ ही, फ़ासीवादी 
सम्भावना भी पैदा होगी, यानी किसी क्रान्तिकारी नेततृ्व की ग़ैर-मौजदूगी में परेू 
समाज में मौजदू हताशा और असरुक्षा की भावना को प्रतिक्रियावादी दिशा में मोड़ते 
हुए नग्न पूँजीवादी फ़ासीवादी तानाशाही की ओर ले जाना। दसूरी सम्भावना को 
वास्तविकता में बदलने वाली नेततृ्वकारी फ़ासीवादी ताक़त आज दशे में बड़े पैमाने 
पर मौजदू ह।ै लेकिन ऐसी कोई अखिल भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी मौजदू नहीं ह।ै 
अब सारा भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि हम ऐसी ताक़त को खड़ा 
करने की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर लेने को तैयार हैं या नहीं। 

आख़ि‍री फ़र्क़  जिसकी ओर कुछ मार्क्सवादी विचारकों द्वारा इशारा किया जाता 
ह ैवह यह ह ैकि पहले यरूोपीय फ़ासीवादी उभार के समय जिस कि़स्म की महामन्दी 
विश्व पूँजीवाद झले रहा था वैसी कोई मन्दी आज नहीं ह।ै हालाँकि, मौजदू वैश्विक 
मन्दी में उन्हें अपने शब्दों पर पनुर्विचार करने की आवश्यकता पड़ रही ह।ै लेकिन 
यह सच ह ैकि वैसी चीज़ दबुारा नहीं आने वाली। इतिहास अपने आपको दहुराता 
नहीं ह।ै अब विश्व साम्राज्यवाद में हुए परिवर्तनों के मद्देनज़र कुछ 61 बातें साफ़ हैं। 
विश्व पूँजीवाद में अब मन्दी और तेज़ी का चक्र नहीं चलता। एक मन्द मन्दी लगातार 
बनी रहती ह ैजो बीच-बीच में गहराती रहती ह।ै 1995 से 2006 के बीच चार बड़ी 
मन्दियाँ आयीं जिसमें हाल की मन्दी सबसे भयंकर थी। अब तेज़ी का दौर पूँजीवाद 
में नहीं आता। जितना रोज़गार पूँजीवाद पहले द ेसकता था अब वह किसी हालत में 
नहीं द ेसकता क्योंकि पूँजी कहीं ज़्यादा परजीवी हो चकुी ह ैऔर उत्पादक निवेश 
की सम्भावनाए ँनहीं के बराबर रह गयी हैं। इसलिए बेरोज़गारी अचानक होने वाले 
विस्फोट की तरह नहीं बढ़ी बल्कि वह सघन रूप में एक स्थायी परिघटना बन चकुी 
ह।ै जो इतिहासकार नये फ़ासीवादी उभार की हर विशषेता को इतिहास में ढँूढ़ना 
चाहते हैं उन्हें काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास में दहुराव 
नहीं हो सकता। कोई ज़बरन करने की कोशिश करेगा तो वह मार्क्स के शब्दों में 
प्रहसन बन जाएगा। यान्त्रिक मार्क्सवादी विश्लेषकों के साथ यही दिक़्क़त ह।ै आज 
का फ़ासीवादी उभार भी पहले जैसा नहीं होगा। विश्व पूँजीवाद में भमूण्डलीकरण के 
दौर में जो परिवर्तन आये हैं उनके अनसुार फ़ासीवादी उभार के स्वरूप में भी निश्चित 
रूप में परिवर्तन आयेंगे। यह एक अलग चर्चा का विषय ह ैजो एक अलग लेख की 
माँग करता ह।ै एक महत्त्वपरू्ण कारक की ओर इशारा करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। 

जर्मनी में नात्सी पार्टी को और इटली में फ़ासीवादी पार्टी को संकट का समाधान 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दायरे में करना था। जर्मनी और इटली में फ़ासीवाद के 
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20 से 25 वर्षों के भीतर ही सत्ता में आ जाने का कारण यही था कि उस समय 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र-राज्य की भमूिका बेहद ज़्यादा थी। वह आज भी 
ह ै लेकिन बदल चकुी ह।ै पूँजी के लिए साँस लेने की जगह कहीं ज़्यादा कम थी। 
उसके विपरीत, भमूण्डलीकरण के दौर में पूँजी के राष्ट्रीय सीमाओ ं के आर-पार 
खलेु प्रवाह के साथ पूँजी के लिए अपने अन्तरविरोधों और संकटों को निपटाने का 
मचं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ह।ै इसलिए फ़ासीवाद 
भमूण्डलीकरण के दौर में उतनी द्रुत गति से और उस तरह से सत्ता में नहीं आ सकता ह ै
जैसे जर्मनी और इटली में आया था। फ़ासीवाद अगर फिर सत्ता में आता ह ैतो उसका 
रूप क्या होगा यह बता पाना मशु्किल ह।ै लेकिन यह बात सच ह ैकि जिस प्रकार 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सीमाए ँसन्तृप्त हो गयी थीं वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की 
सीमाए ँभी सन्तृप्त हो जायंेेगी और होने लगी भी हैं, जैसा कि नवीनतम साम्राज्यवादी 
संकट ने दिखलाया ह।ै अब इस नये वैश्विक राजनीतिक, आर थ्िक और सामाजिक 
विधान में फ़ासीवाद के सत्ता में आने की सरूत में परूा रूप और रास्ता क्या होगा, यह 
अलग से शोध का विषय ह।ै 

फ़ासीवाद के उभार के कुछ बनुियादी कारणों की हमने व्याख्या की ह ैजो कहीं भी 
फ़ासीवाद के उभार का सामान्य कारण होते हैं। वे कारण जर्मनी में भी मौजूद थे, 
इटली में भी मौजूद थे और भारत में भी मौजूद थे। सामाजिक जनवाद की ग़द्दारी 
इसमें हमारे लिए सबसे महत्त्वपरू्ण कारण ह।ै यह भारत में भी मौजदू ह।ै सी.पी.आई. 
और सी.पी.एम. के नेततृ्व में ट्रेड यनूियन आन्दोलन भारत में भी वही भमूिका निभा 
रहा ह ैजो वह जर्मनी में निभा रहा था। यहाँ भी संशोधनवाद और ट्रेड यनूियन नेततृ्व 
मज़दरू आन्दोलन को सधुारवाद, अर्थवाद और अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद 
की गलियों में घमुा रहा ह।ै यहाँ पर ट्रेड यनूियन आन्दोलन और सामाजिक जनवाद 
पूँजीपति वर्ग को उस कि़स्म के सौद ेपर मजबरू नहीं कर सकता जैसा कि जर्मनी में 
किया था। लेकिन भारत का पूँजीपति वर्ग तत्कालीन जर्मनी के पूँजीपति वर्ग से कहीं 
कमज़ोर ह ैऔर जितना दबाव ट्रेड यनूियन आन्दोलन से भारत में पूँजी पर बना ह ै
वह उसके मनुाफ़े  के मार्जिन को सिकोड़ने के लिए काफ़ी ह।ै श्रम क़ाननूों के कारण 
भारतीय पूँजी का दम काफ़ी घटुता ह।ै ग़ौरतलब ह ै कि भारत में आज मौजदू श्रम 
क़ाननू उस समय के जर्मनी या इटली में मौजदू श्रम क़ाननूों से पीछे नहीं हैं बल्कि कई 
मायनों में ज़्यादा आगे हैं। हाल ही में फि़क्की के एक पूँजीपति ने कहा भी था कि श्रम 
क़ाननूों के चलते हमें “प्रॉफिट स्क्वीज़” (मनुाफ़े  में कमी) का सामना करना पड़ रहा 
ह।ै हूबहू यही शब्द जर्मन पूँजीपतियों ने भी इस्तेमाल किया था। यह कोई संयोग नहीं 



फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?  /  63

ह।ै इसलिए भारत का संशोधनवाद और सामाजिक जनवाद उतना ताक़तवर नहीं ह ै
जितना कि जर्मनी का सामाजिक जनवाद था, लेकिन भारत का पूँजीवाद भी उतना 
शक्तिशाली नहीं ह ै जितना कि जर्मनी का पूँजीवाद था। अनपुात उन्नीस-बीस के 
अन्तर से समान ही मिलेगा! 

भारत में भी कोई जनवादी क्रान्ति नहीं हुई जिसके कारण परेू समाज में जनवादी 
चतेना की एक भारी कमी ह ैऔर भयंकर निरंकुशता ह ैजो जनता के मनोविज्ञान 
में फ़ासीवाद का आधार तैयार करती ह।ै यहाँ भी क्रान्तिकारी भमूि सधुार नहीं हुए 
और क्रमिक भमूि सधुारों ने प्रतिक्रियावादी युंकर वर्ग को और हरित क्रान्ति ने 
प्रतिक्रियावादी आधनुिक धनी किसान वर्ग को जन्म दिया। यहाँ भी निम्न-पूँजीपति 
वर्ग और छोटे उत्पादकों की एक भारी तादाद मौजदू ह ैजो पूँजीवादी विकास के 
साथ तेज़ी से उजड़ती ह ै और प्रतिक्रियावाद के समर्थन में जाकर खड़ी होती ह।ै 
साथ ही, यहाँ भी ऊपर की ओर गतिमान एक प्रतिक्रियावादी नवधनाढ्य वर्ग ह ैजो 
भमूण्डलीकरण के रास्ते हो रह ेविकास की मलाई चाँप रहा ह।ै इनमें मोटा वेतन पाने 
वाला वेतनभोगी वर्ग, ठेकेदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौकरशाह आदि शामिल हैं। यहाँ 
पर मज़दरू वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ह ैजो किसानी मानसिकता का शिकार ह ै
और परूी तरह उत्पादन के साधनों से महरूम नहीं हुआ ह।ै वह भौतिक स्थितियों 
से सर्वहारा चतेना की ओर खिचंता ह,ै तो अतीतोन्मुखी आकांक्षाओ ंऔर दो-चार 
मामलूी उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के कारण निम्न-पूँजीवादी चतेना की ओर 
खिचंता ह।ै नतीजतन, सर्वहारा चतेनाकरण की प्रक्रिया मकु़ाम तक नहीं पहुचँती और 
इस आबादी का भी एक हिस्सा फ़ासीवादी प्रचार और प्रतिक्रिया के सामने अरक्षित 
होता ह ैऔर उसका अक्सर शिकार बन जाता ह।ै 

भारत में भी लम्पट सर्वहारा की बड़ी उजड़ी आबादी ह ैजो फ़ासीवादी भीड़ का 
हिस्सा बनती ह।ै ये कुछ आम कारक हैं जो फ़ासीवाद के उभार की ज़मीन तैयार करते 
हैं। आज के ज़माने में भी ये कारक तो लाग ूहोते ही हैं। आज के सम्भावित फ़ासीवादी 
उभार में नयेपन और परिवर्तन के कुछ तत्वों की ओर हमने संक्षेप में इशारा किया ह,ै 
जो पूँजीवाद की कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण पैदा होते हैं। इन पर कभी आगे। 

•	  
आज के भारत में फ़ासीवादी रुझान का मकु़ाबला करने के लिए कम्युनिस्ट 
क्रान्तिकारियों को क्या करना होगा? हमें मज़दरूों, छात्रों, यवुाओ,ं स्त्रियों, दलितों 
और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच सर्वहारा क्रान्तिकारी संगठन कैसे खड़े करने 
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होंगे? मज़दरू मोर्चे से लेकर अन्य सभी मोर्चों पर हमें फ़ासीवादियों को शिकस्त कैसे 
दनेी होगी? कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को फ़ासीवादी आतंक समहूों का मकु़ाबला 
कैसे करना होगा? निम्न-पूँजीपति वर्ग के सवाल पर हमारा रुख़ क्या होना चाहिए? 
मज़दरू आबादी में फ़ासीवादी विचारधारा की घसुपैठ को रोकने के लिए हमें कौन-से 
क़दम उठाने होंगे? शहरी मध्य वर्गीय आबादी में फ़ासीवादी विचारधारा को शिकस्त 
दनेे के लिए हमें क्या करना होगा? 

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें दनेा ही होगा और आगे हम यही प्रयास 
करेंगे। हमने पहले बताया ह ैकि पूँजीवादी संकट फ़ासीवादी प्रतिक्रिया की भी ज़मीन 
तैयार करता ह ै और मज़दरू क्रान्ति की भी। सवाल यही होता ह ै कि क्रान्तिकारी 
नेततृ्व तैयार ह ैया नहीं। हम डेनियल गएुरिन के एक कथन के साथ यहाँ रुकें गे – 
“अगर हमने समाजवाद की घड़ी को निकल जाने दिया, तो हमारी सज़ा होगी 
फ़ासीवाद।” 

फ़ासीवाद का मकु़ाबला कैसे करें? 

इटली, जर्मनी और भारत में फ़ासीवाद के पैदा होने से लेकर उसके विकास तक 
का ऐतिहासिक विश्लेषण करने के बाद हमने फ़ासीवादी उभार के प्रमखु सामान्य 
ऐतिहासिक, सामाजिक, आर थ्िक और राजनीतिक कारणों को समझा। एक सामान्य 
निष्कर्ष के तौर पर यह बात हमारे विश्लेषण से सामने आयी कि पूजँीवादी व्यवस्था 
का सकंट क्रान्तिकारी और प्रतिक्रियावादी, दोनों ही सम्भावनाओ ंको जन्म 
देता है। अगर किसी समाज में क्रान्तिकारी सम्भावना को मरू्त रूप दनेे के लिए 
एक अनभुवी और विवेक-सम्पन्न कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टी मौजदू नहीं ह,ै और 
फ़ासीवादी शक्तियों ने समाज के पोर-पोर में अपनी पैठ बना ली ह,ै तो प्रतिक्रियावादी 
सम्भावना भी हक़ीक़त में बदल सकती ह।ै जर्मनी और इटली में यही हुआ था और 
एक दसूरे कि़स्म से भारत में भी भगवा फ़ासीवादी उभार के पीछे एक बड़ा कारण 
किसी क्रान्तिकारी नेततृ्व का ग़ैर-मौजदू होना भी था। इस बात को हम पहले ही 
विस्तार में समझ चकेु हैं। दूसरी बात, जो हमने समझी वह यह थी कि मज़दरू 
आन्दोलन में सामाजिक-जनवादियों और संशोधनवादियों की ग़द्दारी एक बड़ा कारण 
थी जिसने एक रोके जा सकने वाले फ़ासीवादी उभार को न रोके जा सकने वाले 
फ़ासीवादी उभार में तब्दील कर दिया। ज़ाहिर ह ैकि यह दसूरा कारण पहले कारण 
से नज़दीकी से जड़ुा हुआ ह।ै मज़दरू आन्दोलन का नेततृ्व अगर पूँजीवादी संकट की 
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स्थिति में क्रान्तिकारी विकल्प महुयैा नहीं कराता ह ैऔर परेू आन्दोलन को सधुारवाद, 
पैबन्दसाज़ी, अर्थवाद, अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद और ट्रेड यनूियनवाद की 
अन्धी गलियों में घमुाता रहगेा तो निश्चित रूप से अपनी गति से पूँजीवाद अपनी 
सबसे प्रतिक्रियावादी तानाशाही की ओर ही बढ़ेगा। बल्कि कहना चाहिए एक 
संगठित और मज़बतू, लेकिन अर्थवादी, सधुारवादी और ट्रेड यनूियनवादी मज़दरू 
आन्दोलन पूँजीवाद को संकट की घड़ी में और तेज़ी से फ़ासीवाद की ओर ले जाता 
ह ै(जर्मनी और इटली में फ़ासीवादी उभार के विश्लेषण वाले हिस्से को दखेें)। तीसरी 
बात : यह सच ह ैकि फ़ासीवाद अन्त में और वास्तव में बड़ी पूँजी के हितों की सेवा 
करता ह,ै लेकिन ऐसा नहीं ह ैकि इसका सामाजिक आधार महज़ बड़ा पूँजीपति वर्ग 
होता ह।ै बड़े पूँजीपति वर्ग को मज़दरू आन्दोलन के दबाव को तोड़ने के लिए एक ऐसी 
ताक़त की ज़रूरत होती ह ैजिसका व्यापक सामाजिक आधार हो। फ़ासीवाद के रूप 
में उसे वह ताक़त मिलती ह।ै पूँजीवादी संकट बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण निम्न 
पूँजीपति वर्ग और मध्य वर्गों को उजाड़कर असरुक्षा और अनिश्चितता की स्थिति में 
पहुचँा दतेा ह।ै दिशाहीन शहरी बेरोज़गार यवुा आबादी तथा शहरी और ग्रामीण निम्न 
पूँजीपति वर्ग के बीच फ़ासीवादी ताक़तें अपना प्रचार करती हैं और उनके दिमाग़ों में 
किसी अल्पसंख्यक समदुाय और संगठित मज़दरू आन्दोलन के खि़लाफ़ ज़हर भरती 
हैं। असरुक्षा और अनिश्चितता से चिड़चिड़ाये और बिलबिलाये टटपूँजिया वर्ग में 
प्रतिक्रिया की ज़मीन पहले से तैयार होती ह ैऔर वह फ़ासीवादी प्रचार का शिकार 
बन जाता ह।ै फ़ासीवाद ग्रामीण और शहरी मध्य वर्गों, निम्न पूँजीपति वर्गों और 
लम्पट सर्वहारा वर्ग के जीवन की दिशाहीनता, हताशा, लक्ष्यहीनता और सांस क्ृ तिक 
पिछड़ेपन का फ़ायदा उठाते हुए उनके बीच लम्बी तैयारी के साथ प्रतिक्रिया की 
ज़मीन तैयार करता ह।ै इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप एक फ़ासीवादी आन्दोलन का पैदा 
होता ह ैऔर ये वर्ग उसके सामाजिक अवलम्ब के तौर पर काम करते हैं। फ़ासीवाद 
की विजय या उसके सत्ता में आने के साथ ही ये वर्ग इस सच्चाई से वाकि़फ़ हो जाते 
हैं कि फ़ासीवाद वास्तव में बड़ी पूँजी का सबसे निर्मम और बर्बर चाकर ह ैऔर उससे 
दरू भी होने लगते हैं। लेकिन यह तो बाद की बात ह।ै प्रभावी क्रान्तिकारी प्रचार और 
पार्टी के अभाव में फ़ासीवाद उभार की ज़मीन भी इन्हीं वर्गों के बीच तैयार होती ह।ै 

चौथी बात जो हमने नतीजे के रूप में समझी, वह यह थी कि जिन दशेों में 
पूँजीवाद किसी क्रान्ति के ज़रिय सत्ता में नहीं आया, वहाँ परूी अर्थव्यवस्था, समाज 
और राजनीति में ग़ैर-जनवादी और निरंकुश प्रवृत्तियों का बोलबाला होता ह।ै यहाँ 
तक कि भावी समाजवादी क्रान्ति के मित्र वर्गों में भी इन प्रवृत्तियों ने जड़ जमा रखी 
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होती ह।ै रैडिकल भमूि सधुार के अभाव में गाँव में युंकरों और नये धनी किसानों का 
एक परूा वर्ग होता ह ैजो फ़ासीवाद के लिए एक मज़बतू सामाजिक आधार का काम 
करता ह।ै मझँोले किसानों का एक बड़ा हिस्सा भी क्रान्तिकारी प्रचार, आन्दोलन 
और संगठन के अभाव में फ़ासीवादी प्रचार में बह जाता ह।ै पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति 
के अभाव में शहरी मध्यवर्गों में भी जनवादी विचारों और प्रथाओ ंका भारी अभाव 
होता ह।ै यह मध्य वर्ग उस यरूोपीय मध्य वर्ग के समान नहीं ह ै जिसमें तार्किक ता, 
वैज्ञानिकता और गतिमानता कूट-कूटकर भरी हुई थी और जो मानवतावाद और 
जनवाद के सिद्धान्तों का जनक था। आर थ्िक तौर पर यह मध्य वर्ग बन चकुा ह,ै 
लेकिन वैचारिक और आत्मिक तौर पर उसमें ऐसा कुछ नहीं ह ै जिसे आधनुिक 
मध्य वर्ग जैसा कहा जा सके। यही कारण ह ै कि यह शहरी पढ़ा-लिखा मध्य वर्ग 
भी फ़ासीवादी प्रचार के समक्ष अरक्षित होता ह ैऔर उसके प्रभाव में आ जाता ह।ै 
पूँजीवादी क्रान्ति का अभाव ही था जिसने जर्मनी और इटली को फ़ासीवाद के उदय 
और विकास की ज़मीन बनाया और फ़्रांस को नहीं। यह बेवजह नहीं था कि फ़्रांस में 
फ़ासीवादी समहूों को कभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 

ये कुछ प्रमखु नतीजे थे जिन पर हम अपने विश्लेषण के ज़रिय पहुचँ ेथे। अपने 
इन नतीजों के आधार पर ही हमें यह तय करना होगा कि हमें फ़ासीवाद से किस 
प्रकार लड़ना ह।ै ज़ाहिर ह ैकि हमें फ़ासीवाद पर विचारधारात्मक और राजनीतिक 
चोट करनी ही होगी; हमें परूी फ़ासीवादी विचारधारा के वर्ग मलू और चरित्र को आम 
जनता के सामने उजागर करना होगा; हमें फ़ासीवादियों की असली जन्मकण्डली और 
उनके इतिहास को जनता के समक्ष खोलकर रख दनेा होगा; हमें उनके भर्ती केन्द्रों पर 
चोट करनी होगी और उन सभी वर्गों के बीच सघन और व्यापक राजनीतिक प्रचार 
चलाना होगा जो उनका सामाजिक अवलम्ब बन सकते हैं; हमें मज़दरू आन्दोलन के 
अन्दर ज़बरदस्त राजनीतिक प्रचार चलाते हुए मज़दरू वर्ग को उसके ऐतिहासिक लक्ष्य 
और उत्तरदायित्व, यानी समाजवादी क्रान्ति और कम्युनिज़्म की ओर आगे बढ़ने से, 
अवगत कराना होगा; इसी प्रक्रिया में हमें मज़दरू वर्ग के भीतर मौजदू वर्ग विजातीय 
प्रवृत्तियों पर चोट करनी होगी और उसे अर्थवाद, संशोधनवाद और सधुारवाद के 
गड्ढे में जाने से बचाना होगा; हमें सामाजिक जनवादियों और संशोधनवादियों 
को परूी जनता के सामने नंगा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़नी होगी। हमारा 
विश्लेषण हमें स्पष्ट तौर पर दिखलाता है कि फ़ासीवाद को एक अप्रतिरोध्य 
उभार बनाने में अगर किसी एक शक्ति की सबसे अधिक भूमिका थी तो 
वह सशंोधनवाद ही था। भारत में भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं ह।ै आज 
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मज़दरू आन्दोलन के भीतर भारतीय मज़दरू संघ सबसे बड़ी ट्रेड यनूियन बन चकुा 
ह ैतो इसकी ज़िम्मेदार एटक, सीटू और एक्टू जैसी अर्थवादियों-सधुारवादियों-ट्रेड 
यनूियनवादियों और संशोधनवादियों की ग़द्दार यनूियनें ही हैं। इन बातों को हम 
अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट क़तारों और कार्यकर्ताओ ंके लिए 
बिन्दुवार कुछ ठोस बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी ह।ै हमारी समझ में ये कुछ चन्द 
ज़रूरी बातें हैं, जिन पर अमल फ़ासीवाद को शिकस्त दनेे के हमारे संघर्ष में हमारी 
भारी मदद कर सकता ह ै: 

1) मज़दरू मोर्चे पर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के सामने सबसे अहम कार्यभार 
ह,ै मज़दरू आन्दोलन और ट्रेड यनूियन आन्दोलन के भीतर संशोधनवाद, ट्रेड 
यनूियनवाद, अर्थवाद, सधुारवाद और अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद के खि़लाफ़ 
फ़ै सलाकुन, समझौताहीन और निर्मम संघर्ष। ये ही वे भटकाव हैं जो मज़दरू वर्ग को 
फ़ासीवाद के राक्षस के समक्ष वैचारिक और राजनीतिक तौर पर अरक्षित छोड़ दतेे हैं। 
इन भटकावों को मज़दरू आन्दोलन के भीतर घसुाने और पैदा करने का अपराध और 
ग़द्दारी जिन ताक़तों ने की ह,ै वे हैं इस दशे की संसदीय वामपन्थी पार्टियाँ जो अरसे 
पहले मार्क्सवाद का दामन छोड़ संशोधनवाद का रास्ता चनु चकुी हैं। मज़दरू वर्ग के 
बीच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारत की 
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन जैसी पार्टियों की ग़द्दारी और 
उनके दोगलेपन को नंगा कर दनेा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के लिए सबसे ज़रूरी 
काम ह।ै फ़ासीवाद से लड़ने के लिए मज़दरू वर्ग को जिस स्वप्न की ज़रूरत होती ह,ै 
ये पार्टियाँ उसकी हत्या करती हैं। हमें उसी स्वप्न को मज़दरू वर्ग के बीच पनुर्जीवित 
करना और फैलाना ह।ै इसके बग़ैर हम फ़ासीवाद से लड़ने के लिए मज़दरू वर्ग की 
जझुारू और लड़ाकू एकता और संगठन खड़े नहीं कर सकते। हमें मज़दरू वर्ग के 
भीतर अराजनीतिक प्रवृत्तियों का भी ज़बरदस्त विरोध करना चाहिए। अराजनीतिक 
प्रवृत्तियों में सबसे प्रमखु ह ै अराजकतावाद और अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद 
जो मज़दरू वर्ग के ऐतिहासिक लक्ष्य के प्रति उसके सचते होने को भारी नकु़सान 
पहुचँाता ह।ै ये मज़दरू वर्ग के बीच ग़ैर-पार्टी क्रान्तिवाद और मज़दरू वर्ग के “स्वायत्त” 
संगठन की सोच को प्रोत्साहित करता ह।ै स्वायत्त का अर्थ ह ैविचारधारात्मक और 
राजनीतिक रूप से अनाथ! इस स्वायत्तता की लफ़्फ़ाजी का पर्दाफ़ाश करना चाहिए 
और मज़दरू वर्ग में क्रान्तिकारी विचारधारा और पार्टी की ज़रूरत को हर-हमशेा 
रेखांकित किया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादी जॉर्ज 
सोरेल के अधिकांश अनयुायी इटली में फ़ासीवादियों की शरण में चले गये थे। यह 
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अनायास नहीं था। 
2) मज़दरू मोर्चे के बाहर भी आम मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग और साथ ही 

ग्रामीण क्षेत्र की सर्वहारा, अर्द्धर्सर्वहारा, ग़रीब और मझँोले किसानों की आबादी में भी 
हमें संशोधनवादी संसदीय वामपन्थी पार्टियों को नंगा करना होगा और बताना होगा 
कि ये छद्म कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा और मज़दरू वर्ग के साथ ग़द्दारी 
कर चकेु हैं। शहरी और ग्रामीण मध्य वर्ग के हितों की नमुाइन्दगी करने के इनके दावे 
भी खोखले हैं और वास्तव में इनका लक्ष्य इसी पूँजीवादी व्यवस्था की रक्षा करना 
ह ैजिसके भीतर आम मध्य वर्ग का भी कोई भविष्य नहीं ह ैऔर उसकी नियति में 
बरबाद होकर सर्वहारा और अर्द्धर्सर्वहारा की क़तारों में शामिल होते जाना ही लिखा 
ह।ै यह इसलिए भी बेहद ज़रूरी बन जाता ह ैक्योंकि मध्य वर्ग और आम महेनतकश 
जनता का एक बड़ा हिस्सा संशोधनवादी नेततृ्व की कारगज़ुारियों को दखेकर 
संसदीय वामपन्थी पार्टियों से तो नफ़रत करता ही ह,ै वह अज्ञानता में समाजवाद 
और कम्युनिज़्म के आदर्शों से भी दरू हो जाता ह।ै इसलिए छद्म मार्क्सवादियों को 
मज़दरू वर्ग में ही नहीं बल्कि भावी समाजवादी क्रान्ति के सभी मित्र वर्गों के सामने 
नंगा करना बेहद ज़रूरी कार्यभार बन जाता ह।ै 

3) क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे प्रमखु तौर पर मज़दरू वर्ग में, लेकिन 
साथ ही शहरी और ग्रामीण निम्न पूँजीपति वर्ग, अर्द्धर्सर्वहारा आबादी, ग़रीब और 
मझँोले किसानों, खतेिहर मज़दरूों और वेतनभोगी निम्न मध्य वर्ग के बीच लगातार 
राजनीतिक प्रचार की कार्रवाइयाँ चलाते हुए यह दिखलाना होगा कि पूँजीवाद एक 
परजीवी और मरणासन्न व्यवस्था ह ैजो अपनी ऐतिहासिक भमूिका निभाकर अपनी 
प्रासंगिकता खो चकुी ह।ै अब यह जनता को बेरोज़गारी, महगँाई, ग़रीबी, भखुमरी, 
असरुक्षा, अनिश्चितता आदि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं द ेसकता। यह अपनी 
जड़ता की ताक़त से टिका हुआ ह ै और इसकी सही जगह इतिहास का कूड़ेदान 
ह।ै पूँजीवादी समाज और व्यवस्था की रोज़मर्रे की और प्रतीक घटनाओ ंके ज़रिय 
लगातार उसे नंगा करना होगा। मज़दरूों, यवुाओ,ं छात्रों, बदु्धि‍जीवियों और स्त्रियों 
की पत्र-पत्रिकाओ ं के माध्यम से हर सम्भव मौक़े  पर पूँजीवाद की ऐतिहासिक 
व्यर्थता को प्रदर्शित करना होगा। पूँजीवादी संकट के दौर में और पूँजीवादी चनुावों 
के दौर में इस व्यवस्था और समाज का क्रान्तिकारी विकल्प लेकर ज़ोरदार तरीक़े  से 
आम महेनतकश जनता के सभी वर्गों में जाना होगा। ये वे वक़्त होते हैं जब जनता 
राजनीतिकरण के लिए मानसिक तौर पर खलुी और तैयार होती ह।ै लेकिन जब ऐसे 
मौक़े  न हों तब भी निरन्तरता के साथ, बिना थक और तात्कालिक परिणामों की 
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आकांक्षा किय बग़ैर पूँजीवाद विरोधी कम्युनिस्ट राजनीतिक प्रचार को जारी रखना 
होगा, कभी विलम्बित ताल में तो कभी द्रुत ताल में। 

4) मज़दरू वर्ग की पार्टी को मज़दरू मोर्चे, छात्र-यवुा मोर्चे, बदु्धि‍जीवी मोर्चे, स्त्र 
मोर्चे समते सभी मोर्चों पर उन अतार्किक , अवैज्ञानिक और निरंकुश विचारों के 
खि़लाफ़ प्रचार चलाना होगा जिनका इस्तेमाल फ़ासीवादी ताक़तें निम्न पूँजीपति 
वर्गों, मध्य वर्गों, लम्पट सर्वहारा, आदि को साथ लेने के लिए करती हैं। मिसाल 
के तौर पर, नस्लवाद, साम्प्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, भाषाई कट्टरता, जातीयतावाद, 
जातिवाद आदि। ये वे विचारधाराए ँहैं जिनका इस्तेमाल कर फ़ासीवादी ताक़तें जन-
असन्तोष की दिशा को पूँजीवादी व्यवस्था की दिशा में मड़ुने से रोकती हैं और 
उन्हें किसी अल्पसंख्यक समदुाय या जाति की ओर मोड़ दतेी हैं और एक निरंकुश 
प्रतिक्रियावादी और बहुसंख्यावादी राजनीति करते हुए फ़ासीवादी सत्ता क़ायम करती 
हैं। इन विचारधाराओ ंका विरोध हमें बरु्जुआ मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता की 
ज़मीन पर खड़ा होकर नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग की वर्ग चतेना की ज़मीन पर खड़ा 
होकर करना होगा। बुर्जुआ मानवतावादी अपीलें और धर्मनिरपेक्षता का राग 
अलापना कभी भी साम्प्रदायिक फ़ासीवाद का मुक़ाबला नहीं कर पाया है 
और न ही कर पायेगा। सर्वहारा वर्ग चेतना की ज़मीन पर खड़ा होकर किया 
जाने वाला जुझारू और आक्रामक प्रचार ही इन विचारों के असर को तोड़ 
सकता है। हमें तमाम आर थ्िक और सामाजिक दिक़्क़तों के स्रोत को आम जनता के 
सामने नंगा करना होगा और साम्प्रदायिक प्रचार के पीछे के असली इराद ेपर से सभी 
नक़ाब नोच डालने होंगे। साथ ही, यह प्रचार करने वाले व्यक्तियों की असलियत 
को भी हमें जनता के बीच लाना होगा और बताना होगा कि उनका असली मक़सद 
क्या ह।ै धार्मिक कट्टरपन्थी फ़ासीवाद का मकु़ाबला इसी ज़मीन पर खड़े होकर किया 
जा सकता ह।ै वर्ग निरपेक्ष धर्म निरपेक्षता और ‘मज़हब नहीं सिखाता’ जैसी 
शेरो-शायरी का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 

5) फ़ासीवाद सत्ता में हो या कभी सत्ता में रह चुका हो, तो उसकी सच्चाई 
को जनता के सामने उजागर करना अधिक आसान होता है। भाजपा के नेततृ्व 
में छह वर्ष तक राजग सरकार के चलने से वे काम हो गये जो सामान्य परिस्थितियों 
में करने पर किसी क्रान्तिकारी ताक़त को दगुनुा वक़्त लगता ह।ै सत्ता में आते ही 
फ़ासीवादियों का धनलोलपु, पतित, चरित्रहीन, सत्ता-लोलपु, कुर्सी-प्रेमी, अनैतिक 
चरित्र सामने आने लगता ह ैऔर उनके चहेरे पर से धार्मिक पावनता, नैतिकता और 
अनशुासन का सारा नक़ाब चिथड़ा हो जाता ह।ै क्रान्तिकारी ताक़तों को इस कारक 
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का परूा इस्तेमाल करना चाहिए और जनता के हर हिस्से में फ़ासीवादियों के भ्रष्टाचार, 
अनैतिकता, पतन और धनलोलपुता को जमकर निशाना बनाना चाहिए और उनका 
भण्डाफोड़ करना चाहिए। ऐसा प्रचार निरन्तरता के साथ लम्बे समय तक चलाया 
जाना चाहिए। इससे हम उनकी विश्वसनीयता को प्राणान्तक चोट पहुचँा सकते हैं। 
यह बेहद ज़रूरी ह ैकि फ़ासीवादियों को जनता के बीच किसी भी रूप में पैर न जमाने 
दिया जायेे। इस मक़सद में यह प्रचार बहुत बड़ी भमूिका निभाएगा। इनका राष्ट्रभक्ति 
और दशेभक्ति का दावा भी इसी प्रचार के ज़रिय सबसे ज़्यादा नंगा होता ह।ै चूकँि 
फ़ासीवादी उभार अक्सर सांस क्ृ तिक राष्ट्रवाद की शक्ल में आता ह ैइसलिए इनके 
दशेद्रोही चरित्र और दशे-विरोधी नीतियों का पर्दाफ़ाश करना सबसे अहम ह।ै उन्हें 
वहाँ मारो जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा चोट लगती ह।ै मिसाल के तौर पर, आज़ादी के 
आन्दोलन में और आपातकाल के दौरान संघ की भमूिका, 84 के सिख-विरोधी दगंों 
के दौरान हाफ़पैण्टियों की भमूिका, कारगिल यदु्ध के बाद हुए ताबतू घोटाला, सेना के 
लिए शस्त्रों की ख़रीद में दलाली का घोटाला, बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जदूवे 
जैसे संघियों का कैमरे पर घसू लेते हुए पकड़े जाना, आदि को जनता के सामने पेश 
किया जाना चाहिए और इनकी नकली और फ़र्ज़ी दशेभक्ति का भण्डाफोड़ किया 
जाना चाहिए। इससे ज़्यादा चोट उन्हें कोई और चीज़ नहीं पहुचँा सकती। 

6) फ़ासीवाद अपने सामाजिक अवलम्बों में जिन वर्गों को अपनी पेशीय शक्ति 
के रूप में भ्रष्ट करता ह ैवे हैं आर थ्िक और क्षेत्रीय रूप से पूँजीवादी विकास के कारण 
उजड़े हुए वर्ग। क्रान्तिकारी पार्टी को इन वर्गों को संगठित करने का प्रयास एक़दम 
शरुू से कर दनेा चाहिए और उनके बीच शरुू से ही पूँजीवाद-विरोधी राजनीतिक 
प्रचार करना चाहिए। उन्हें पहले क़दम से ही यह दिखलाना होगा कि उनके उजड़ने, 
उनके जीवन की असरुक्षा और अनिश्चितता और दर-बदर होने के लिए और कोई 
नहीं बल्कि पूँजीवादी व्यवस्था ज़िम्मेदार ह।ै उन्हें बताना होगा कि यह व्यवस्था 
और कुछ कर भी नहीं सकती ह।ै ऐसे वर्गों में लम्पट सर्वहारा वर्ग, असंगठित और 
अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाला सर्वहारा वर्ग, शहरी निम्न मध्यवर्गीय बेरोज़गार 
और अर्द्ध-बेरोज़गार, गाँवों में उजड़े हुए या उजड़ते हुए ग़रीब किसान आदि प्रमखु हैं। 

7) लेनिन ने बहुत पहले बताया था कि फ़ासीवाद और प्रतिक्रियावाद दस में 
से नौ बार जातीयतावादी, नस्लवादी, साम्प्रदायिकतावादी सांस क्ृ तिक राष्ट्रवाद का 
चोला पहनकर आता ह।ै वैसे तो हमें शरुू से ही बरु्जुआ राष्ट्रवाद के हर संस्करण 
का परुज़ोर विरोध करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर फ़ासीवादी प्रजाति का 
सांस क्ृ तिक अन्धराष्ट्रवाद मज़दरू वर्ग के सबसे बड़े शत्रओ ं में से एक ह।ै हमें हर 
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क़दम पर सांस क्ृ तिक राष्ट्रवाद, प्राचीन हिन्दू राष्ट्र के गौरव के हर मिथक और झठू 
का विरोध करना होगा और उसे जनता की निगाह में खण्डित करना होगा। इसमें हमें 
इन सांस क्ृ तिक राष्ट्रवादियों की जन्मकण्डली से विशषे सहायता मिलेगी। निरपवाद 
रूप से अन्धराष्ट्रवाद का जनुनू फैलाने में लगे सभी फ़ासीवादी प्रचारक और उनके 
संगठनों का काला इतिहास होता ह ैजो ग़द्दारियों, भ्रष्टाचार और पतन की मिसालें पेश 
करता ह।ै हमें बस इस इतिहास को खोलकर जनता के सामने रख दनेा ह ैऔर उनके 
बीच यह सवाल खड़ा करना ह ैकि यह “राष्ट्र” कौन ह ैजिसकी बात फ़ासीवादी कर 
रह ेहैं? वे कैसा राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं? और किसके हित में और किसके हित 
की क़ीमत पर? “राष्ट्रवाद” के नारे और विचारधारा का निर्मम विखण्डन – इसके 
बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राष्ट्र की जगह हमें वर्ग की चतेना को स्थापित करना 
होगा। बरु्जुआ राष्ट्रवाद की हर प्रजाति के लिए “राष्ट्र” बरु्जुआ वर्ग और उसके हित 
होते हैं। मज़दरू वर्ग को हाड़ गलाकर इस “राष्ट्र” की उन्नति के लिए खपना होता 
ह।ै इसके अतिरिक्त कुछ भी सोचना राष्ट्र-विरोधी ह।ै राष्ट्रवाद मज़दरूों के बीच छद्म 
गर्व-बोध पैदा कर उनकी वर्ग चतेना को कुन्द करने का एक पूँजीवादी उपकरण ह ै
और इस रूप में उसे बेनक़ाब करना बेहद ज़रूरी ह।ै यह न सिर्फ़  मज़दरूों के बीच किया 
जाना चाहिए, बल्कि हर उस वर्ग के बीच किया जाना चाहिए जिसे भावी समाजवादी 
क्रान्ति के मित्र के रूप में गोलबन्द किया जाना ह।ै 

8) सामाजिक जनवादी और संशोधनवादी मज़दरू आन्दोलन में सर्वहारा वर्ग 
चतेना को कुन्द करने का हर सम्भव प्रयास करते हैं। वे वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग 
सहयोग की कार्यदिशा को आन्दोलन के बीच पैठाने का काम करते हैं, हालाँकि 
बौद्धिक विमर्शों में वे भी वर्ग संघर्ष की बातें करते हैं। मज़दरूों को वर्ग सहयोग का 
उपदशे दतेे हुए पश्चिम बंगाल के मखु्यमन्त्र बदु्धदवे भट्टाचार्य ने कुछ समय पहले कहा 
था कि हमें समझ लेना चाहिए कि वह दौर अब चला गया जब रूस या चीन की तरह 
हिसंक तरीक़े  से क्रान्ति हो सके। मज़दरू वर्ग को पूँजीपति वर्ग के साथ सहयोग के 
दृष्टिकोण को लाग ूकरना चाहिए। उद्योग की उन्नति में ही दोनों वर्गों का हित ह।ै यहाँ 
पर बदु्धदवे भट्टाचार्य ने लगभग-लगभग शब्दशः वही बात कही थी जो एक जर्मन 
सामाजिक-जनवादी नेता ने कही थी। कार्ल लीज़न ने उद्योगपतियों से समझौते के 
समय कमोबेश यही बात जर्मनी में कही थी। कार्ल लीज़न जर्मन सामाजिक जनवादी 
पार्टी के एक नेता थे। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को वर्ग सहयोग के ऐसे हर प्रयास को 
बेनक़ाब करना चाहिए और संशोधनवादियों की असलियत को मज़दरूों के सामने 
उघाड़कर रख दनेा चाहिए। उन्हें मज़दरू वर्ग को समझाना होगा कि श्रम और पूँजी 
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की शक्तियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। ऐतिहासिक तौर पर ये दोनों 
अन्तरविरोधी ताक़तें हैं और इतिहास ने उनके सामने एक ही विकल्प रखा ह ै– संघर्ष, 
और इस संघर्ष में अन्ततः विजय श्रम की शक्तियों की होनी ह।ै 

9) हम कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को पूजँीवादी विकास के मौजूदा दौर में 
अनौपचारिक व असगंठित क्षेत्र के मज़दूरों पर विशेष रूप से ज़ोर देना होगा। 
आज भारत के मज़दरू वर्ग का 90 फ़ीसदी से भी अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र में 
आता ह।ै संगठित मज़दरूों की बड़ी आबादी सफ़े द कॉलर के मज़दरूों में तब्दील हो रही 
ह।ै यह आबादी अपने आपको मज़दरू के बजाय कर्मचारी कहलवाना पसन्द करती ह ै
और इसका बड़ा हिस्सा या तो संशोधनवादी ट्रेड यनूियनों का हिस्सा बन चकुा ह ैया 
फिर फ़ासीवादी भारतीय मज़दरू संघ का, जो अब भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यनूियन ह।ै 
अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र के मज़दरूों के बीच फ़ासीवादी ताक़तें लगातार सधुार 
की गतिविधियों और कीर्तन-जागरण आदि जैसे धार्मिक क्रियाकलापों के ज़रिय 
आधार बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस आबादी के फ़ासीवादीकरण के लिए उनके 
बीच सेवा भारती आदि जैसे उपक्रम चलाए जा रह ेहैं और उन्हें भ्रष्ट करने की कोशिश 
की जा रही ह।ै यह सही ह ैकि मज़दरू आबादी के इस हिस्से का फ़ासीवादीकरण सबसे 
मशु्कि़ल ह ैलेकिन फिर भी हमें निरन्तरता के साथ इस आबादी को संगठित करने का 
प्रयास सबसे पहले करना होगा। वैसे भी असंगठित मज़दरू कुल मज़दरू आबादी की 
बहुसंख्या का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें उनके इलाक़ाई संगठन बनाने, उनके बीच 
बच्चों के लिए स्कू ल खोलने, सधुार की कार्रवाइयाँ करने और उनके बीच अदम्य 
और शक्तिशाली सामाजिक आधार बनाने की कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। उनके बीच 
हमें निरन्तर, व्यापक और सघन राजनीतिक प्रचार करना होगा। परुाने असंगठित 
मज़दरू वर्ग की तरह इस नये असंगठित मज़दरू वर्ग में वर्ग चतेना का अभाव नहीं ह,ै 
बल्कि घमुन्तू मज़दरू होने के कारण यह परेू पूँजीपति वर्ग को अपने दशु्मन के तौर पर 
दखेता ह ैऔर संगठित होने की सम्भावना से सम्पन्न ह।ै दसूरी बात यह ह ैकि इस 
मज़दरू वर्ग का बड़ा हिस्सा यवुा ह ैजो हमारे लिए एक अच्छी बात ह।ै इसी हिस्से के 
बीच से हम मज़दरू वर्ग के सबसे जझुारू संगठन बना सकते हैं और हमें बनाने होंगे। 
ज़ाहिर ह ै कि असंगठित क्षेत्र के मज़दरूों के बीच कारख़ाना आधारित ट्रेड यनूियनें 
नहीं बन सकती हैं। इसलिए उनके बीच हमें इलाक़ाई ट्रेड यनूियनें बनानी चाहिए। 
ट्रेड यनूियन के अतिरिक्त, इलाक़ाई पैमाने के जझुारू लड़ाकू संगठन खड़े किय जाने 
चाहिए। जिस प्रकार जर्मनी में कारख़ानों में फ़ैक् ट्री ब्रिगेडें बनायी गयी थीं, उसी 73 
प्रकार हमें असंगठित मज़दरूों के रिहायशी इलाक़ों में ऐसे लड़ाकू संगठन खड़े करने 
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चाहिए, जो उनकी ट्रेड यनूियन से अलग हों। ट्रेड यनूियनों का एक विशषे काम होता 
ह ैऔर उन्हें उसी काम के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। फ़ासीवादी हमलों को 
नाकाम करने के लिए मज़दरू वर्ग के अपने अलग लड़ाकू-जझुारू संगठन होने चाहिए। 

10) फ़ासीवाद की कार्यनीति की एक ख़ास बात यह होती है कि अपने 
राजनीतिक और सांगठनिक हितों की पूर्ति तथा अपने दुश्मनों के सफाए के 
लिए यह आतंक की रणनीति का इस्तेमाल करता है। जर्मनी और इटली की 
ही तरह भारत के फ़ासीवादियों ने भी बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और वनवासी 
कल्याण आश्रम के नाम पर अपने आतंक समहू बना रख ेहैं। ये आतंक समहू बरु्जुआ 
राज्य के उपकरणों के दायरे से बाहर बरु्जुआ वर्ग की तानाशाही को लाग ूकरने का 
काम करते हैं। मज़दरू नेताओ,ं ट्रेड यनूियन नेताओ,ं कम्युनिस्टों, उदारपन्थियों पर 
हमले और उनकी हत्याओ ंका इतिहास भारत में भी मौजदू ह।ै हड़तालों को तोड़ने के 
लिए ऐसे आतंक समहूों का इस्तेमाल फ़ासीवादियों ने भारत में भी किया ह।ै महाराष्ट्र 
में हड़ताली मज़दरूों और उनके नेताओ ंपर शिवसेना की गणु्डा वाहिनियों के हमले 
को कौन भलू सकता ह?ै हमें फ़ासीवाद को विचारधारा और राजनीति में तो परास्त 
करना ही होगा, लेकिन साथ ही हमें उन्हें सड़क पर भी परास्त करना होगा। इसके 
लिए हमें मज़दरूों के लड़ाकू और जझुारू संगठन बनाने होंगे। ग़ौरतलब ह ैकि जर्मनी 
के कम्युनिस्टों ने फ़ासीवादी गिरोहों से निपटने के लिए कारख़ाना ब्रिगेडें खड़ी की 
थीं, जो सड़क पर फ़ासीवादी गणु्डों के हमलों का जवाब दनेे और उन्हें सबक़ सिखाने 
का काम कारगर तरीक़े  से करती थीं। बाद में यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका और 
फ़ासीवादियों ने जर्मनी में अपनी सत्ता क़ायम कर ली। मज़दरू वर्ग का बड़ा हिस्सा वहाँ 
अभी भी सामाजिक जनवादियों के प्रभाव में ही था और क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों की 
पकड़ उतनी मज़बतू नहीं हो पायी थी। लेकिन उस छोटे-से प्रयोग ने प्रदर्शित किया 
था कि फ़ासीवादी गणु्डों से सड़क पर ही निपटा जा सकता ह।ै उनके साथ तर्क  करने 
और वाद-विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं होती ह।ै साम्प्रदायिक दगंों को रोकने 
और फ़ासीवादी हमलों को रोकने के लिए ऐसे ही दस्ते छात्र और यवुा मोर्चे पर भी 
बनाये जाने चाहिए। छात्रों-यवुाओ ं को ऐसे हमलों से निपटने के लिए आत्मरक्षा 
और जनरक्षा हते ुशारीरिक प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण दनेे का काम 
क्रान्तिकारी छात्र-यवुा संगठनों को करना चाहिए। उन्हें स्पोरट्स क्लब, जिम, मनोरंजन 
क्लब आदि जैसी संस्थाए ँखड़ी करनी चाहिए, जहाँ राजनीतिक शिक्षण-प्रशिक्षण 
और तार्किक ता व वैज्ञानिकता के प्रसार का काम भी किया जायेे। 

11) हमें उदारवादी बरु्जुआ राज्य को लेकर जनता में मौजदू सभी विभ्रमों को 
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खण्डित करने का काम करना होगा। हमें दिखाना होगा कि किस प्रकार पूँजीवाद की 
नैसर्गिक गति के कारण उदारवादी या कल्याणकारी बरु्जुआ राज्य की नियति में ढह 
जाना ही लिखा ह।ै इसकी नैसर्गिक गति पतन की तरफ़ होती ह।ै फ़ासीवाद पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था और राजसत्ता के ढहने और पतन की सरूत में ही पैदा होता ह।ै वही 
स्थिति जो क्रान्तिकारी सम्भावना को जन्म दतेी ह,ै प्रतिक्रियावादी सम्भावना को भी 
जन्म दतेी ह।ै हमें हर सम्भव मौक़े  पर उदारवादी पूँजीवाद की असलियत को जनता 
के सामने नंगा करते हुए बताना होगा कि यह जनता को कुछ नहीं द ेसकता और यह 
लगातार संकट के दलदल में धसँता जायेेगा तथा इससे मिलने वाले श्रम अधिकार, 
जनवादी अधिकार, नागरिक अधिकार लगातार ख़त्म होते जायंेेगे। 

12) हमें जनवादी, नागरिक व मानव अधिकारों के क्षरण और पतन के खि़लाफ़ 
अपने नागरिक-जनवादी अधिकार संगठनों के ज़रिय संघर्ष करना होगा। हालाँकि, हम 
जानते हैं कि यह एक हारी हुई लड़ाई होती ह,ै लेकिन इसी हारी हुई लड़ाई को हम 
अपनी लम्बी लड़ाई में जीत का एक उपकरण बना सकते हैं। हमें इन अधिकारों के 
हनन और सिकड़ते जनवादी स्पेस पर जनता के बीच लगातार प्रचार करना चाहिए 
और ख़ास तौर पर शिक्षित शहरी मध्य वर्ग के बीच यह प्रचार करना चाहिए। इसके 
ज़रिय हमें परेू पूँजीवादी जनवाद की असलियत को जनता के सामने बेनक़ाब करना 
चाहिए और इससे बेहतर और ऐतिहासिक तौर पर प्रगतिशील सर्वहारा जनवाद के 
विकल्प को पेश करना चाहिए। इसके अलावा, हमें श्रमिक अधिकारों के हनन और 
पतन पर भी लगातार संघर्ष और प्रचार करते हुए राज्य को मजबरू करना चाहिए 
कि वह श्रमिक अधिकारों की परू्ति करे। इसके अतिरिक्त, हमें सभी अपरू्ण जनवादी 
कार्यभारों को परूा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जिन दशेों में पूँजीवाद किसी 
क्रान्ति के ज़रिय नहीं आया, उन सभी दशेों में अपरू्ण जनवादी कार्यभारों की एक 
लम्बी सचूी ह।ै हमें इन अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसके दो मक़सद हैं। 
एक तो यह पूँजीवादी राजसत्ता के ‘ब्रीदिगं स्पेस’ को घटाकर उसके लिए घटुन भरी 
स्थितियाँ पैदा करता ह।ै दसूरा यह कि जनवादी कार्यभारों के परूा होने के साथ समाज 
में तमाम वर्गों में प्रतिक्रिया का आधार कमज़ोर पड़ता ह।ै यही कारण ह ैकि अपरू्ण 
और अधरेू भमूि सधुारों को परूा करना भी आम तौर पर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों की 
एक माँग बनता ह।ै यह गाँवों में प्रतिक्रिया की ज़मीन को कमज़ोर करता ह ैऔर वर्ग 
चतेना को उभारता ह।ै लेकिन इस माँग की अहमियत तभी बनती ह ैजबकि सामन्ती 
उत्पादन सम्बन्धों की मौजदूगी मखु्य रूप से बनी हुई हो। लिहाज़ा, हमारे दशे में 
इस माँग की बजाय साझी खतेी का संघर्ष प्रमखु महत्व ग्रहण कर लेता ह,ै जहाँ कि 
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प्रशियाई पथ से हुए भमूि सधुारों ने उत्पादन सम्बन्धों के पूँजीवादी रूपान्तरण को 
प्रतिक्रियावादी स्वरूप में ही सही मगर कमोबेश परूा कर दिया ह।ै 

यहाँ एक बात ग़ौर करने वाली यह ह ै कि बरु्जुआ व्यवस्था के बीच जनवादी 
अधिकारों की लड़ाई को लेकर मज़दरू आन्दोलन में एक सर्वखण्डनवादी 
अराजकतावादी नज़रिया कभी-कभी प्रभावी हो जाता ह ैऔर हम सिकड़ते जनवादी 
स्पेस के ख़तरों को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता ह ैकि कुछ ठोस वर्ग संघर्ष किया 
जायेे; नागरिक व जनवादी अधिकारों पर हमले के खि़लाफ़ संघर्ष हमें अप्रासंगिक-सा 
लगने लगता ह।ै यह बहुत ख़तरनाक भटकाव ह।ै हगंेरियाई कम्युनिस्ट जॉर्ज लूकाच 
ने इस प्रवृत्ति के खि़लाफ़ अपनी ‘ब्लम थीसिस’ में आगाह किया था और इसे 
आत्मघाती बताया था। जनवादी स्पेस के सिकड़ने के साथ मज़दरू वर्ग को गोलबन्द 
और संगठित करने का काम भी कठिन होता जाता ह।ै लेनिन ने यूँ ही नहीं कहा 
था कि बरु्जुआ जनवाद सर्वहारा वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ यदु्धभमूि ह।ै इसलिए मज़दरू 
आन्दोलन को न सिर्फ़  श्रमिक अधिकारों पर हमले के खि़लाफ़ लड़ना चाहिए, बल्कि 
उन्हें नागरिक व जनवादी अधिकारों पर हमले के खि़लाफ़ भी लड़ना चाहिए। यह 
नागरिक पहचान पर उनका एक शक्तिशाली दावा भी होगा जो राजनीतिक संघर्ष 
को आगे ले जाने और मज़दरू वर्ग में राजनीतिक चतेना को विकसित करने का एक 
अहम क़दम होगा। 

13) नात्सी पार्टी के उभार की व्याख्या करने के तमाम समकालीन प्रयासों ने 
‘हिटलर साइकोसिस’, सामहूिक जन सम्मोहन, जनता की चतेना के दिग्भ्रमण आदि 
को ज़िम्मेदार ठहराया था। हमें लगता ह ैकि यह व्याख्या अपर्याप्त ह।ै आज विशषे 
तौर पर भारत जैसे दशे में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को यह समझना चाहिए कि जन 
समदुायों की चतेना में पहले से ऐसे प्रतिक्रियावादी और पनुरुत्थानवादी तत्व मौजदू 
होते हैं जिन्हें आवर्धित करने का कार्य फ़ासीवादी प्रचार करता ह।ै अगर जनसमदुायों 
की चतेना में ऐसा कोई तत्व न हो तो फ़ासीवादी प्रचार एक-दो या कुछ व्यक्तियों की 
चतेना का दिग्भ्रमण कर सकता ह,ै समचू ेवर्ग की चतेना का नहीं। आख़िर टटपुँजिया 
वर्ग अपने आर थ्िक, राजनीतिक व भौतिक हितों के विरुद्ध फ़ासीवादी उभार की मखु्य 
ज़मीन क्यों बनते हैं? उनकी चतेना में ऐसा क्या ह ैजो उन्हें फ़ासीवादी प्रचार के समक्ष 
अरक्षित बनाता ह?ै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को यह समझना चाहिए फ़ासीवादी 
उभार किसी छलयोजन या तिकड़म का परिणाम नहीं होता ह।ै इसकी ज़मीन न 
सिर्फ़  आर थ्िक और भौतिक तौर पर विशषे तौर पर टटपुँजिया वर्गों में और आम तौर 
पर व्यापक महेनतकश जनसमदुायों में मौजदू होती ह,ै बल्कि यह सांस क्ृ तिक और 
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मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इन वर्गों में मौजदू होती ह।ै इसकी जड़ में विशषे तौर पर 
पितसृत्तात्मक संस क्ृ ति व मलू्य होते हैं जो कि स्त्रियों और साथ ही परुुषों की भी, 
नैसर्गिकता का दमन करते हैं, उन पर एक अनैसर्गिक नैतिकता व आचार को थोपने 
का काम करते हैं और उन्हें बाल्यावस्था से ही एक प्राधिकार-सम्पन्न पितसृत्ता 
के समक्ष समर्पण की आदत डलवाते हैं। यह पितसृत्ता इस समर्पण के बदले उन्हें 
आर थ्िक, नैतिक व धार्मिक सरुक्षा दतेी ह।ै समचूा बरु्जुआ परिवार इसी मलू तर्क  पर 
आधारित होता ह।ै ऐसे बरु्जुआ पितसृत्तात्मक परिवार का पालन-पोषण शरुू से ही 
व्यक्ति को प्राधिकार-सम्पन्न पितसृत्तात्मक शख़्सियत के समक्ष समर्पण करने के 
लिए प्रशिक्षित करता ह।ै ऐसा व्यक्ति ही किसी ‘फ्रयहूरर’ या ‘ड्यसू’ के प्राधिकार 
को तत्परता से और अतार्किक  तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार रहता ह।ै जो 
आर थ्िक व भौतिक अन्तरविरोध अपने आपको स्वस्थ नैसर्गिक रूप में प्रकट नहीं 
करते, वे विकृ त होकर सांस क्ृ तिक व नैतिक अन्तरविरोधों के रूप में अभिव्यक्त होते 
हैं। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को फ़ासीवादी उभार के लिए ज़मीन महुयैा कराने वाले 
वस्तुगत भौतिक कारकों में महज़ आर थ्िक कारकों पर ग़ौर नहीं करना चाहिए, बल्कि 
समझना चाहिए कि हमारे दशे में पितसृत्ता और पितसृत्तात्मक बरु्जुआ परिवार किस 
रूप में विशषे तौर पर छोटे उत्पादकों के वर्ग व निम्न मध्य वर्ग में फ़ासीवादी उभार 
के अनकूुल चतेना निर्मित करता ह,ै क्योंकि इन वर्गों में परिवार का आर थ्िक महत्व 
व आर थ्िक पंजी सर्वाधिक शक्तिशाली होता ह,ै और यही कारण ह ैकि इन्हीं वर्गों में 
पितसृत्ता सबसे व्यापक और सघन रूप में मौजदू होती ह।ै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों 
को इस पहल ूका नज़दीकी से अध्ययन करना चाहिए ताकि वे इसके विरुद्ध प्रभावी 
सांस क्ृ तिक प्रचार व आन्दोलन संगठित कर सकें । लिहाज़ा, पितसृत्ता-विरोधी संघर्ष 
और स्त्रियों की मकु्ति का संघर्ष फ़ासीवाद-विरोधी संघर्ष में एक बहुत महत्वपरू्ण स्थान 
रखता ह।ै इस प्रचार को संगठित करते समय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को ‘जनता से 
एकता के ज़रिय संघर्ष’ के माओवादी जनदिशा के नारे को याद रखना चाहिए और 
कुलीन नारीवादी विमर्श से दरू रहना चाहिए। केवल इसी के ज़रिय यह मोर्चा जीता 
जा सकता ह,ै भले ही इसमें वक़्त लगे। 

14) भारत की विशषे परिप्रेक्ष्य में फ़ासीवाद-विरोधी लड़ाई का एक बेहद अहम 
मोर्चा ह ैजाति-उन्मूलन का संघर्ष। हमारे दशे में अतीत में भी और वर्तमान में भी 
फ़ासीवादी राजनीति एक ओर दलितों के दमन से भी क़रीबी से जड़ुती ह,ै वहीं यह 
फ़ासीवादी राजनीति जाति उन्मूलन के आन्दोलन में हावी अस्मितावादी राजनीति 
और व्यवहारवादी अम्बेडकरवादी राजनीति का जमकर इस्तेमाल भी करती ह।ै 
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कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी राजनीति को न सिर्फ़  दलित व ग़रीब पिछड़ी जातियों के 
भीतर भारतीय फ़ासीवाद के ब्राह्मणवादी चरित्र को स्पष्ट करना चाहिए, बल्कि 
उसे अस्मितावादी राजनीति के जन-विरोधी चरित्र और साथ ही अम्बेडकरवादी 
व्यवहारवादी उदार बरु्जुआ राजनीति की गम्भीर सीमाओ ंऔर प्रतिगामी चरित्र को 
भी स्पष्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें दलित मकु्ति व जाति उन्मूलन की एक 
वैज्ञानिक परियोजना तो लगातार पेश करनी ही होगी, मगर इसके साथ ही हमें हर 
शहर व गाँव की दलित बस्तियों में लम्बा, धरै्यपरू्ण और बिना तात्कालिक फल की 
कामना के किया जाने वाला राजनीतिक कार्य करना होगा। इसका सबसे अहम पहल ू
होगा लम्बा संस्थागत क्रान्तिकारी सधुार कार्य। सिर्फ़  विचारधारात्मक-राजनीतिक 
प्रचार पर्याप्त नहीं होगा। यह तभी प्रभावी हो सकेगा जब कि कम्युनिस्ट ताक़तें दलित 
आबादी के बीच अपने सघन, व्यापक, दरूगामी और दीर्घकालिक सधुार कार्य से एक 
अभदे्य सामाजिक आधार पैदा करें। यह चीज़ हमें न सिर्फ़  फ़ासीवादी ब्राह्मणवाद को 
बेनक़ाब करने में मदद करेगी, बल्कि इस राजनीतिक क्षेत्र से अस्मितावादी राजनीति 
और अम्बेडकरवादी सधुारवाद और व्यवहारवाद के सफ़ाय और जाति-उन्मूलन की 
एक क्रान्तिकारी कार्यदिशा को स्थापित करने में भी मदद करेगी। 

15) हम अन्यत्र भी लिख चकेु हैं कि भारतीय समाज में संस्थागत क्रान्तिकारी 
सधुार कार्यों की बेहद ज़रूरत ह।ै फ़ासीवादी शक्तियों ने बस्तियों, कालोनियों व 
रिहायशी इलाक़ों में अपने सधुार कार्यों, सांस क्ृ तिक प्रचार व शाखाओ ंआदि के 
ज़रिय अपना आधार बनाया ह।ै उन्होंने अपनी संस्थाए ँखड़ी की हैं जैसे कि स्कू ल, 
सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, पसु्तकालय आदि। ये चीज़ें वास्तव में फ़ासीवाद ने बीसवीं 
सदी के परू्वार्द्ध के समाजवादी आन्दोलन व क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन से ही 
सीखी थीं। लेकिन अफ़सोस की बात ह ैकि कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वय अपनी इस 
रणनीति को विस्मृत कर बैठा ह।ै 1930 के दशक से लेकर 1970 के दशक के बीच 
जिस प्रकार के अर्थवाद और संघाधिपत्यवाद ने कम्युनिस्ट आन्दोलन व मज़दरू 
आन्दोलन में जड़ें जमायीं, उसने कम्युनिस्ट शक्तियों को 78 कारखानों व वर्क शॉपों 
तक में सीमित कर दिया और रिहायशों को फ़ासीवादियों के लिए छोड़ दिया। क्या 
ममु्बई में मज़दरू आन्दोलन के ढहने और शिवसेना के उभार का एक प्रमखु कारण यह 
नहीं था कि शिवसेना ने रिहायशी क्षेत्रों में संस्थागत सधुार कार्यों के मोर्चे पर अपना 
वर्चस्व स्थापित कर लिया था? आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को यह समझना 
पड़ेगा कि कार्यस्थल की आर थ्िक व राजनीतिक लड़ाइयों के साथ ही अगर उन्होंने 
समाज के व्यापक हिस्सों में इलाक़ाई सधुार कार्यों के ज़रिय अपना अपना अभदे्य 
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जनाधार तैयार नहीं किया तो उन्हें एक विकराल अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 
आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ताक़तों को निम्न मध्यवर्गीय बस्तियों, कॉलोनियों व 
रिहायशों में और साथ ही मज़दरू बस्तियों में व्यापक और सघन राजनीतिक सधुार 
कार्य करना होगा; उन्हें स्कू ल, अस्पताल, क्लिनिक, शव-वहन सेवा, रियायती 
कोचिगं सेण्टर से लेकर यथू क्लब, स्पोरट्स क्लब, पसु्तकालय आदि तक खोलने 
होंगे। इस प्रकार संस्था-निर्माण के ज़रिय ही आज कम्युनिस्ट शक्तियाँ फ़ासीवाद 
को टक्कर द ेसकती हैं। केवल इस प्रकार के राजनीतिक व संस्थागत सधुार कार्य के 
ज़रिय ही कम्युनिस्ट शक्तियाँ समाज में अपने जनाधार को सघन और व्यापक रूप 
में निर्मित कर सकती हैं। ये ही जनाधार कम्युनिस्ट शक्तियों के रक्षा के दरु्ग भी बनेंगे 
और साथ ही उनके ‘ऑफ़ें सिव’ की ज़मीन भी बनेंगे। 
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पश्चलेख 

यह पसु्तिका 2009 में कांग्रेस-नीत ‘संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन’ की अप्रत्याशित 
चनुावी जीत के ठीक बाद लिखी गयी थी। तब संसदीय वामपन्थियों और 
संशोधनवादियों समते क्रान्तिकारी वाम का भी एक हिस्सा इस बात पर जश्न मना 
रहा था कि भाजपा की चनुावों में भारी हार हुई थी। कई तो इसे फ़ासीवाद की निर्णायक 
पराजय भी क़रार द ेरह ेथे! इस तरह के दावे केवल यही दिखला रह ेथे कि एक मज़दरू-
विरोधी राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन के तौर पर फ़ासीवाद की उनकी 
समझदारी कितनी दरिद्र ह।ै हमने तब भी लिखा था कि चनुावी पराजय को फ़ासीवाद 
की पराजय मानना एक भारी भलू ह।ै और सर्वहारा वर्ग के प्रतिरोध की रणनीति को 
बनाने के लिए ऐसी सोच विशषे तौर पर नकु़सानदहे ह।ै इसके कई कारण हैं। 

पहली बात तो यह ह ै कि एकाधिकारी पूँजीवाद के दौर में पूँजीवादी आर थ्िक 
‘जनवाद’ के ख़त्म होने के साथ राजनीतिक बरु्जुआ जनवाद का भी क्षरण होता ह;ै ऐसे 
में, तथाकथित उदार व ‘सेक्युलर’ बुर्जुआ शक्तियाँ भी सत्ता में होने पर मज़दूर 
वर्ग के लिए कमोबेश उतनी ही दमनकारी सिद्ध होती हैं, जितनी के फ़ासीवादी 
बुर्जुआ ताक़तें और यही कारण है कि भाजपा की हार पर आनन्दातिरेक में 
जाने का कोई विशेष कारण नहीं था। यह बात ‘संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन’ 
के एक दशक के शासन में सिद्ध भी हुई जब मज़दरू-विरोधी और कम्युनिज़्म-विरोधी 
दमनकारी क़ाननूों जैसे कि ‘आतंकवाद-निरोधक क़ाननू’ के पारित होने के साथ-साथ 
‘ऑपरेशन ग्रीन हण्ट’ और सलवा जडूुम जैसी कुत्सित महुिमें और प्रयास भी हुए। 
निश्चित तौर पर, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम फ़ासीवादी बुर्जुआ पार्टियों, 
जैसे कि भाजपा, शिवसेना आदि में और अन्य बुर्जुआ पार्टियों में कोई फ़र्क़  
नहीं करते। कहने की आवश्यकता नहीं ह ैकि इन दोनों में गहरा फ़र्क़  ह ैऔर सत्ता 
में आने पर ये दो भिन्न प्रकार की बरु्जुआ 80 राज्यसत्ताओ ंका प्रतिनिधित्व करते हैं। 
लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता ह ैकि अन्य ‘उदार’ बरु्जुआ पार्टियों 
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में भी आज के एकाधिकारी पूँजीवाद के चरण में कोई विशषे जनवादी सम्भावना 
शषे नहीं रह गयी ह।ै 

दूसरी बात जो ग़ौर करने लायक है वह यह कि आज के अभूतपूर्व रूप से 
मानवद्रोही, पतनशील और परजीवी पूजँीवाद के दौर में फ़ासीवाद के सत्ता 
में रहने या न रहने से उसके अस्तित्व पर परिमाणात्मक रूप में ही असर पड़ता 
है। हालाँकि यह बात पहले भी एक हद तक लाग ूहोती थी मगर आज के दौर में यह 
बात पहले हमशेा से ज़्यादा लाग ूहोती ह,ै जबकि फ़ासीवाद वैश्विक संकट के ज़्यादा 
संरचनागत बनने के साथ पतनशील बरु्जुआ समाज की एक स्थायी और ढाँचागत 
परिघटना बन चकुा ह।ै फ़ासीवादी शक्तियों का जीवित रहना या उनकी सतत ्मौजदूगी 
आज पूँजीवादी व्यवस्था की एक अपरिहार्यता ह।ै वैश्विक संकट के दौर में मज़दरू 
आन्दोलनों के सरकारी दमन के अलावा ग़ैर-सरकारी दमन और आतंक की रणनीति 
का शासक वर्गों के लिए एक भारी महत्व ह।ै ऐसे में, शासक वर्ग विशषे तौर पर 
फ़ासीवाद को ‘ज़ंजीर से बँध ेकुत्ते’ के समान इस्तेमाल करता ह ैऔर पहले से भिन्न 
उसे इस कुत्ते की ज़रूरत अब लगभग हर वक़्त ह।ै यह अकारण नहीं ह ैकि कांग्रेस के 
शासन-काल के दौरान भी हिन्दुत्ववादी आतंकवाद पर कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की 
गयी; भोंसले सैन्य विद्यालय से लेकर संघ परिवार की तमाम संस्थाओ ंको खलेुआम 
चलते रहने की इजाज़त दी गयी; संक्षेप में कहें तो कांग्रेस या संयकु्त मोर्चे जैसे चनुावी 
गठबन्धनों की सरकार ने भी संघ परिवार के घृणित षड्यन्त्रों, दगंे फैलाने, हिन्दुत्ववादी 
आतंकवाद को शह दनेे आदि जैसी हरक़तों पर कभी भी प्रभावी ढंग से लगाम नहीं 
कसी। इसका कारण कोई अज्ञान या उपेक्षा के कारण हुई ग़लती नहीं थी। बल्कि यह 
भारतीय शासक वर्गों की एक सचुिन्तित नीति रही ह।ै ममु्बई में शिवसेना के उभार की 
कहानी एक मिसाल ह।ै जब शिवसेना सत्ता में नहीं भी थी तो उसे ममु्बई के मज़दरू 
आन्दोलन को कुचलने के लिए एक गणु्डा शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया जो 
कि आतंक की रणनीति अपना कर मज़दरू आन्दोलन पर प्राणान्तक चोट करती रही। 
यह एक दीगर बात ह ैकि इसका वामपन्थी शक्तियों ने संशोधनवाद और सधुारवाद 
का शिकार होने के कारण कभी कोई अर्थपरू्ण प्रतिरोध ही नहीं किया। बहरहाल, 
अगर भारतीय इतिहास पर एक सरसरी निगाह भी डाली जायेे तो साफ़ हो जाता ह ै
कि फ़ासीवादी ताक़तें सत्ता में रहें या न रहें, शासक वर्गों ने हमशेा उनका मज़दरू वर्ग 
के आन्दोलन पर चोट के लिए इस्तेमाल किया ह।ै फ़ासीवाद मज़दरू वर्ग का सबसे 
बड़ा शत्र ह ैऔर वह सत्ता के अन्दर और बाहर से मज़दरू आन्दोलन पर हमशेा हमले 
करता रहा ह ैऔर करता रहगेा। यह बात भी उतनी ही सच ह ैकि किसी भी कि़स्म का 



फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?  /  81

नेहरू-ब्राण्ड मानवतावाद, सर्वधर्म सम्भाव, ‘सेक्युलरिज़्म’ या उदारपन्थ इस शक्ति 
का मकु़ाबला नहीं कर सकता ह।ै साथ ही, माकपा-भाकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियों 
के प्रतीकवादी शोर-शराबे से भी फ़ासीवाद की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला 
ह।ै फ़ासीवाद की कब्र खोदने का काम मज़दूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी और 
उसके क्रान्तिकारी आन्दोलन के ज़रिये ही हो सकता है और हम यह बात महज़ 
किसी उद्वेलनात्मक जुमले के रूप में नहीं कह रहे हैं बल्कि इसके निश्चित 
ऐतिहासिक राजनीतिक कारण हैं। 

आज नरेन्द्र मोदी के नेततृ्व में भाजपा की सरकार (कहने के लिए ‘राष्ट्रीय 
जनतान्त्रिक गठबन्धन’ की सरकार) सत्ता में ह।ै इसने सत्ता में आने के एक वर्ष के 
भीतर ही अपने इराद ेऔर मसंबेू साफ़ कर दिय हैं। मोदी सरकार ने जो सबसे पहले 
क़दम उठाये हैं उन पर एक निगाह डाली जायेे तो स्पष्ट हो जाता ह ैकि मज़दरू वर्ग 
के बच-ेखचु ेश्रम अधिकार, उसका ट्रेड यनूियन आन्दोलन और उसका क्रान्तिकारी 
आन्दोलन इस सरकार के एजेण्डे पर पहला निशाना हैं। यही कारण ह ै कि मोदी 
सरकार ने आते ही कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यनूियन 
अधिनियम, अप्रेण्टिस क़ाननू आदि में बदलाव करने का एलान कर दिया। यह प्रक्रिया 
गजुरात और राजस्थान की भाजपा सरकार ने तो पहले ही शरुू कर दी थी और अब 
मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय पैमाने पर अजंाम द ेरही ह।ै इन क़ाननूों में बदलाव का अर्थ 
होगा मज़दरू वर्ग के बच-ेखचु ेश्रम अधिकारों का ख़ात्मा और संकट से बिलबिलाये 
दशेी-विदशेी पूँजीपतियों को दशे की श्रमशक्ति का बेरोक-टोक दोहन करने की 
आज़ादी। हर जगह मज़दरू आन्दोलन का परुज़ोर दमन करने के लिए राज्यसत्ता की 
दमनकारी मशीनरी को खलुी छूट दी जा रही ह ैऔर उसे पहले से अधिक चाक-
चौबन्द और प्रभावी बनाया जा रहा ह।ै इसके अलावा, मज़दरू वर्ग के आन्दोलन को 
भीतर से कमज़ोर बनाने के लिए एक मिथ्या शत्र का निर्माण किया जा रहा ह।ै विशषे 
तौर पर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदशे, राजस्थान व दिल्ली के क्षेत्रों में (जो कि संघ 
परिवार के कमज़ोरी के क्षेत्र रह ेहैं) में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के दगंे 
फैलाने के प्रयास किय जा रह ेहैं। 

इसके अलावा, टटपुँजिया वर्गों के बीच हिन्दुत्ववादी फ़ासीवाद का आधार तैयार 
करने के लिए शिक्षा व संस क्ृ ति के तमाम संस्थानों और क्षेत्रों का भगवाकरण करने 
की महुिम को फ़ासीवादी परुज़ोर तरीक़े  से चला रह ेहैं। स्कू ली पाठ्यक्रमों को बदलने 
से लेकर सामाजिक विज्ञान के अनसुंधान संस्थानों और कला, नाटक व फि़ल्म आदि 
के संस्थानों में भगवा ब्रिगेड के बर्बरों को मखुिया बनाने तक, मोदी सरकार वाक़ई 24 
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घण्टे काम कर रही ह!ै इसके अलावा, मीडिया में अभतूपरू्व पैमाने पर इज़ारेदारीकरण 
के साथ तमाम समाचार चनैलों व अन्य मनोरंजन चनैलों को, पहले हमशेा से ज़्यादा, 
फ़ासीवादी भोंपओु ंके समान इस्तेमाल किया जा रहा ह।ै विदशे नीति में भी मोदी 
सरकार ने ज़्यादा स्पष्टता के साथ साम्राज्यवादी ताक़तों के साथ अपनी पक्षधरता को 
ज़ाहिर किया ह ैऔर साथ ही अपने मोलभाव की क्षमता को भी उसने परुज़ोर तरीक़े  
से रेखांकित किया ह।ै हाल ही में गाज़ा में इज़रायल द्वारा एक वर्ष पहले किय गये 
बर्बर नरसंहार के विरुद्ध संयकु्त राष्ट्र में पारित होने वाले प्रस्ताव में भारत ने वोट नहीं 
डाला। इज़रायल के पक्ष में इतने खलेु तौर पर झकुने की घटना विशषे तौर पर ध्यान 
दनेे योग्य ह।ै संक्षेप में, मोदी सरकार ने एक वर्ष के भीतर ही अपना मज़दरू-विरोधी 
फ़ासीवादी रवैया स्पष्ट कर दिया ह।ै 

जो एक चीज़ मोदी सरकार के लिए सिरदर्द का सबब है वह यह है कि 
काफ़ी लम्बे इन्तज़ार के बाद जब भाजपाइयों को सरकार बनाने का अवसर 
मिला है तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काली कमाई करने के मामले में वे नियन्त्रण 
खो बैठे हैं। वसनु्धरा राजे, सषुमा स्वराज, पंकजा मणु्डे, शिवराज सिंह चौहान, 
तावड़े, रमन सिह आदि जैसे बड़े भाजपा नेता नग्न तौर पर भ्रष्टाचार और कारपोरेट 
घरानों की ग़ैर-क़ाननूी तरीक़े  से सेवा करने में नंगे तौर पर लिप्त पाये गये हैं। यहाँ 
तक कि नरेन्द्र मोदी तक का नाम ललित मोदी काण्ड में सामने आया ह!ै मोदी ने 
फ़ासीवादी सौन्दर्यीकरण के ज़रिय अपनी जो एक लोकरंजक शलैी विकसित की थी, 
इन खलुासों के कारण वह भी लोगों में मज़ाक का विषय बन गयी ह!ै फ़ासीवादी 
अतिमानव को जिस प्रकार का आभा-मण्डल क़ायम रखना पड़ता है, उसमें 
मोदी को काफ़ी दिक़्कतों का सामना करना पड़ रहा है! मगर फिर भी महज़ 
इस पहल ूके कारण अगर कोई मौजदूा सरकार के फ़ासीवादी ‘क्रे डेंशियल’ पर शक़ 
करे तो उसे राजनीतिक नौसिखआु ही कहा जायेेगा! संक्षेप में, इस बात में कोई शक़ 
नहीं ह ैकि मोदी सरकार स्पष्टतः एक फ़ासीवादी सरकार ह ैऔर अगर उसके नेततृ्व, 
नीतियों, विचारधारा और कार्यपद्धति को दखेा जाये तो यह बात साफ़ हो जाती ह।ै 

लेकिन सिर्फ़  इतना कहने से बात ख़त्म नहीं हो जाती। हमने 2009 में 
लिखित इस पसु्तिका में फ़ासीवादी उभार के आम कारणों और उसकी चारित्रिक 
आभिलाक्षणिकताओ ंके बारे में लिखा था; हमने फ़ासीवादी उभार के सामाजिक 
आधार का वर्ग विश्लेषण किया था; साथ ही, हमने फ़ासीवादी उभार से लड़ने की 
सम्भावित मज़दरू वर्गीय रणनीति पर भी संक्षेप में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने 
जर्मनी और इटली में फ़ासीवादी उभार और साथ ही भारत में फ़ासीवादी आन्दोलन 
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के इतिहास का संक्षिप्त विवरण भी पेश किया था। मगर इतना ही काफ़ी नहीं ह।ै इसके 
साथ ही यह भी ज़रूरी ह ैकि हम कुछ अन्य सवालों पर भी सोचें, मसलन, बीसवीं 
सदी में जर्मनी, इटली व कुछ अन्य दशेों जैसे कि परु्तगाल और हगंरी में फ़ासीवादी 
व अर्द्धफ़ासीवादी सत्ताओ ंऔर साथ ही अन्य कई दशेों में फ़ासीवादी पार्टियों व 
राजनीति के चरित्र और आज के दौर में फ़ासीवादी सत्ताओ ंऔर राजनीति के चरित्र 
में क्या हम कोई फ़र्क़  कर सकते हैं? क्या पूजँीवादी सकंट के बदलते चरित्र के 
साथ फ़ासीवाद की परिघटना के स्वरूप में भी बदलाव आया है? क्या इन 
बदलावों के मद्देनज़र सर्वहारा वर्ग को अपनी रणनीति में भी कुछ परिवर्तन 
करने की आवश्यकता है? लेकिन शरुुआत हम इस सवाल से करेंगे कि मोदी 
सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत में भगवा गिरोह की कार्यशलैी में क्या बदलाव 
आये हैं और इस पर हमारा रुख़ क्या होना चाहिए। 

फ़ासीवादी मोदी सरकार की  
मज़दूर-विरोधी रणनीति क्या है? 

16 मई 2014 को सत्ता में आने के बाद नरेन्द्र मोदी की सरकार की रणनीति को 
समझना न सिर्फ़  दरूगामी तौर पर बल्कि तात्कालिक तौर पर भी मज़दरू वर्ग के लिए 
अहम ह।ै मोदी सरकार एक ऐसे समय में सत्ता में आयी जबकि पूँजीपति वर्ग दनुिया 
भर में और हमारे दशे में भी आर थ्िक संकट से बेहाल ह।ै इस अभतूपरू्व वैश्विक 
संकट के केन्द्र अभी भारत और चीन जैसे दशे नहीं बने हैं, बल्कि अमरेिका और 
यरूोप हैं। लेकिन इस संकट का गरुुत्व केन्द्र तेज़ी से परू्व की ओर स्थानान्तरित हो 
रहा ह ैऔर कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर यह दशक ख़त्म होते-होते भारत 
व चीन जैसी “उभरती अर्थव्यवस्थाए”ँ इस संकट का केन्द्र बन जायंेे। लेकिन अभी 
भी ये अर्थव्यवस्थाए ँ संकट से अछूती नहीं हैं और उसका असर यहाँ भी महससू 
किया जा रहा ह।ै और चिन्ता की बात यह ह ैकि यह संकट निरन्तर बढ़ रहा ह।ै यह 
अति-उत्पादन और अति-संचय का संकट ह ैजो कि पूँजीवादी व्यवस्था में नियमित 
अन्तरालों पर आता रहता ह।ै अब तो वास्तव में आर थ्िक मन्दी व्यवस्था की एक 
स्थायी परिघटना बन गयी ह ैजो कि बीच-बीच में भयंकर संकटों में तब्दील होती 
रहती ह।ै इस परूी प्रक्रिया की एक चर्चा हमने इस पसु्तिका में 2009 में ही की थी, 
जबकि अभी नयी वैश्विक महामन्दी अभी विश्व के विभिन्न हिस्सों को अपनी गिरफ़्त 
में लेने की प्रक्रिया में थी। लेकिन विश्व पूँजीवाद वित्तीय सट्टेबाज़ पूँजी के ज़रिय 
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आवास उद्योग में पैदा किय गये बलुबलेु के कारण ‘तेज़ी’ का जो दौर दखे रहा था, 
वह निर्णायक रूप से ख़त्म हो चकुा था। 2007 में अमरेिका में सबप्राइम ऋण संकट 
की शरुुआत के साथ एक महामन्दी की शरुुआत हुई, जो कि अब 1930 के दशक 
की महामन्दी से भी ज़्यादा ढाँचागत, गहरी और गम्भीर साबित हो रही ह।ै 

अपने इस असमाधेय सकंट से निपटने के लिए दुनिया के तमाम देशों 
में पूजँीपति वर्ग सबसे प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी, मज़दूर-विरोधी और 
फ़ासीवादी सरकारों को चुन रहे हैं। चाहें वह ब्रिटेन में डेविड कैमरून हों, 
ऑस्ट्रेलिया में टोनी एबट या फिर थाईलैण्ड में सैनिक तानाशाही की स्थापना हो, 
हम दखे सकते हैं कि आर थ्िक संकट के भवँर में फँसा पूँजीपति वर्ग अधिकतर दशेों 
में किसी धरु दक्षिणपन्थी या फ़ासीवादी विकल्प को चनु रहा ह।ै भारत में नरेन्द्र मोदी 
के सत्ता में आने को भी इस परूी वैश्विक परिघटना के एक अगं के तौर पर दखेा 
जाना चाहिए, हालाँकि हर दशे में इस आम रुझान की अपनी विशिष्टताए ँहैं। लेकिन 
सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के बाद फ़ासीवाद की ठोस रणनीति में कुछ 
परिवर्तन आते हैं, हालाँकि उसकी राजनीति और विचारधारा वही होती ह।ै साथ ही 
आज के दौर में फ़ासीवाद की रणनीति में परिवर्तन आने के कुछ ऐतिहासिक कारण 
भी हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। 

सरकार में आने से पहले हिन्दुत्ववादी फ़ासीवादी ताक़तें दशे में ‘लव जिहाद’, 
‘घर वापसी’ जैसी जनविरोधी महुिमें और साथ ही साम्प्रदायिक दगंे आयोजित 
करवाने का काम खलेु तौर पर कर रही थीं और भाजपा का मखु्य नेततृ्व भी इस पर 
या तो चपु्पी साध ेरहता था या फिर उसके समर्थन में बोलता था। सरकार बनाने 
के बाद इस रणनीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब नरेन्द्र मोदी सामान्य तौर 
पर साम्प्रदायिकता पर या तो चपु रहते हैं या फिर उसकी निन्दा करते नज़र आते हैं। 
मोदी द्वारा अब इस तरह की बातें की जाती हैं कि ‘किसी को भारत के सेक्युलर 
और सहिष्णु ताने-बाने को नष्ट नहीं करने दिया जायेेगा’, ‘भारत में सभी नागरिकों 
को अपने धर्म के पालन की आज़ादी मिलेगी’, वगै़रह। लेकिन इस तरह की 
बयानबाज़ी के साथ मोदी सरकार ने बजरंग दल, विहिप, हिन्दु युवा वाहिनी 
जैसे हिन्दुत्ववादी फ़ासीवादी गुण्डा गिरोहां को खुला हाथ दे दिया है। ज़मीनी 
धरातल पर ये हिन्दुत्ववादी फ़ासीवादी गिरोह महाराष्ट्र, गजुरात और राजस्थान से 
लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदशे, बिहार और पश्चिम बंगाल तक में अपनी फ़ासीवादी 
हरक़तों को अजंाम द े रह े हैं। चाह ेवह बहादगुढ़ से पलवल तक दगंे करवाने की 
हरक़तें हों या फिर दशे के तमाम हिस्सों में गाय हत्या की अफ़वाहें उड़ाकर या फिर 
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पाकिस्तान का झण्डा फहरा कर मसुलमानों के ख़िलाफ़ दगंे भड़काने के कुकृ त्य हों, 
ये गणु्डा वाहिनियाँ ‘ओवरटाइम’ काम कर रही हैं। इसका कारण यही ह ैकि मोदी 
सरकार ऊपरी तौर पर तमाम बयान द े रही ह ै लेकिन ज़मीनी तौर पर उसने भगवा 
गिरोहों को खलुा हाथ द ेदिया ह।ै 

इन भगवा गिरोहों को खलुा हाथ दनेे के अलावा, तमाम भगवा फ़ासीवादी 
सांस क्ृ तिक, बौद्धिक और शैक्षणिक संस्थाओ ं(जो सनुने में अजीब लगता ह ैक्योंकि 
इन साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों के पास संस क्ृ ति, बदु्धि और शिक्षा के नाम पर जो 
कुछ ह ैवह हास्यास्पद ह!ै) को दशे में अपनी जड़ें फैलाने, सरकारी संस्थाओ ंका 
भगवाकरण करने, स्कू ली से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का फ़ासीवादीकरण 
करने की छूट द ेदी गयी ह।ै भारतीय इतिहास अनसुंधान परिषद ्से लेकर एन.सीई.
आर.टी. तक और पणु ेके भारतीय फि़ल्म व टेलीविजन संस्थान के भगवाकरण और 
चने्नई आई.आई.टी. के प्रगतिशील स्वरों पर पाबन्दी लगाने तक की घटनाए ँसंघी 
फ़ासीवाद के मसंबूों को साफ़ कर रही हैं। इन ख़तरनाक क़दमों को मज़दूर वर्ग 
को कम करके नहीं आकँना चाहिए। ये क़दम एक परूी पीढ़ी के दिमाग़ों में ज़हर 
घोलने, उनका फ़ासीवादीकरण करने, उन्हें दिमाग़ी तौर पर गलुाम बनाने और साथ 
ही मज़दरू वर्ग को वैज्ञानिक और तार्किक  चिन्तन की क्षमता से वंचित करने का 
काम करते हैं। जिस दशे के मज़दरू और छात्र-यवुा वैज्ञानिक और तार्किक  चिन्तन 
की काबिलियत खो बैठते हैं वे अपनी मकु्ति के मार्ग को भी नहीं पहचान पाते हैं 
और न ही वे मज़दरू आन्दोलन के मित्र बन पाते हैं। उल्टे वे मज़दरू आन्दोलन के 
शत्र के तौर पर तैयार किय जाते हैं और शकै्षणिक, बौद्धिक व सांस क्ृ तिक संस्थाओ ं
का फ़ासीवादीकरण इसमें एक अहम भमूिका निभाता ह।ै ऐसे में इन संस्थानों में पढ़ने 
वाले छात्र-यवुा न तो अपने शत्रओ ंकी सही पहचान कर पाते हैं और न ही अपने 
मित्रों की; नतीजतन, अक्सर वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दषु्प्रचार का शिकार 
बनकर पूँजीपतियों की कठपतुली बन बैठते हैं। यही कारण ह ैकि जब भी फ़ासीवादी 
ताक़तें सत्ता में आती हैं तो वे शिक्षा और संस क्ृ ति के क्षेत्र को ख़ास तौर पर निशाना 
बनाती हैं। मोदी सरकार भी यही कर रही ह।ै लेकिन साथ ही नरेन्द्र मोदी साम्प्रदायिक 
सदभ्ाव और सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रह ेहैं! 

मोदी की यह रणनीति – कि सारे फ़ासीवादी कृकृत्यों को अंजाम 
देने के काम को सतत ्चलाया जाये मगर औपचारिक बयानों के स्तर पर 
सेक्युलरिज़्म, सहिष्णुता और ‘साथ चलने’ की बातें की जाये – फ़ासीवादी 
राजनीति के अतीत के उदाहरणों से भिन्न है। जर्मनी या इटली में फ़ासीवादियों ने 
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सत्ता में आने पर इन सारे कामों को बिना किसी पर्देदारी के अजंाम दिया। कम्युनिस्टों 
और यहूदियों व प्रवासियों के ख़िलाफ़ उनका फ़ासीवादी नस्लवाद बेलौस, नंगा 
और बेशर्म था। शिक्षा व्यवस्था और संस क्ृ ति के क्षेत्र में की गयी साज़िशें और 
विकृतिक रण भी बिना किसी मखुौटे के किय गये थे। लेकिन अतीत में फ़ासीवादी 
सत्ताओ ंऔर पार्टियों का जो हश्र हुआ, उसके मद्देनज़र फ़ासीवादियों ने भी इतिहास 
से सबक़ लिया ह।ै अब वे अपने सारे कुकृ त्यों को ज़्यादा शातिर तरीक़े  से अजंाम 
दतेे हैं। दसूरे शब्दों में, फ़ासीवाद अब पहले से ज़्यादा विचारधारात्मक हो गया ह ै
हालाँकि ऐसी पतनशील बरु्जुआ विचारधारा के लिए ज़्यादा विचारधारात्मक होना 
मशु्किल ही होता ह,ै जैसा कि थियोडोर अडोर्नो ने एक बार कहा था। बहरहाल, 
मोदी सरकार इसी रणनीति पर काम कर रही हःै यानी सारे व्यावहारिक कामों में 
फ़ासीवादी मसंबूों पर बेशर्मी के साथ अमल मगर बयानबाज़ी में सेक्युलर, सहिष्णु, 
बहुलतावादी आदि होने का दावा! 

कुछ कार्य मोदी सरकार वही कर रही ह ै जिसके लिए हमशेा पूँजीपति वर्ग 
फ़ासीवादी बर्बरों को चनुता ह।ै इसीलिए मोदी सरकार की रणनीति का सबसे अहम 
हिस्सा वह ह ैजिसके लिए कि मोदी को दशे के आर थ्िक संकट से कराह रह ेपूँजीपति 
वर्ग ने सत्ता में पहुचँाया ह।ै यह काम है मज़दूर वर्ग के अधिकारों और आन्दोलन 
पर चोट करना, राज्यसत्ता की दमनकारी मशीनरी को चाक-चौबन्द करना 
और जनता के हको-हुकूक को एक-एक करके छीनना। इसी के लिए मोदी 
सरकार और तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारों ने सबसे पहले श्रम क़ाननूों को 
निशाना बनाना शरुू किया ह।ै वैसे तो पहले भी मौजदूा श्रम क़ाननू असंगठित क्षेत्र के 
मज़दरूों यानी कि ठेका, दिहाड़ी व कैजअुल मज़दरूों के लिए बिरले ही लाग ूहोते थे, 
लेकिन श्रम क़ाननूों में इन सधुारों के साथ अब असंगठित क्षेत्र के मज़दरूों का बनुियादी 
श्रम अधिकारों पर क़ाननूी दावा भी नहीं रह जायेेगा। यानी कि पूँजीपति वर्ग मज़दरूों 
को बिना किसी क़ाननूी रुकावट लटूने की परूी आज़ादी और दसूरी ओर मज़दरूों से 
संगठित होकर प्रतिरोध करने का हक़ तक छीन लेना! इसके अलावा मोदी सरकार 
पूँजीपति वर्ग को अन्य प्रकार भी तमाम छूटें भी द ेरही ह।ै उसने कम से कम दरों पर 
ऋण, ज़मीन, पानी और करों से छूट इन पूँजीपतियों को महुयैा करायी ह।ै यानी कि 
जिन कारणों से पूँजीपति वर्ग ने नरेन्द्र मोदी पर दस हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया 
था, अब नरेन्द्र मोदी उस काम को मसु्तैदी से कर रह ेहैं। 

बहरहाल, मौजदूा फ़ासीवादी सरकार की कार्यपद्धति में जो परिवर्तन नज़र आ रह े
हैं, वह फ़ासीवादी राजनीति में इक्कीसवीं सदी में आये कुछ परिवर्तनों का ही एक अगं 
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ह।ै इन परिवर्तनों को समझना मज़दरू वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन की फ़ासीवाद के 
प्रतिरोध की रणनीति को निर्धारित करने के लिए ज़रूरी ह।ै 

इक्कीसवी ंसदी में पँूजीवादी व्यवस्था का संकट  
और फ़ासीवाद 

इतिहास बताता ह ै कि फ़ासीवादी उभार हर-हमशेा इज़ारेदार पूँजीवाद के आर थ्िक 
संकट के दौर में प्रकट होता ह।ै इसका यह अर्थ नहीं ह ैकि आर थ्िक कारक यान्त्रिक 
तरीक़े  से फ़ासीवादी उभार को सनुिश्चित या निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने मौजदूा 
पसु्तिका में स्पष्ट किया ह,ै हर आर थ्िक संकट हमशेा दोहरी सम्भावनाओ ंको जन्म 
दतेा हःै क्रान्तिकारी सम्भावना और प्रतिक्रियावादी सम्भावना। यह किसी भी समाज 
में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और क्रान्तिकारी शक्तियों के सापेक्षिक शक्ति सन्तुलन 
पर निर्भर करता ह ै कि कौन-सी सम्भावना वास्तविकता में तब्दील होगी या फिर 
उनके बीच का अन्तरविरोध तात्कालिक तौर पर अनिर्धारित रह जायेेगा। इसके 
अतिरिक्त, जिन समाजों में क्रान्तिकारी शक्तियाँ कमज़ोर होंगी, वहाँ भी 
फ़ासीवादी विकल्प बुर्जुआ वर्ग के पास मौजूद एकमात्र विकल्प नहीं होता 
है। अगर ऐसा होता तो फिर संकट के शिकार ऐसे सभी दशेों में फ़ासीवादी शक्तियों 
को सत्ता में आना चाहिए था जहाँ क्रान्तिकारी शक्तियाँ कमज़ोर थीं। मगर इतिहास 
में ऐसा नहीं हुआ और वर्तमान दनुिया में भी ऐसा नहीं हो रहा ह।ै इसलिए आर्थिक 
अन्तरविरोध इस रूप में किसी भी परिघटना के उदय को यान्त्रिक रूप से 
निर्धारित नहीं करते हैं। जर्मनी और इटली, दोनों ही दशेों में फ़ासीवादी विकल्प का 
चनुाव वहाँ के बरु्जुआ वर्ग का एक राजनीतिक निर्णय था जो कि आर थ्िक संकट से 
प्रेरित था। लेकिन वहाँ के पूँजीपति वर्ग के पास पूँजीवादी दायरे के भीतर ही अन्य 
विकल्प भी मौजदू थे। यही बात उस दौर में अन्य कई दशेों के बारे में कही जा सकती 
थी। कुछ दशेों में बरु्जुआ वर्ग ने फ़ासीवादी विकल्प का चनुाव किया तो कुछ दशेों 
में बरु्जुआ वर्ग ने दसूरे विकल्पों का चनुाव किया। किन दशेों में बरु्जुआ वर्ग ने किन 
विकल्पों का चनुाव किया इसके अलग-अलग विशिष्ट राजनीतिक और ऐतिहासिक 
कारण थे। अन्तरविरोधों की विशिष्टता को समझ ेबग़ैर हम अलग-अलग दशेों में 
संकट की अलग-अलग बरु्जुआ प्रतिक्रियाओ ंको नहीं समझ सकते। 

आर्थिक सकंट निश्चित तौर पर बुनियादी अन्तरविरोध है, जोकि 
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फ़ासीवादी उभार में हमेशा अपनी भूमिका निभाता है; लेकिन आर्थिक 
सकंट हर-हमेशा फ़ासीवादी उभार में ही परिणत होगा, यह कहना बुनियादी 
अन्तरविरोध को प्रधान अन्तरविरोध के साथ गड्ड-मड्ड कर देने के समान 
होगा। बनुियादी अन्तरविरोध का पहल ूसामान्य तौर पर अपनी भमूिका निभाता ह ै
और किसी भी चरण में सतत ्उपस्थित रहता ह,ै लेकिन इतिहास में निश्चित और 
विशिष्ट सन्धि-बिन्दुओ ं(conjunctures) को समझने के लिए प्रधान अन्तरविरोध 
और उसके प्रधान पहल ू को समझना आवश्यक होता ह।ै यही कारण ह ै कि कई 
दशेों में (मसलन, इटली, जर्मनी, परु्तगाल, हगंरी आदि) बरु्जुआ वर्ग ने ऐतिहासिक 
और राजनीतिक तौर पर निर्धारित प्रधान अन्तरविरोधों के कारण फ़ासीवादी या 
अर्द्धफ़ासीवादी विकल्प का चनुाव किया, जबकि आर थ्िक संकट से उतनी ही बरुी 
तरह जझू रह ेकई दशेों में बरु्जुआ वर्ग ने फ़ासीवादी विकल्प का चनुाव नहीं किया, 
हालाँकि इन दशेों की तथाकथित उदार पूँजीवादी सत्ताओ ंने भी मज़दरू वर्ग के हक़ों 
पर हमलों को संकट के दौर में तीव्र कर दिया था। मगर फिर भी इन पूँजीवादी सत्ताओ ं
और फ़ासीवादी सत्ताओ ंमें फ़र्क़  था। इसलिए यह समझना अहम ह ै कि आर थ्िक 
अन्तरविरोध यान्त्रिक तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम का निर्धारण नहीं करते हैं। 

मगर फिर भी इतना तो तय है कि फ़ासीवादी सम्भावना के पैदा होने की 
ज़मीन तैयार करने वाला बुनियादी अन्तरविरोध, विशेष तौर पर इज़ारेदारी के 
दौर में, पूजँीवादी व्यवस्था का असाध्य आर्थिक सकंट ही है। इस सम्भावना 
का वास्तविकता में तब्दील होना कई अन्य राजनीतिक व ऐतिहासिक कारकों पर 
निर्भर करता ह।ै लेकिन फ़ासीवादी उभार का आर थ्िक संकट से अकाट्य सम्बन्ध ह।ै 

बीसवीं सदी में पूँजीवादी व्यवस्था के संकट और इक्कीसवीं सदी में पूँजीवादी 
व्यवस्था के संकट की तलुना करें तो हम पाते हैं कि उनमें कुछ निश्चित परिवर्तन 
आये हैं। निश्चित तौर पर, हम आज भी साम्राज्यवाद के यगु में जी रह ेहैं। लेकिन 
साम्राज्यवाद का चरण कोई ठहरावग्रस्त या स थ्ैतिक चरण नहीं हैं। विशषे तौर पर 
पिछले 70 वर्षों, यानी द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद के दौर में विश्व पूँजीवाद की 
कार्यप्रणाली में कुछ अहम बदलाव आये हैं। इन परिवर्तनों के साथ संकटों के चरित्र 
और प्रकृति  में भी कुछ बदलाव आये हैं। और इन बदलावों के साथ ही विश्व 
भर में फ़ासीवादी आन्दोलनों के चरित्र और संरचना में भी कुछ बनुियादी परिवर्तन 
हुए हैं। इन परिवर्तनों को समझना मज़दरू आन्दोलन के लिए कोई अकादमिक या 
बौद्धिक कसरत नहीं ह,ै बल्कि एक ज़रूरी फौरी सवाल ह।ै इन्हें समझ े बिना हम 
आज के फ़ासीवादी उभार का मकु़ाबला नहीं कर सकते हैं। यह समझना नितान्त 



फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?  /  89

आवश्यक है कि 1920 या 1930 के दशक के कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल में 
पारित फ़ासीवाद-सम्बन्धी प्रस्तावों को पढ़कर या महान सर्वहारा नेताओ ं
के उस दौर के फ़ासीवाद-विरोधी लेखन को पढ़ कर ही आज के फ़ासीवादी 
उभार का सर्वहारा प्रतिरोध सम्भव नहीं होगा, हालाँकि उन्हें पढ़े बग़ैर भी यह 
कार्यभार पूरा नहीं किया जा सकता है। 

भमूण्डलीकरण के दौर का यह संकट किन अर्थों में बीसवीं सदी की और विशषे 
तौर पर 1970 के पहले की आर थ्िक मन्दियों से भिन्न ह,ै यह समझने के लिए हमें 
संक्षेप में 1929 की महामन्दी के बाद विश्व पूँजीवाद की कार्यप्रणाली में हुए परिवर्तनों 
पर चर्चा करनी होगी। 

हम जानते हैं कि द्वितीय विश्वयदु्ध का बनुियादी कारण 1929 में अमरेिका से 
शरुू हुई वैश्विक महामन्दी और साम्राज्यवाद का संकट था। यह महामन्दी तब तक 
के इतिहास की सबसे बड़ी पूँजीवादी महामन्दी थी। इसके पहले भी लगभग हर दस-
बीस वर्षों के अन्तराल पर पूँजीवादी विश्व गम्भीर आर थ्िक संकट का शिकार होता 
रहा था। लेकिन 1930 के दशक की महामन्दी इस रूप में अलग थी कि यह वित्तीय 
इज़ारेदार पूँजीवाद के वर्चस्व के मज़बतूी के साथ स्थापित होने के बाद की पहली 
बड़ी मन्दी थी, पूँजीवाद का आम संकट था जो कि किसी एक सेक्टर या क्षेत्र में 
सीमित नहीं था और इन अर्थों में इसका रूप भी पहले की मन्दी से ज़्यादा विकराल 
और व्यापक था। कारण यह था कि अति-उत्पादन के संकट से जझू रह ेपूँजीवाद 
की वित्तीय पूँजी की सट्टेबाज़ी पर निर्भरता विशषे तौर से 1880 के दशक से बरुी 
तरह से बढ़ गयी थी। इसके कारण पूँजीवादी आर थ्िक व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा 
खोखली, जर्जर और परजीवी हो चकुी थी और इसका सन्तुलन पहले से कहीं ज़्यादा 
क्षणभगंरु था। वित्तीय अनतु्पादक पूँजी अब विश्व पूँजीवाद के वाहन की चालक की 
गद्दी पर काबिज़ हो चकुी थी, जबकि औद्योगिक उत्पादक पूँजी की भमूिका गौण हो 
चकुी थी। वित्तीय पूँजी बैंक पूँजी और औद्योगिक पूँजी के संलयन से अस्तित्व में 
आयी थी। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से पूँजीवादी व्यवस्था जिस आर थ्िक संकट से 
जझू रही थी उसका समाधान अब केवल राष्ट्रीय सीमाओ ंके पार पूँजी के निर्यात से 
हो सकता था। इसके लिए वित्तीय पूँजी का अस्तित्व में आना अनिवार्य था। लेकिन 
वित्तीय पूँजी के अस्तित्व में आने के साथ कुछ नयी पूँजीवादी ताक़तों का उदय हुआ 
जिनके पास आर थ्िक शक्तिमत्ता तो थी लेकिन पूँजी के अतिसंचय की समस्या को 
फौरी तौर पर निपटाने के लिए उनके पास उपनिवेश नहीं थे। इन ताक़तों ने ही दनुिया 
के पूँजीवादी पनुर्विभाजन के लिए परुानी साम्राज्यवादी ताक़तों से प्रतिस्पर्द्धा शरुू 
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की जिसकी परिणति दो विश्वयदु्धों में हुई। अति-उत्पादन और अति-संचय के संकट 
से निपटने के लिए उत्पादक शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश ज़रूरी था और इस 
रूप में इन दो विश्वयदु्धों ने मदंी के संकट से पूँजीवादी विश्व को तात्कालिक तौर पर 
कुछ राहत दी थी। 1945 में सोवियत संघ के द्वारा नात्सी जर्मनी की पराजय के साथ 
द्वितीय विश्वयदु्ध का निर्णायक अन्त हो गया था। अमरेिका ने जापान पर परमाण ु
बम केवल सोवियत संघ के समक्ष अपने नये हथियार की नमुाइश के लिए गिराया 
था। यदु्ध के अन्त तक यरूोप और जापान खण्डहर में तब्दील हो चकेु थे और विश्व 
पूँजीवाद के नये चौधरी अमरेिका को यदु्ध में सबसे कम नकु़सान झलेना पड़ा था। 
अमरेिकी पूँजीपति वर्ग ने इन दशेों में पनुर्निर्माण की परियोजनाओ ंके आधार पर 
ज़बरदस्त मनुाफ़ा कमाया। 

यदु्धोत्तर पनुर्निर्माण परियोजनाओ ं से पैदा हुई अमरेिकी पूँजीवाद की समृद्ध ने 
तीन दशकों तक विश्व पूँजीवाद को किसी गम्भीर संकट से बचाये रखा। यह दौर 
कल्याणकारी पूँजीवादी राज्य, फोर्डवाद, श्रम व पूँजी के बीच समझौते, अर्थव्यवस्था 
के राजकीय विनियमन, संरक्षणवाद, मौद्रिक अनमनीयता और श्रम बाज़ारों की 
अनमनीयता का दौर था। लेकिन 1970 के दशक की शरुुआत आते-आते विश्व 
पूँजीवाद एक बार फिर से अति-उत्पादन और पूँजी के अति-संचय के संकट से ग्रस्त 
हो चकुा था। 1973 में डॉलर-स्वर्ण मानक का टूटने और ओपेक संकट के साथ नयी 
वैश्विक मन्दी की घण्टी बज गयी। इस मन्दी से निपटने के लिए सभी पूँजीवादी दशेों 
ने मौद्रिक लचीलेपन का रास्ता अपनाया और डॉलर-स्वर्ण मानक का परित्याग कर 
दिया। डॉलर-स्वर्ण मानक कल्याणकारी राज्य और फोर्डवादी उत्पादन शलैी के दौर 
में पूँजीवाद को एक प्रकार की मौद्रिक स्थिरता दतेा था। लेकिन पूँजी के अति-संचय 
के संकट के पैदा होने के साथ यही डॉलर-स्वर्ण मानक पूँजी के लिए एक दमघोंटू 
पिंजड़ा बन गया था। इसीलिए संकट से निपटने के लिए सबसे पहले अमरेिका ने इस 
मानक का परित्याग कर दिया ताकि वह मौद्रिक लचीलेपन को अपना कर अपने 
संकट से तात्कालिक तौर पर निजात पा सके। बाद में अन्य दशेों ने भी इस मानक 
का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही विश्व पूँजीवाद की अभतूपरू्व समृद्ध का वह 
दौर समाप्त हो गया जिसकी पहचान बरु्जुआ कल्याणकारी राज्य, फोर्डवादी उत्पादन 
शलैी, संरक्षणवाद, उन्नत दशेों में श्रम और पूँजी के बीच एक समझौते और अनमनीय 
श्रम बाज़ार व वित्तीय विनियमन के द्वारा की जाती थी। इसके बाद ही नवउदारवादी 
भूमण्डलीकरण के दौर की शुरुआत होती है। डॉलर-स्वर्ण मानक का टूटना और 
मौद्रिक लचीलेपन को विभिन्न राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओ ंद्वारा अपनाया जाना महज़ 
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इसकी शरुुआत था। 
ज़ाहिर ह,ै नोट छापकर या मदु्रा के मलू्य को ऊपर-नीच े करके अर्थव्यवस्था 

को बहुत लम्बे समय तक संकट के भवँर से नहीं बचाया जा सकता था। परूी विश्व 
पूँजीवादी व्यवस्था में संकट को तात्कालिक तौर पर टालने के लिए भी और ज़्यादा 
मलूभतू परिवर्तनों की आवश्यकता थी। 

श्रम बाज़ारों को लचीला बनाने के नाम पर मज़दरू वर्ग द्वारा जीते गये तमाम हक़ों 
को एक-एक करके वापस लेने की शरुुआत हुई, हालाँकि यह शरुुआत अभी ‘तीसरी 
दनुिया’ के दशेों और विशषे तौर पर लातिन अमरेिकी दशेों में की गयी थी। हर प्रकार 
के राजकीय विनियमन को अब पूँजीवादी संचय में बाधा के तौर पर दखेा गया और 
उसे तिलांजलि दनेे की शरुुआत कर दी गयी। उत्पादन व पूँजी की प्रचरुता को खपाने 
के लिए वित्तीय पूँजी का और बड़े पैमाने पर भमूण्डलीकरण हुआ; मन्दी से निपटने 
के लिए ऋण बाज़ार का विस्तार किया गया और उपभोक्ता वर्ग को निम्न ब्याज़ दरों 
पर आवास ऋण, कार ऋण आदि दनेे की पहले से कहीं बड़े पैमाने पर शरुुआत की 
गयी, ताकि उत्पादन के आधिक्य और पूँजी की प्रचरुता दोनों को खपाया जा सके। 
नतीजतन, एक ऋण बाज़ार भी अस्तित्व में आया। ऋण स्वय एक माल में तब्दील हो 
चकुा था और इस माल के विपणन के लिए भी बैंकों व वित्तीय संस्थानों में प्रतिस्पर्द्धा 
थी। लिहाज़ा, ऋण बाज़ार में भी सन्तृप्ति का एक बिन्दु आना ही था, जिसके बाद 
इसे और ज़्यादा विस्तारित करने के अलावा पूँजीवाद के पास और कोई रास्ता नहीं 
था। 2006 के बाद अमरेिका में सबप्राइम ऋण संकट वास्तव में इस ऋण बाज़ार 
के विस्तारित होने की अन्तिम सीमा तक पहुचँने की निशानी थी। अब ऋण केवल 
मालदार मध्यवर्ग को नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी दिया जाने लगा जिनके पास ऋण 
की दो-चार किश्तें चकुा सकने योग्य क्षमता भी नहीं थी क्योंकि मालदार मध्यवर्ग 
का ऋण बाज़ार अब सन्तृप्त हो चकुा था। ऐसे ऋणों की ब्याज़ दर को काफ़ी ज़्यादा 
रखा गया ताकि पहली-दसूरी किश्त तक ही मलूधन से कुछ अधिक की कमाई हो 
जायेे। लेकिन जब व्यापक आबादी में ये सबप्राइम ऋण बाँटे गये, तो बहुत बड़े पैमाने 
पर आम ग़रीब और निम्न मध्यवर्गीय आबादी पहली और दसूरी किश्त भरने में भी 
असफल रही और उसने अपने आपको दीवालिया घोषित कर दिया। इसी के साथ 
अमरेिकी अर्थव्यवस्था में पैदा किया गया आवास बाज़ार का बलुबलुा फूट गया और 
2007 में शरुू हुए सबप्राइम संकट के साथ 1930 के दशक के बाद की सबसे भयंकर 
महामन्दी ने पूँजीवादी विश्व को जकड़ लिया और अभी तक यह मन्दी बरक़रार ह।ै 
यनूान के सम्प्रभ ुऋण संकट के रूप में इस समय यह महामन्दी परेू यरूोपीय संघ और 
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यरूोज़ोन में एक अभतूपरू्व आर थ्िक, राजनीतिक और सामाजिक संकट पैदा कर रही ह।ै 
लेकिन 2006-7 में शुरू हुई यह महामन्दी कई मायनों में पूजँीवाद के 

अब तक के इतिहास की सबसे भयंकर मन्दी है। यह न सिर्फ़  अब तक 
का भयंकरतम आर्थिक सकंट है, बल्कि यह पहले के आर्थिक सकंटों से 
गुणात्मक रूप से भिन्न है। यह समझना महत्वपरू्ण ह ैकि आज की मन्दी किस रूप 
में पहले के पूँजीवादी संकटों से भिन्न ह।ै सबसे अहम बात यह ह ैकि आज का संकट 
पहले के सभी संकटों से कहीं ज़्यादा ढाँचागत और गहरा संकट ह।ै भमूण्डलीकरण के 
दौर में पूँजी दनुिया के उन कोनों तक में व्याप्त हो चकुी ह,ै जो पहले उसकी पहुचँ से 
एक हद तक बाहर थे। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद का अन्तिम चरण 
ह।ै आज कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण साम्राज्यवाद का अन्तिम 
चरण है। यह भमूण्डलीकरण के दौर का संकट ह ैऔर इस रूप में यह पूँजीवाद का 
अन्तकारी संकट ह ैऔर पूँजीवाद के ख़त्म होने के साथ ख़त्म होगा। 

इसी से जड़ुी हुई दसूरी बात भी ह ैजो कि इस मौजदूा संकट को अतीत में आये 
अन्य संकटों से अलग करती ह।ै 1870 की दशक में आयी मन्दी हो या फिर 
1930 के दशक की महामन्दी, पहले के सभी आर्थिक सकंटों के बाद आर्थिक 
तेज़ी का एक दौर हुआ करता था। लेकिन 1970 की दशक में जो आर्थिक 
सकंट आया उसके बाद विश्व पूजँीवाद ने एक भी तेज़ी का दौर नहीं देखा 
है। उस दौर से लेकर आज तक दनुिया के सकल घरेल ूउत्पाद की दर तीन प्रतिशत 
के आस-पास या उससे कम रही ह,ै जो कि एक सतत ्मन्दी को 93 दिखलाती ह।ै 
1970 के दशक से ही विश्व पूँजीवाद एक सतत ्मन्द मन्दी का शिकार रहा ह।ै इस 
मन्दी से उबरने के लिए इसने बीच-बीच में वित्तीय पूँजी की सट्टेबाज़ी के कई बलुबलेु 
पैदा किय। लेकिन सट्टेबाज़ी के हर बलुबलेु के फूटने के साथ मन्दी और भी ज़्यादा 
व्यापक और गम्भीर रूप में फिर से प्रकट हुई। 2006-7 में सबप्राइम ऋण संकट के 
साथ आवास बाज़ार का बलुबलुा फूटा और नतीजे के तौर पर जो आर थ्िक संकट 
पैदा हुआ वह पूँजीवाद के इतिहास का सबसे गम्भीर संकट साबित हो रहा ह।ै यह 
पहले के सभी संकटों से ज़्यादा ढाँचागत संकट ह ैऔर इसके बाद किसी वास्तविक 
तेज़ी की उम्मीद करना पूँजीवादी अर्थशास्त्र भी छोड़ चकेु हैं। सट्टेबाज़ी के बलुबलुों 
और यदु्धों के ज़रिय साम्राज्यवाद अपने लिए साँसें उधार ले रहा ह।ै लेकिन इसका यह 
अर्थ नहीं ह ैसाम्राज्यवादी-पूँजीवादी व्यवस्था खदु-ब-खदु ख़त्म हो जाएगी। जब तक 
सर्वहारा वर्ग अपने हिरावल के नेततृ्व में इसके ख़िलाफ़ इक़ंलाबों को अजंाम नहीं 
दगेा, तब तक ये आदमखोर और परजीवी व्यवस्था दनुिया पर बेरोज़गारी, ग़रीबी, 
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यदु्ध और पर्यावरणीय विनाश थोप-थोपकर ज़िन्दा रहगेी। 
मौजूदा सकंट उपरोक्त अर्थों में एक अभूतपूर्व और अद्वितीय सकंट 

है और इसे पूजँीवाद के इतिहास का सबसे गम्भीर और सबसे ढाँचागत 
सकंट कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मन्दी में अब आकस्मिकता 
(contingency) या अचानक घटित होने (suddenness) का तत्व नहीं रह 
गया है या कम-से-कम वह प्रमुख तत्व नहीं रह गया है। यह मौजूदा विश्व 
पूजँीवाद की स्थायी और सरंचनागत परिघटना बन चुकी है। 1930 के दशक 
की या उससे पहले 1870 के दशक की मन्दी में अचानक घटित होने का एक तत्व 
था; मानो कोई रास्ते से जा रहा हो और अचानक कोई पेड़ उसके ऊपर गिर पड़े! कहने 
की आवश्यकता नहीं कि वास्तव में मन्दी कोई आकस्मिक चीज़ नहीं ह,ै लेकिन 
कम-से-कम परिघटनात्मक स्तर (phenomenal level) पर इसमें आकस्मिकता का 
तत्व प्रधान था। यही कारण ह ैकि पहले के गम्भीर आर थ्िक संकटों से ठीक पहले जो 
तेज़ी के दौर चल रह ेथे, उसमें बरु्जुआ अर्थशास्त्र किसी आसन्न मन्दी की सम्भावना 
को नहीं दखे पा रह ेथे। ये संकट जब फूटे तो उनके लिए एक अचरज का विषय थे 
क्योंकि इसका कोई परू्वानमुान नहीं था। मगर आज ऐसा नहीं ह।ै आज विश्व पूँजीवादी 
व्यवस्था सतत ्मन्दी की शिकार अपनी मतृ्युशय्या पर लेटी ह ैऔर बीच-बीच में 
वित्तीय सट्टेबाज़ी के स्टेरॉयड के इजंेक्शनों से उसमें कुछ जान आती ह।ै मन्दी के 
चरित्र में आये इस ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ मन्दी के प्रतिक्रियावादी 
परिणाम के रूप में पैदा होने वाले फ़ासीवादी उभार के चरित्र में भी पहले के 
मुक़ाबले कुछ अहम परिवर्तन आये हैं। 

1910 के दशक के उत्तरार्द्ध में जब फ़ासीवादी राजनीति का अंकुरण 
मुख्य रूप से इटली और यूरोप के कई देशों में हो रहा था, तो उसमें भी 
एक आकस्मिकता का तत्व मौजूद था। इटली में एक मज़बतू सधुारवादी मज़दरू 
आन्दोलन, 1918-19 के दौरान इटली में मज़दरू परिषदों और सर्वहारा क्रान्ति के 
प्रयोग के असफल होने और सोवियत संघ में सर्वहारा सत्ता की स्थापना से पूँजीपति 
वर्ग में पैदा हुए भय और प्रतिक्रिया के कारण फ़ासीवादी राजनीति फल-फूल रही 
थी। जर्मनी में भी 1920 के दशक के मध्य से यह प्रक्रिया ज़ोर पकड़ चकुी थी और 
1919-20 में असफल जर्मन समाजवादी क्रान्ति और रूस में बोल्शेविकों के सत्ता 
में आने से जर्मन पूँजीपति वर्ग के बदन में पैदा हुई सिहरन भी अभी परूी तरह से गयी 
नहीं थी। लेकिन जब 1929 में आर थ्िक संकट ने पूँजीपति वर्ग के साँस लेने की जगह 
को और संकुचित कर दिया, तो फ़ासीवादी और नात्सी राजनीति को पूँजीपति वर्ग 
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का और ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ और पूँजीपति वर्ग, विशषे तौर पर बड़े पूँजीपति 
वर्ग ने लगभग एकजटु होकर फ़ासीवादी राजनीतिक विकल्प का चनुाव किया, ताकि 
संगठित सधुारवादी मज़दरू आन्दोलन का ध्वंस किया जा सके, मनुाफ़े  के संकुचन 
को ख़त्म किया जा सके और हर प्रकार के राजनीतिक विरोध का ख़ात्मा कर संकट 
के दौर में पूँजीवादी संचय की उत्तरजीविता-योग्य दर को सनुिश्चित किया जा सके। 

उस समय यरूोप के कई अन्य दशेों में भी फ़ासीवादी आन्दोलनों ने ज़ोर पकड़ा 
हालाँकि सत्ता हासिल करने में वे सफल नहीं हो पाये, जिसके कि उस दशे के इतिहास 
और राजनीति में निश्चित कारण थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं ह ैकि फ़ासीवादी 
राजनीति का उभार उस दौर में सिर्फ़  जर्मनी या इटली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 
कुछ दशेों को छोड़कर लगभग सभी दशेों में फ़ासीवादी राजनीति विविध रूपों में 
अस्तित्व में आयी थी। लेकिन इन सभी देशों में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
फ़ासीवादी राजनीति की पकड़ तात्कालिक तौर पर या तो ख़त्म हो गयी थी 
या फिर इतनी कमज़ोर हो गयी थी कि उन्हें फ़ासीवादी आन्दोलन नहीं कहा 
जा सकता था, बल्कि बस कुछ फ़ासीवादी गिरोहों की मौजूदगी ही कहा 
जा सकता था। इसके बाद फ़ासीवादी राजनीति और आन्दोलन के ज़ोर पकड़ने 
की प्रक्रिया तथाकथित ‘तीसरी दनुिया’ के कई दशेों में आर थ्िक और राजनीतिक 
संकट के दौरान घटित होती ह।ै लेकिन आम तौर पर यह कहा जा सकता ह ैकि जहाँ 
फ़ासीवादी ग्रुप और पार्टियाँ तमाम दशेों में आम तौर पर लगभग लगातार मौजदू 
रह ेहैं (चाहें बेहद कमज़ोर रूप में ही क्यों न हों), वहीं दसूरी ओर यह भी सच ह ै
कि फ़ासीवाद ने टटपुँजिया वर्गों के बीच एक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का रूप 
आर थ्िक संकट और उसके नतीजे के तौर पर पैदा होने वाले राजनीतिक संकट के 
दौर में ही लिया ह।ै 

एशिया के कई दशेों में भी, जिसमें कि भारत भी शामिल ह,ै फ़ासीवादी समहूों 
या संगठनों की मौजदूगी उनके जन्म के बाद से लगातार बनी रही ह।ै भारत में 
राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ इसका क्लासिक उदाहरण ह।ै यह समझना अनिवार्य ह ैकि 
चूकँि 1940 से 1970 के दशक में आज़ाद हुए तमाम ‘तीसरी दनुिया’ के दशेों में 
जिस कि़स्म का बौना, विकलांग, रुग्ण और बीमार पूँजीवाद अस्तित्व में आया, 
जिस कि़स्म का कमज़ोर पूँजीवादी जनवाद अस्तित्व में आया, जिस कि़स्म का 
सतत ्रूप से संकटग्रस्त सामाजिक-राजनीतिक ताना-बाना अस्तित्व में आया उसके 
मद्देनज़र वहाँ फ़ासीवादी आन्दोलन और समहूों की निरन्तर सशक्त मौजदूगी की 
ज़रूरत पूँजीपति वर्ग को कहीं ज़्यादा थी। यही कारण है कि जहाँ हम 1950 के 
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बाद के एक पूरे दौर में यूरोपीय देशों में फ़ासीवादी आन्दोलन की मौजूदगी 
को किसी महत्वपर्ण रूप में नहीं देखते हैं, तो वहीं भारत और कुछ ‘तीसरी 
दुनिया’ के देशों में फ़ासीवादी आन्दोलन अपेक्षाकृत ज़्यादा शक्तिशाली 
स्थिति में मौजूद था। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ ‘तीसरी दनुिया’ के दशेों का 
समकेन 1970 के दशक के बाद विशषे तौर पर बेहद तेज़ी से बढ़ा। नतीजतन, वैश्विक 
संकट के विश्वव्यापी प्रभाव एक हद तक समतलीकरण हुआ। यही कारण ह ैकि अब 
फ़ासीवादी संगठन और आन्दोलन की मौजदूगी और उनके उभार की परिघटना का 
स्वरूप ज़्यादा वैश्विक और समान हो गया ह।ै भारत में 1980 के दशक के अन्त 
में भमूण्डलीकरण और नवउदारवादी नीतियों की शरुुआत के साथ छोटे उत्पादकों, 
किसानों और टटपुँजिया वर्गों का उजड़ना और उनके आर थ्िक व सामाजिक असरुक्षा 
में बढ़ोत्तरी के साथ फ़ासीवादी उभार ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बढ़ा। जैसा कि हम 
पहले लिख चकेु हैं द्रुत पूँजीवादी विकास से मध्यवर्ती वर्गों के उजड़ने और उनकी 
आर थ्िक-सामाजिक असरुक्षा में बढ़ोत्तरी फ़ासीवादी सामाजिक आन्दोलन के पैदा 
होने में हमशेा ही एक अहम कारक रहा ह।ै भारत में इस प्रक्रिया को हम 1980 के 
दशक के अन्त और 1990 के दशक की शरुुआत में शरुू होते हुए दखे सकते हैं। यह 
प्रक्रिया एक नये चरण में आज भी जारी ह।ै 

1980 के दशक के बाद से ही दनुिया भर के दशेों में फ़ासीवादी संगठनों और 
आन्दोलनों की उपस्थिति कहीं तेज़ तो कहीं धीमी रफ़्तार से बढ़ी ह।ै कहीं पर इन 
आन्दोलनों ने नस्लवादी स्वरूप लिया ह,ै कहीं साम्प्रदायिक तो कहीं प्रवासी-विरोधी। 
लेकिन अलग-अलग रूपों में इनकी मौजदूगी 1980 के दशक के बाद से ही बढ़ती 
रही ह ैऔर नयी सहस्राब्दी की शरुुआत होने के साथ तो इनकी बढ़ोत्तरी और अधिक 
तेज़ हुई ह।ै 

1950 के दशक के बाद भी अमरेिका और यरूोप के विभिन्न दशेों में खलेु और 
प्रच्छन्न फ़ासीवादी समहू मौजदू थे। मगर उनकी सामाजिक अपील बेहद सीमित 
थी। वे अक्सर ‘सीक्रे ट सोसायटी’ जैसे प्रतिक्रियावादी संगठन हुआ करते थे जो 
कि प्रवासियों पर, अश्वेतों पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले किया करते थे। 
उनका चरित्र रोगात्मक (pathological), प्रतिक्रियात्मक (reactive), तात्कालिक 
और मदु्दा-आधारित प्रतिक्रिया का ज़्यादा था न कि एक सचुिन्तित, ससुंगठित 
विचारधारात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया का, जो कि योजनाबद्ध रूप से और 
सचतेन तरीक़े  से मज़दरू-आन्दोलन, कम्युनिस्टों और अल्पसंख्यकों को निशाना 
बनाते हैं। 
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वैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना वास्तव में फ़ासीवादी राजनीति का सबसे 
सतही मगर फिर भी ज़रूरी पहल ूहोता ह।ै मज़दरू आन्दोलन के ध्वंस के लिए और 
पूँजीवाद द्वारा पैदा की गयी आपदाओ ंके लिए ज़िम्मेदार ठहराने के लिए फ़ासीवाद 
को हमशेा ही एक मिथकीय या काल्पनिक शत्र की, एक ‘फेटिश’ की आवश्यकता 
होती ह।ै अलग-अलग कि़स्म के अल्पसंख्यक और अरक्षित समदुाय फ़ासीवादी 
राजनीति की इस ज़रूरत को अलग-अलग दशेों में अलग-अलग तरह से परूा करते 
हैं। लेकिन प्रमखु बात यह नहीं ह।ै प्रमुख बात यह है कि फ़ासीवादी विचारधारा, 
राजनीति और सगंठन का असल निशाना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी और मज़दूर 
आन्दोलन होता है क्योंकि सकंटग्रस्त पूजँीवाद के बचाव और उसकी सेवा 
के लिए इन दोनों का ख़ात्मा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 

ज़ाहिर ह,ै फ़ासीवादी राजनीति की पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक तौर पर ज़्यादा 
स्वायत्तता होती ह ैऔर यह पूँजी की प्रतिक्रिया का अतिरेकपरू्ण रूप होने के साथ-
साथ टटपुँजिया वर्गों की प्रतिक्रिया का रूमानी उभार भी होता ह।ै इसीलिए फ़ासीवादी 
राजनीति हमशेा अतिरेकपरू्ण छोरों तक जाती ह।ै दसूरे शब्दों में कहें तो यही कारण ह ै
कि फ़ासीवादी राजनीति ऐसे हत्याकाण्डों, जनसंहारों और बर्बरता को अजंाम दतेी ह ै
जिसकी तार्किक  या वैज्ञानिक व्याख्या असम्भव प्रतीत होती ह।ै ठीक उसी प्रकार जैसे 
कि नात्सियों द्वारा यहूदियों, कम्युनिस्टों व अन्य विरोधियों के नरसंहार की व्याख्या में 
प्रत्यक्षवाद के शिकार समाज-विज्ञानी अपने आपको अक्षम पाते हैं। इसकी व्याख्या 
करने के लिए ही उनमें एक परूा अलग स्कू ल ह ै जिसे ‘होलोकॉस्ट स्टडीज़’ कहा 
जाता ह।ै ये उस नरसंहार के मनोवैज्ञानिक पहलओु ं आदि पर काफ़ी ज़ोर दतेे हैं, 
लेकिन उसकी कोई तार्किक  व्याख्या पेश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस गाँठ को वह 
जिस छोर को पकड़कर खोलने की कोशिश कर रह े हैं, उसे खींचने से गाँठ और 
ज़्यादा उलझती ह।ै नात्सियों द्वारा यहूदियों के बर्बर नरसंहार और उसी प्रकार गजुरात 
में 2002 में हुए बर्बर नरसंहार की व्याख्या एक ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण 
से की जा सकती ह;ै निश्चित तौर पर, मनोवैज्ञानिक पहलओु ंका मलू्यांकन उसमें 
एक सहायक भमूिका निभा सकता ह।ै मगर अपने आपमें मनोवैज्ञानिक नज़रिय से 
फ़ासीवादियों के बर्बर और तार्किक  व्याख्या से परे लगने वाले कृ त्यों का विश्लेषण 
नहीं किया जा सकता ह।ै लेकिन अगर फ़ासीवादी राजनीति के परेू चरित्र को समझा 
जाये तो अतिरेकपरू्ण बर्बरता की ऐतिहासिकता (historicity) और कारणों को 
समझा जा सकता ह।ै जैसा कि बेर्टोल्ट ब्रेष्ट ने कहा था, “बर्बरता से बर्बरता 
नहीं पैदा होती; बर्बरता उन व्यावसायिक सौदों से पैदा होती है जिनके लिए 
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बर्बरता की आवश्यकता होती है।” 
बहरहाल, हम अभी जिस मलू बात पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं, वह यह ह ै

कि संकट के ज़्यादा ढाँचागत और स्थायी परिघटना में तब्दील होने के साथ, उसकी 
आकस्मिकता या अचानकपन के पहल ूके कम होने के साथ फ़ासीवादी उभार के 
चरित्र में भी यह परिवर्तन हुआ ह ै कि वह पूँजीवादी व्यवस्था की ‘ऐज़ एण्ड व्हेन 
नीडेड’ दवाई के समान नहीं रह गया ह;ै वह भी मौजदूा सतत ्रूप से संकटग्रस्त 
पूँजीवादी समाज की एक सतत,् स्थायी और ज़्यादा ढाँचागत परिघटना में तब्दील 
हो गया ह।ै माइकल कालेकी की वह बात आज पहले हमशेा से ज़्यादा लाग ूहोती 
ह ैकि फ़ासीवाद जब सत्ता में नहीं भी होता ह ैतो यह पूँजीपति वर्ग का ज़ंजीर से बँधा 
हुआ कुत्ता होता ह।ै 

यही कारण है कि आज फ़ासीवाद के प्रतिरोध की रणनीति भी ज़्यादा 
स्थायी, सतत,् निरन्तरतापूर्ण और व्यापक होनी चाहिए। फ़ासीवादियों का 
मुक़ाबला आज ‘फ़ायर-ब्रिगेड’ शैली में नहीं किया जा सकता है। यानी कि 
किसी जगह फ़ासीवादियों के किसी कृ त्य की सचूना मिली तो फिर क्रान्तिकारी 
ताक़तें संयकु्त मोर्चा बनाकर उसकी मख़ुालफ़त करने पहुचँ गयीं, या फिर किसी 
जन्तर-मन्तर या आज़ाद मदैान जैसी जगह पर कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर दिया। यह 
फायर-ब्रिगेड शलैी का प्रतिरोध ही आज फ़ासीवादी ताक़तों के विरुद्ध हमें हरा रहा 
ह ैऔर हमें कमज़ोर कर रहा ह।ै इसे हमें समझना ही होगा। फ़ासीवाद के प्रतिरोध की 
हमारी कोई भी प्रभावी रणनीति आज पहले हमशेा से ज़्यादा इस बात की माँग करती 
ह ैकि हम समाज के विभिन्न महेनतकश वर्गों और निम्न मध्यवर्गों के बीच, विशषे 
तौर पर, उनकी बस्तियों में और साथ ही काम करने की जगहों पर भी अपने मज़बतू 
आधार तैयार करें। यह काम इन इलाक़ों के दौरे करके नहीं हो सकता। यह काम केवल 
और केवल सतत ्मौजदूगी से और संस्थाबद्ध हस्तक्षेप करके ही हो सकता ह।ै हमें 
पहले से ही समाज में संघी फ़ासीवादियों द्वारा अपनी तमाम संस्थाओ ंद्वारा बनायी 
गयी खन्दकों या अवस्थितियों के समक्ष अपने संस्थागत राजनीतिक व सधुार कार्यों 
के ज़रिय अपनी खन्दकें  या अवस्थितियों का निर्माण करना होगा। केवल इसी रास्ते 
आज फ़ासीवाद-विरोधी मज़दरू वर्गीय रणनीति सफल हो सकती ह।ै 

इसी से जड़ुी हुई बात यह भी ह ैकि आज पहले के मकु़ाबले कहीं ज़्यादा हद तक 
फ़ासीवादी ताक़तें और आन्दोलन मज़दरू वर्ग के लिए बरु्जुआ वर्ग की अनौपचारिक 
राज्यसत्ता (informal state power) का काम करते हैं। फ़ासीवादी ताक़तें सत्ता 
में रहने पर भी आज के दौर में बहुत से काम उतने खलेु और बेशर्म तरीक़े  से नहीं कर 
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पाती हैं, जितने खलेु और बेशर्म तरीक़े  से बीसवीं सदी की फ़ासीवादी और नात्सी 
सत्ताओ ं ने किया था, जिसके ऐतिहासिक कारणों पर हम ऊपर चर्चा कर चकेु हैं। 
इसलिए समाज में मौजदू फ़ासीवादी गिरोहों के ज़रिय फ़ासीवाद इस कमी को अपने 
आतंक के अनौपचारिक राज्य को स्थापित करके परूा करने का प्रयास करता ह।ै 
मिसाल के तौर पर, मोदी सरकार जो कई सारे काम आधिकारिक तौर पर नहीं कर 
सकती ह,ै उन्हें समाज में मौजदू फ़ासीवादी ताक़तों द्वारा, जैसे कि बजरंग दल, दरु्गा 
वाहिनी, विश्व हिन्दू परिषद,् या यहाँ तक कि भाजपा के ही कुछ साध-ुसन्त सांसदों 
और विधायकों द्वारा करवाया जाता ह।ै और जब फ़ासीवादी पार्टी सत्ता में नहीं भी 
रहती हैं तो समाज में मौजदू फ़ासीवादी गिरोह मज़दरू-आन्दोलन को तोड़ने वाली 
ताक़तों और पूँजीपति वर्ग के भाड़े के गणु्डा-गिरोहों की भमूिका को निभाते हैं। जो 
भी लोग दशे में क्रान्तिकारी मज़दरू आन्दोलन में सक्रिय हैं वे जानते हैं कि किसी 
प्रकार हर हड़ताल या मज़दरू संघर्ष के दौरान स्थानीय फ़ासीवादी गणु्डा-गिरोह उनके 
ख़िलाफ़ काम करते हैं। 

एक अन्तिम नकु़्ते पर चर्चा करके हम अगले उपशीर्षक की ओर आगे बढ़ेंगे। 
भारत और साथ ही दनुिया में कुछ वामपन्थी विश्लेषक और संगठन हैं जिनका 
मानना ह ैकि भारत में मोदी सरकार का आना और तमाम कि़स्म की भगवा महुिमों 
का दशे में हावी होना किसी फ़ासीवादी उभार का परिचायक नहीं ह।ै उनमें से कुछ 
का मानना ह ै कि मौजदूा सरकार एक धरु दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी सरकार ह ै
जिसमें फ़ासीवाद के तत्व हैं। कुछ अन्य का मानना ह ैकि यह ‘नवउदारवादी पूँजी की 
प्रतिक्रियावादी तानाशाही’ ह।ै संघ परिवार और मोदी सरकार को सीध ेफ़ासीवादी 
न मानने या अर्द्ध-फ़ासीवादी मानने के पीछे एक अनैतिहासिक नज़रिया काम करता 
ह।ै यह नज़रिया बीसवीं सदी के फ़ासीवादी और नात्सी आन्दोलनों और सत्ताओ ंसे 
आज के फ़ासीवादी उभार का सादृश्य निरूपण करता ह ैऔर जब उसे उस सादृश्य 
निरूपण के आधार पर तमाम असमानताए ँमिलती हैं या कुछ अधरूी तलुनाए ँमिलती 
हैं, तो वह इस नतीजे पर पहुचँता ह ैकि मौजदूा फ़ासीवादी उभार वास्तव में फ़ासीवादी 
उभार नहीं ह ैया ‘पर्याप्त रूप से फ़ासीवादी उभार’ नहीं ह।ै या फिर अतीत के उदाहरणों 
के आधार पर फ़ासीवाद की एक बेहद संकीर्ण परिभाषा तैयार की जाती ह ैऔर जो 
फ़ासीवादी उभार उस परिभाषा की सभी शर्तों को परूा नहीं करता, उसे फ़ासीवादी 
उभार नहीं माना जाता। हमारे दृष्टिकोण से यह परूा नज़रिया इस बात को नहीं समझता 
कि सर्वहारा वर्ग की राजनीति के साथ-साथ पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी 
राजनीति भी ऐतिहासिक परिवर्तनों से होकर गज़ुरती ह;ै वह भी अपने अतीत से 
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सबक़ लेती ह ैऔर नये ऐतिहासिक सन्दर्भ में नये रूपों राजनीतिक, विचारधारात्मक 
और सांगठनिक रूपों को जन्म दतेी ह।ै वाल्टर बेंजामिन के शब्दों का इस्तेमाल 
करें तो फ़ासीवादी राजनीति भी ‘रिडेम्प्टिव एक्टिविटी’ (redemptive activity) 
करती ह।ै अगर इस ऐतिहासिक नज़रिय से फ़ासीवादी राजनीति और संगठन में 
आये बदलावों की समीक्षा न करें और अपने विश्लेषण को सादृश्य निरूपणों पर 
आधारित कर दें तो न तो फ़ासीवादी राजनीति के इतिहास में निरन्तरता के पहलओु ं
की पहचान की जा सकती ह ैऔर न ही विच्छेद के पहलओु ंकी। इसलिए सर्वहारा 
वर्ग के दृष्टिकोण से किय जाने वाले विश्लेषण को जहाँ फ़ासीवादी राजनीति में आये 
तमाम परिवर्तनों को सही ऐतिहासिक सन्दर्भ में रखकर उनकी व्याख्या करनी चाहिए, 
वहीं उसे इन परिवर्तनों से विस्मित होकर फ़ासीवादी राजनीति को पहचानने से इकंार 
नहीं करना चाहिए।

पँूजीवादी आर्थिक संकट और फ़ासीवादी उभार के  
आर्थिक नियतत्ववादी विश्लेषण की सीमाएँ 

कई यान्त्रिक और आर थ्िक नियतत्ववादी विश्लेषक पूँजीवादी आर थ्िक संकट और 
फ़ासीवादी उभार के बीच एक ‘दो दनूी चार’ का या समानपुातिकता का सम्बन्ध 
दखेते हैं। ऐसे विश्लेषण आपको असमाधये अन्तरविरोधों के ढेर में ले जाकर गिरा 
दतेे हैं। इस प्रकार के विश्लेषण ऐसे नतीजों पर पहुचँाते हैं कि आर थ्िक संकट लगभग 
अनिवार्य रूप में फ़ासीवादी राजनीति के उदय में परिणत होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी 
दृष्टिकोण इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता ह ैकि आख़िर आर थ्िक संकट ने अतीत 
में और वर्तमान में वैश्विक चरित्र होने के बावजदू सभी दशेों में सशक्त फ़ासीवादी 
आन्दोलनों और सत्ताओ ंको जन्म क्यों नहीं दिया? यह सच ह ैकि आर थ्िक संकटों ने 
लगभग हर दशे में किसी न किसी प्रकार की पूँजीवादी प्रतिक्रिया को पालने-पोसने का 
काम किया। लेकिन हर पूजँीवादी प्रतिक्रिया को फ़ासीवाद का नाम नहीं दिया 
जा सकता है। मिसाल के तौर पर, सैनिक हुण्टाए ँऔर अन्य प्रकार तानाशाह सत्ताए ँ
भी कई दशेों में संकट के दौर में अस्तित्व में आयीं। कइयों को बिखरे हुए फ़ासीवादी 
समहूों का समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन वे सत्ताए ँअपने आप में फ़ासीवादी सत्ताए ँनहीं 
थीं। अपने विश्लेषण की तमाम गम्भीर सीमाओ ंके बावजदू इतालवी कम्युनिस्ट और 
बाद में संशोधनवादी पामीरो तोग्लियाती की यह चतेावनी बिल्कु ल सही ह ै कि 
कम्युनिस्टों में हर प्रकार की प्रतिक्रियावादी पूँजीवादी सत्ताओ ंको फ़ासीवादी क़रार 
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द ेदनेे की प्रवृत्ति होती ह ैजो बेहद घातक होती ह ैक्योंकि यह सर्वहारा वर्ग को एक 
कारगार फ़ासीवाद-विरोधी रणनीति बनाने की आज्ञा नहीं दतेी ह।ै 

फ़ासीवादी प्रतिक्रिया अन्य प्रकार की पूजँीवादी प्रतिक्रियाओ ंजैसे कि 
सैन्य तानाशाही या अन्य प्रकार की ससंदीय तानाशाहियों से इस मायने में 
भिन्न होती है है कि यह टटपुजँिया वर्गों के एक प्रतिक्रियावादी, कट्टरतावादी 
सामाजिक आन्दोलन के रूप में अस्तित्व में आती है। यह बड़ी पूँजी की नग्न 
तानाशाही को स्थापित करती ह ैहालाँकि इसका सामाजिक आधार टटपुँजिया वर्गों, 
सफेद कॉलर के मज़दरूों, लम्पट टटपुँजिया और लम्पट मज़दरू वर्ग के बीच होता ह।ै 
इसलिए आर थ्िक संकट आम तौर पर पूँजीवादी प्रतिक्रिया को जन्म दतेा ह ैऔर यह 
पूँजीवादी प्रतिक्रिया कई कि़स्म के रूप में सामने आ सकती ह,ै जिसमें से फ़ासीवाद 
केवल एक रूप ह।ै निकोस पुलान्तज़ास ने इसी बात को इस रूप में कहा ह ैकि 
उदार पूँजीवादी जनवाद के अलावा तीन प्रकार की अपवादस्वरूप पैदा होने वाली 
पूँजीवादी राज्यसत्ताए ँया पूँजीपति वर्ग के अधिनायकत्व के तीन अपवादस्वरूप रूप 
होते हैंः फ़ासीवादी राज्यसत्ता, सैन्य तानाशाही और बोनापार्तवादी सत्ता। 

बहरहाल, आर थ्िक संकट और फ़ासीवादी उभार के बीच समानपुातिक आर थ्िक 
रिश्ता क़ायम करने वाले विश्लेषण की सीमाओ ंको समझने के लिए यह समझना 
ज़रूरी ह ैकि आर थ्िक संकट किस प्रकार प्रतिक्रियावादी सम्भावना को जन्म दतेा ह;ै 
किस प्रकार प्रतिक्रियावादी सम्भावना के साथ ही एक ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील 
सम्भावना भी आर थ्िक संकट के एक परिणाम के तौर पर सामने आती ह;ै किस प्रकार 
प्रतिक्रियावादी सम्भावना हर-हमशेा फ़ासीवादी प्रतिक्रिया में परिणत नहीं होती ह;ै 
और किसी प्रकार क्रान्तिकारी सम्भावना के वास्तविकता में तब्दील न होने पर 
अलग-अलग प्रकार की विशिष्ट राजनीतिक-ऐतिहासिक स्थितियों की मौजदूगी के 
कारण अलग-अलग कि़स्म की पूँजीवादी प्रतिक्रियाओ ंकी सम्भावनाए ँवास्तविकता 
में तब्दील हो सकती हैं। इसके लिए पूजँीवादी राज्य के प्रकार्यों और उनकी पूर्ति 
की शर्तों को समझना ज़रूरी है। 

पूजँीवादी राज्यसत्ता का सबसे अहम कार्य होता है पूजँीवादी समाज के 
उत्पादन सम्बन्धों के राजनीतिक व वैधिक रूपों को रेखांकित करना, उनकी 
हिफ़ाज़त करना और पूजँीपति वर्ग के सामूहिक वर्ग हितों को सगंठित करना 
और उन्हें “राष्ट्रीय हितों” के रूप में पेश करना। जब पूँजीवादी राज्यसत्ता यह 
कार्य करने में अक्षम होती ह ैतब पूँजीवादी राज्य का संकट पैदा होता ह।ै आर थ्िक 
संकट के दौर में मनुाफ़े  की ख़तरनाक हदों तक गिरती दरों और आपसी गलाकाटू 
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प्रतिस्पर्द्धा के कारण पूँजीपति वर्ग अपनी राज्यसत्ता के ज़रिय राजनीतिक तौर पर 
संगठित हो पाने में कई बार असफल हो जाता ह।ै इसके कारण वह अपने वर्ग हितों 
को “राष्ट्र” के हितों के तौर पर जनता के सामने पेश करने में भी असफल हो जाता 
ह।ै परिणामतः पूँजीवादी राज्यसत्ता और पूँजीवादी शासक वर्ग अपना सामाजिक 
आधार खोने लगते हैं। परूी पूँजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व खण्डित होने लगता ह;ै 
दसूरे शब्दों में पूँजीपति वर्ग के शासन की वैधता संकट में पड़ जाती ह।ै उदार पूँजीवादी 
राज्यसत्ता को जिस प्रकार का और जिन कारणों से एक सामाजिक आधार प्राप्त होता 
ह ैवह संकट के दौर में पूँजीवादी संचय के लिए एक बाधा बन जाता ह।ै ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के, विशषे तौर पर, पहले 
कार्यकाल के कल्याणकारी लोकरंजकतावाद के दौरान जो झनुझनेु जनता को थमाये 
गये थे (मसलन, ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम, सचूना अधिकार क़ाननू, शिक्षा 
का अधिकार इत्यादि) उन दिखावटी झनुझनुों का ख़र्च उठाने में भी संकट के दौर 
में भारतीय पूँजीवादी राज्य अक्षम था; इन ख़र्चीले झनुझनुों की मौजदूगी के कारण 
भारतीय पूँजीपति वर्ग और उसकी राज्यसत्ता के सामने कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो 
रह ेथे। ऐस ेमें, पूँजीपति वर्ग की आपसी प्रतिस्पर्द्धा भी एक ऐसी दिशा में विकसित हो 
रही थी, जिसके कारण उसके राजनीतिक तौर पर संगठित होने और अपने वर्ग हितों 
को “राष्ट्र” के हितों के तौर पर पैकेज करने के कार्यभार का निपटारा होना मशु्किल 
होता जा रहा था। विशालकाय घोटालों का घटित होना केवल इस संकट की एक 
अभिव्यक्ति मात्रा था। ऐसे में, पूँजीपति वर्ग के सामहूिक वर्ग हितों को कोई ऐसी 
राज्यसत्ता ही संगठित कर सकती ह,ै जिसकी पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक स्वायत्तता 
अपेक्षाकृ त ज़्यादा हो; जो पूँजीपति वर्ग को वह सामाजिक आधार महुयैा करा सके, 
जिसे पूँजीपति वर्ग संकट के दौर में आपसी अन्तरविरोधों के कारण खोने लगता ह।ै 
दक्षिणपन्थी लोकरंजकता के विभिन्न संस्करणों की ज़मीन एक ऐसे दौर में ही पैदा 
होती ह।ै 

एक ऐसी स्थिति में ही हमारे दशे में दक्षिणपन्थी लोकरंजकता के विभिन्न 
संस्करण तैयार हुए हैं या मज़बतू हुए हैं, जिनमें से एक था ‘आम आदमी पार्टी’ का 
धरु दक्षिणपन्थी लोकरंजकतावाद, जिसे सीध ेतौर पर फ़ासीवादी तो नहीं क़रार दिया 
जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें फ़ासीवादी तत्वों की मौजदूगी से इकंार भी 
नहीं किया जा सकता ह।ै दसूरा था भारत के क्लासिकीय फ़ासीवादी संघ परिवार और 
भाजपा की राजनीति और प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का उभार। हमने पहले भी किसी 
और जगह इगंित किया ह ै कि इसमें से पहले वाली राजनीतिक धारा यानी ‘आम 
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आदमी पार्टी’ की राजनीति कम-से-कम इसी रूप में मौजदू नहीं रह सकती ह,ै जिस 
रूप में वह आज मौजदू ह।ै या तो ‘आम आदमी पार्टी’ अपने ‘विशिष्ट बिक्री गणु’ 
को खोकर किसी भी आम पूँजीवादी पार्टी में तब्दील हो जायेेगी (जिस सरूत में वह 
अन्ततः विसर्जित ही होगी) या फिर वह विसर्जित होकर भाजपा और संघ परिवार के 
फ़ासीवादी उभार में ही इज़ाफ़ा करने का काम करेगी। जो भी हो यह आराम से कहा 
जा सकता ह ैकि इन दोनों धरु-दक्षिणपन्थी उभारों में ज़्यादा स्थायी और टिकाऊ उभार 
संघ परिवार की फ़ासीवादी राजनीति और आन्दोलन का उभार ही ह।ै 

बहरहाल, भारतीय पूजँीपति वर्ग द्वारा मोदी के विकल्प का चुनाव एक 
राजनीतिक फै़सला था न कि शुद्धतः आर्थिक फै़सला। हालाँकि राजनीति और 
आर थ्िक पहलओु ं के बीच कोई चीन की दीवार नहीं होती ह।ै जैसा कि लेनिन 
ने कहा था, ‘राजनीति अर्थशास्त्र की सर्वाधिक सान्द्र अभिव्यक्ति होती है।’ 
निश्चित तौर पर, यह राजनीतिक फ़ैसला आर थ्िक संकट से प्रेरित था। लेकिन यह 
कहना अतिशयोक्ति होगा कि पूँजीपति वर्ग केवल यही फ़ैसला ले सकता था। अभी 
पूँजीवादी दायरे के भीतर भी अन्य प्रतिक्रियावादी विकल्प मौजदू थे जिनका भारतीय 
पूँजीपति वर्ग चनुाव कर सकता था। वास्तव में, अगर हम आर थ्िक नीतियों की बात 
करें तो संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के दसूरे कार्यकाल की नीतियों और 
मौजदूा मोदी सरकार की नीतियों में परिमाणात्मक अन्तर ही मौजदू ह,ै हालाँकि 
मोदी सरकार अपने श्रम-विरोधी एजेण्डे को ज़्यादा आक्रामक और खलेु तरीक़े  से 
लाग ूकर रही ह ैऔर किसी भी प्रकार के प्रतिरोध के भीषण दमन के लिए ज़्यादा 
प्रतिबद्ध ह।ै मगर आतंकवाद-रोधी क़ाननू, ऑपरेशन ग्रीन हण्ट, श्रम क़ाननूों में सधुार 
से लेकर नर्म केसरिया लाइन, साम्राज्यवाद के साथ समझौते कर दशे के संसाधनों 
की खलुी लटू की छूट दनेे तक के मामले में कांग्रेस-नीत संप्रग गठबन्धन किसी भी 
रूप में भाजपा सरकार से ज़्यादा पीछे नहीं था। लेकिन आर्थिक सकंट का असर 
उन पूजँीपति वर्गों में ज़्यादा तेज़ी से भयाक्रान्तता का माहौल तैयार करता है 
जिनका आर्थिक सन्तुलन ज़्यादा नाजुक हो और जिनका जनवादी चरित्र या 
तो अनुपस्थित हो या फिर न होने की हद तक कमज़ोर और क्षणभंगुर हो। भारत 
के पूजँीपति वर्ग के बारे में ये दोनों ही बातें लागू होती हैं। इसलिए यह संकट के 
दबाव में जल्दी भयाक्रान्त होता ह,ै इसमें जल्दी भगदड़ मचती ह,ै यह जल्दी अपने 
राजनीतिक संगठन व एका को खो बैठता ह ैऔर इसीलिए यह कहीं जल्दी फ़ासीवादी 
विकल्प को चनुने की ओर अग्रसर होता ह।ै साथ ही, भारतीय समाज के टटपुँजिया 
वर्गों के फ़ासीवादी रूपान्तरण की सम्भावना-सम्पन्नता भी आज के यरूोपीय दशेों के 
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टटपुँजिया वर्ग की अपेक्षा कहीं ज़्यादा ह।ै इसलिए फ़ासीवाद भारत के पूँजीपति वर्ग 
को ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने टटपुँजिया उभार के ज़रिय तात्कालिक तौर पर एक 
सामाजिक आधार महुयैा करा सकता ह।ै इस रूप में भारत में फ़ासीवादी उभार 
के कुछ विशिष्ट राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद 
ज़रूरी है और केवल आर्थिक सकंट के उपोत्पाद के रूप में उसका चित्रण 
हर-हमेशा बेहद सीमित होगा और आज के दौर में जो राजनीतिक सन्धि-बिन्दु 
उपस्थित है, उसकी कारणात्मक व्याख्या नहीं कर पायेगा। 

इस सन्दर्भ में पूँजीवादी व्यवस्था के तहत राज्यसत्ता और राजनीति की इस 
सापेक्षिक स्वायत्तता को समझना बेहद ज़रूरी ह।ै हर वर्ग समाज में राज्यसत्ता का 
कार्य होता है उस समाज के उत्पादन सम्बन्धों को क़ानूनी जामा पहनाना 
और उसकी हिफ़ाज़त करना या उसे क़ायम रखना। लेकिन पूँजीवादी समाज 
अपने से पहले के समाजों से इस मायने में भिन्न होता ह ै कि यह आर थ्िक शोषण 
पर आधारित होता ह,ै आर थ्िकतर उत्पीड़न पर नहीं। यहाँ आर थ्िक प्रक्रियाओ ंको 
सचुारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता 
नहीं होती ह,ै जैसा कि सामन्तवाद में होता ह।ै इसलिए पूँजीवादी राज्यसत्ता और 
पूँजीवादी राजनीति पूँजीवादी समाज में जारी उत्पादन व आर थ्िक गतिविधियों से 
सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होते हैं, हालाँकि अन्तिम विश्लेषण में किसी भी पूँजीवादी 
समाज में पूँजीवादी राज्यसत्ता को पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों, मनुाफ़े  और पूँजी 
संचय के जारी रहने को सनुिश्चित करना होता ह।ै दसूरे शब्दों में कहें तो अन्तिम 
विश्लेषण में पूँजीवादी राज्यसत्ता को पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के पनुरुत्पादन को 
सनुिश्चित करना होता ह।ै लेकिन पूँजीवादी राज्यसत्ता यह कार्य वर्चस्व की अपनी 
प्रणाली के द्वारा करती ह।ै पूँजीपति वर्ग केवल अपनी राज्यसत्ता के द्वारा ही एक वर्ग 
के तौर पर राजनीतिक रूप से संगठित होता ह,ै या कहें कि अपने वैयक्तिक पूँजीवादी 
हितों से ऊपर उठकर अपने सामहूिक पूँजीवादी वर्ग हितों की मज़ंिल तक पहुचँता 
ह।ै राज्यसत्ता जब भी पूँजीपति वर्ग के वैयक्तिक सदस्यों के साथ अपनी निकटता 
को छिपा नहीं पाती तो यह उसकी भारी असफलता होती ह ैऔर उसकी वैधता 
को कमज़ोर करती ह।ै दसूरे शब्दों में, पूँजीवादी राज्यसत्ता अगर पूँजीपति वर्ग के 
वैयक्तिक सदस्यों से दरूी को प्रदर्शित करने में असफल होगा तो वह पूँजीपति वर्ग के 
हितों को राजनीतिक तौर पर संगठित कर पाने और उनकी नमुाइन्दगी कर पाने की 
क्षमता खोता जायेेगा। वैयक्तिक पूँजीपतियों से दरूी को प्रदर्शित करके ही पूँजीवादी 
राज्यसत्ता पूँजीपति वर्ग के सामहूिक वर्ग हितों को संगठित कर सकती ह ैऔर उसे 
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“राष्ट्रीय हित” के तौर पर जनता के बीच पेश कर वैधता अर्जित कर सकती ह,ै और 
इसके लिए पूँजीवादी राज्यसत्ता को कई बार पूँजीपति वर्ग के वैयक्तिक सदस्यों की 
इच्छा के विपरीत कार्य भी करना होता ह।ै यह पूँजीवादी राज्यसत्ता का सबसे अहम 
कार्य होता ह।ै 

इसी के साथ पूजँीवादी राज्यसत्ता का दूसरा सबसे अहम कार्य जुड़ा हुआ 
है। यह दसूरा कार्यभार ह ैमज़दरू वर्ग व अन्य शासित महेनतकश वर्गों को विसंगठित 
रखना, उन्हें लगातार वैयक्तिक या आणविकीकृ त (atomized) व्यक्तियों के रूप 
में बनाये रखना। दसूरे शब्दों में कहें तो उन्हें ‘नागरिक’ के रूप में, बरु्जुआ “राष्ट्र” 
के एक अगं या सदस्य के रूप में उत्पादित व पनुरुत्पादित करना (बड़े विस्मय की 
बात ह ैकि सर्वहारा राजनीति का अगवुा होने का दावा करने वाला एक अर्थवादी 
और अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी संगठन ‘नागरिक’ नाम से अपना मखुपत्र 
निकालता ह,ै जो कि उसकी अधकचरी और दरिद्र ऐतिहासिक समझदारी को 
दिखलाता ह;ै नागरिकता का परूा विमर्श ही वास्तव में बरु्जुआ जनवादी क्रान्तियों के 
दौर में पैदा हुआ था और आज इस विमर्श की कोई विशिष्ट प्रगतिशील सम्भावना 
शषे नहीं रह गयी ह)ै। 

पूँजीवादी राज्य को पूँजीवादी आर थ्िक सम्बन्धों के क़ाननूी औपचारिकीकरण 
और उनके सांगठनिक ढाँच े को तैयार करने और पूँजीवादी उत्पादन को सम्भव 
बनाने के लिए अवसरंचनात्मक ढाँचा तैयार करने के अलावा सकंटों को टालने 
के लिए आर्थिक विनियमन करने, श्रम और पूजँी के बीच के अन्तरविरोधों 
को ख़तरनाक हदों तक विकसित होने से रोकने के लिए राजकीय हस्तक्षेप 
द्वारा उन्हें विनियमित करने और साथ ही कल्याणकारी नीतियों और जुमलों 
के ज़रिये और साथ ही राष्ट्रीय कट्टरवाद के ज़रिये अपने शासन की ख़ातिर 
जनता की सहमति का निर्माण भी करना होता है। इनमें से विशषे तौर पर बाद 
के तीन कार्यों को परूा करने के लिए उसे कभी-कभी पूँजीपति वर्ग के बहुलांश की 
इच्छाओ ंकी अवहलेना भी करनी पड़ती ह।ै लेकिन पहले दो कार्यों के लिए उसे 
पूँजीपति वर्ग के प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता पड़ती ह।ै इन सारे प्रकार्यों के 
निष्पादन के लिए पूँजीवादी राज्यसत्ता को आर थ्िक संसाधनों के साथ ही साथ न 
सिर्फ़  जनता की सहमति की आवश्यकता पड़ती ह,ै बल्कि पूँजीपति वर्ग के भी प्रत्यक्ष 
सहयोग की आवश्यकता पड़ती ह।ै ज़ाहिर ह,ै इसके लिए अर्थव्यवस्था में लगातार 
वृद्धि, यानी कि स्वस्थ व सतत ्पूँजीवादी मनुाफ़े  की, और साथ ही सामाजिक जीवन 
स्तर में बेहतरी की आवश्यकता होती ह ैजो कि जनता के बीच सहमति का निर्माण 
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कर सके और पूँजीपति वर्ग के सहयोग को सनुिश्चित कर सके। लेकिन आर्थिक 
सकंट के दौर में राज्यसत्ता के पास ये सारी सहूलियतें नहीं रह जाती हैं। 
आर थ्िक संकट के दौरों में जनता के व्यापक जनसमदुायों के बीच सहमति के निर्माण 
की प्रक्रिया को पूँजी संचय को जारी रखते हुए चलाना बेहद मशु्किल होता जाता ह।ै 
दूसरे शब्दों में, पूजँीपति वर्ग के पूजँी सचंय को सुनिश्चित करना और जनता 
के बीच पूजँीवादी शासन की वैधता को बरक़रार रखना एक साथ असम्भव 
हो जाता है। विशषे तौर पर, अगर किसी मज़बतू सधुारवादी मज़दरू आन्दोलन का 
दबाव हो तो आर थ्िक संकट का असर पूँजीपति वर्ग पर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त 
होता ह,ै जैसा कि इटली और जर्मनी में हुआ। ऐसे में, पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रिया 
का फ़ासीवादी रूप लेने की सम्भावना ज़्यादा प्रबल होती ह।ै अगर मज़दरू वर्ग की 
राजनीति क्रान्तिकारी विकल्प को न अपनाकर सधुारवादी, अर्थवादी, संशोधनवादी 
और ट्रेड यनूियनवादी विकल्प को अपनाती ह,ै तो वास्तव में वह फ़ासीवादी उभार 
और प्रतिक्रिया को बढ़ावा दनेे का ही काम करती ह।ै ऐसी सधुारवादी मज़दरू राजनीति 
न तो पूँजीवादी व्यवस्था के आगे जाने की बात करती ह ैऔर न ही पूँजीवादी व्यवस्था 
के लिए साँस लेने की जगह छोड़ती ह,ै जिसका नतीजा होता ह ैपूँजीवादी प्रतिक्रिया 
जो कि फ़ासीवादी रूप भी ले सकती ह।ै 

फ़ासीवादी उभार और टटपँुजिया वर्गों  
की भमूिका का प्रश्न 

हमने प्रस्तुत पसु्तिका में लिखा ह ै कि फ़ासीवादी उभार का प्रमखु सामाजिक 
आधार तमाम टटपुँजिया वर्ग होते हैं। हमने यह भी स्पष्ट किया ह ैकि पूँजीवादी लटू 
और मनुाफ़े  के कारण उजड़ते हुए टटपुँजिया वर्ग में फ़ासीवादी प्रचार का शिकार होने 
की सम्भावना होती ह;ै बर्बाद होता हुआ टटपुँजिया वर्ग यदि अपनी बर्बादी के कारणों 
को नहीं समझता तो फिर फ़ासीवाद उसके सामने एक मिथ्या शत्र खड़ा करने में सफल 
होता ह ैऔर यह मिथ्या शत्र होता ह ैमज़दरू वर्ग और उसका आन्दोलन और साथ 
ही धार्मिक, नस्लीय, जातीय या किसी भी कि़स्म की अल्पसंख्यक आबादी, जिसे 
‘बाहरी’, ‘अन्य’, ‘भिन्न’ आदि के रूप में चित्रित करके एक ख़तरे के तौर पेश किया 
जा सके। इस वर्ग के भीतर एक कि़स्म के अन्धराष्ट्रवाद को भड़काना, तानाशाही के 
लिए समर्थन पैदा करना और वास्तव में अपने ही आर थ्िक और राजनीतिक हितों के 
ख़िलाफ़ जाते हुए फ़ासीवादी बर्बरता की हिमायत करने और उसका उपकरण बनने 
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की सम्भावनासम्पन्नता मौजदू होती ह।ै साथ ही, हमने यह भी स्पष्ट किया था कि 
सामाजिक-जनवादियों यानी संसदीय वामपन्थियों के अर्थवाद और सधुारवाद के 
कारण भी मज़दरू आन्दोलन एक राजनीतिक रवैया नहीं अपना पाता। इसके कारण 
वह निम्न मध्यवर्ग के विभिन्न संस्तरों को अपने साथ लाने का प्रयास नहीं करता, 
जिसके कारण ये वर्ग फ़ासीवादी प्रचार के समक्ष अरक्षित होते हैं। एक प्रकार से चाह े
क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के नेततृ्व में हो या फिर ग़द्दार संशोधनवादियों के नेततृ्व में, 
अर्थवादी व ट्रेडयनूियनवादी मज़दरू आन्दोलन फ़ासीवाद को इस बात की इजाज़त द े
दतेा ह ैकि वह टटपुँजिया वर्गों की फ़ासीवादी गोलबन्दी कर उसे मज़दरू आन्दोलन 
के विरुद्ध एक प्रति-सन्तुलनकारी शक्ति या प्रतिभार (बटखरे) के रूप में इस्तेमाल 
करे। यह स्पष्ट करना ज़रूरी ह ैकि अर्थवाद और ट्रेडयनूियनवाद की यह ग़लती केवल 
संसदीय वामपन्थियों तक नहीं सीमित ह ैबल्कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन 
में भी इस प्रकार के अर्थवाद का असर ह।ै जैसा कि लेनिन ने लिखा था, ‘अर्थवाद 
राजनीतिक प्रश्न उठा पाने में अक्षमता की प्रवतृ्ति का नाम होता है।’ आज 
दशे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन यदि मध्यवर्ग व निम्न मध्यवर्ग के विभिन्न 
स्तरों तक कोई पहुचँ रखता ह ै तो वह मखु्य रूप से कुछ विश्वविद्यालय परिसरों 
और विशषे तौर पर कुछ कुलीन विश्वविद्यालय परिसरों तक सीमित ह।ै एक व्यापक 
निम्न मध्यवर्गीय और अर्द्धमज़दरू बनने की सीमा पर खड़ी आम ग़रीब आबादी ह ै
जिसमें क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की कोई विशषे पकड़ नहीं ह।ै इस आबादी 
के बीच या तो संघ परिवार के विभिन्न फ़ासीवादी संगठन काम कर रह ेहैं और उन्हें 
‘हिन्दू राष्ट्र’ के मिथ्या समाधान के लिए सहमत करने का प्रयास कर रह ेहैं या फिर 
इन वर्गों में साम्राज्यवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले तमाम एनजी.ओ. संगठन काम 
कर रह ेहैं और इन वर्गों में सधुारवाद के ज़रिय भिक्षावृत्ति पैदाकर उनकी क्रान्तिकारी 
सम्भावनाओ ंपर चोट पहुचँा रह ेहैं। साम्राज्यवाद-पोषित एन.जी.ओ. राजनीति 
और पतित समाजवादी राजनीति के अवैध सम्बन्धों से पैदा होने वाली ‘आम 
आदमी पार्टी’ की राजनीति भी इन्हीं वर्गों को निशाना बना रही है।

 मगर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन इन वर्गों में अपने क्रान्तिकारी संगठनों 
को खड़ा करने के काम में अभी काफ़ी पीछे ह ैऔर इसे क़दम-क़दम पर इसकी क़ीमत 
भी चकुानी पड़ती ह।ै ममु्बई के मज़दरू आन्दोलन के ध्वंस में शिवसेना एक अहम 
भमूिका निभाने में कामयाब रही तो इसके दो प्रमखु कारण थेः पहला, शिवसेना ने 
तमाम आम महेनतकश आबादी के रिहायशी इलाक़ों में ‘लॉयल्टी नेटवर्क ’, मित्र 
मण्डल, यवुा मण्डल, जिम आदि बनाने के ज़रिय अपना सामाजिक आधार तैयार 
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किया जबकि मज़दरू वर्ग का आन्दोलन ट्रेडयनूियनवादी फ़्रे मवर्क  से बाहर नहीं निकल 
सका और वहाँ तक अपनी पहुचँ नहीं बना सका; दूसरा, शिवसेना ने निम्न मध्य 
वर्ग के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से की मराठी कट्टरवाद के जमुले के ज़रिय फ़ासीवादी 
प्रतिक्रियावादी गोलबन्दी करने में सफलता पायी क्योंकि कम्युनिस्ट आन्दोलन ने 
इन वर्गों में क्रान्तिकारी प्रचार और उद्वेलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसलिए 
क्रान्तिकारी मज़दरू आन्दोलन के लिए एक अहम सबक़ यह ह ैकि उसे टटपुँजिया 
वर्गों के विशषे तौर पर निम्नतर संस्तरों के बीच सतत ्राजनीतिक प्रचार करना होगा 
और संस्थाबद्ध हस्तक्षेप करते हुए उन्हें संगठित करना होगा; उनके सामने यह स्पष्ट 
करना होगा कि उनके जीवन की अनिश्चितता और असरुक्षा के लिए वास्तव में 
पूँजीवादी व्यवस्था ज़िम्मेदार ह;ै उनके बीच सधुार कार्यों व सांस क्ृ तिक कार्यों की 
निरन्तरता बनानी होगी। यह समझना बेहद अहम ह ै कि उनके बीच इस प्रकार के 
कार्यों को ससं्थाबद्ध रूप (institutional form) दनेा होगा। मिसाल के तौर पर, 
नौजवानों व बच्चों के पसु्तकालय, जिम, खले क्लब आदि बनाने होंगे, मडेिकल 
कैम्प, सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे, अपनी जनता डिस्पेंसरी 
व जनता क्लिनिक खोलने होंगे, मतृक वाहन सेवा आदि शरुू करनी होगी और 
इसी प्रकार के अगणित कार्य करने होंगे। और सबसे अहम बात यह कि इन वर्गों के 
विभिन्न हिस्सों, जैसे कि यवुाओ,ं स्त्रियों, छात्रों व नागरिकों के जनसंगठन बनाने होंगे 
और उन्हें उनकी आर थ्िक व सामाजिक माँगों के लिए संघर्ष करने के लिए शिक्षित-
प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन केवल आर थ्िक मदु्दों तक हमें अपने प्रचार को सीमित 
नहीं रखना होगा, बल्कि जनसमदुायों के भीतर मौजदू उन प्रवृत्तियों और मलू्यों-
मान्यताओ ंके विरुद्ध मित्रतापरू्ण संघर्ष चलाना होगा, जोकि उन्हें फ़ासीवादी राजनीति 
के समक्ष अरक्षित बनाती हैं, विशषे तौर पर पितसृत्ता-विरोधी व स्त्र मकु्ति का संघर्ष 
और जाति उन्मूलन के लिए सर्वहारा वर्गीय कार्यदिशा के साथ जझुारू संघर्ष। केवल 
इसी रास्ते से हम फ़ासीवादियों के विरुद्ध समाज में अपनी अवस्थितियाँ बाँध 
सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं। 

लेकिन इतना ही समझना काफ़ी नहीं है। टटपुँजिया वर्गों के हरेक हिस्से को 
इन सारे प्रयासों के ज़रिय भी मज़दरू वर्ग के पक्ष में नहीं जीता जा सकता ह।ै और 
इसमें चिन्तित होने वाली भी कोई बात नहीं ह!ै टटपुँजिया वर्ग कोई एकाश्मी निकाय 
नहीं ह ैऔर इसके तमाम संस्तर होते हैं। मज़दरू वर्ग और पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक 
दरूी के अनसुार इनके राजनीतिक वर्ग चरित्र में परिवर्तन होता ह।ै पूँजीवादी लटू से 
इसके कुछ संस्तर उजड़ते हैं तो एक छोटा-सा हिस्सा सामाजिक पदानकु्रम में सीढ़ियाँ 
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चढ़ता भी जाता ह।ै फ़ासीवाद जिस हद तक उजड़ते हुए टटपुजँिया वर्ग का 
मिथकीय या रूमानी उभार है वह उसी हद तक सामाजिक रूप से ऊपर की 
ओर गतिमान टटपुजँिया वर्ग का आन्दोलन भी है। और उजड़ता हुआ टटपुँजिया 
वर्ग अगर फ़ासीवादी उभार का आधार बनता ह ैतो इसका एक अहम कारण तो 
क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों और मज़दरू आन्दोलन की विफलता भी ह,ै जैसा कि हमने 
ऊपर प्रदर्शित किया। मगर सामाजिक पदानकु्रम में ऊपर की ओर चढ़ते टटपुँजिया वर्ग 
का फ़ासीवाद का सामाजिक अवलम्ब बनना ज़्यादा स्वाभाविक ह ैऔर क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्ट प्रचार को चाह ेजितनी भी सटीकता और कुशलता के साथ अजंाम दिया 
जाये, इस वर्ग के एक हिस्से को ही जीता जा सकता ह ैऔर उस हिस्से के छोटा होने 
की सम्भावना ही ज़्यादा होगी। हमने अपनी पसु्तिका में इस पहल ूको सन्तोषजनक 
रूप से स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि यह यथार्थ का प्रमखु पहल ूनहीं ह।ै लेकिन आज 
के परिदृश्य में फ़ासीवादी उभार के तमाम पहलओु ंको समझने के लिए हमें इस नकु्ते 
को स्पष्ट करने की आवश्यकता महससू हो रही ह।ै प्रमखु पहल ूयही ह ैकि उजड़ते 
हुए टटपुँजिया वर्ग फ़ासीवादी प्रतिक्रिया का सामाजिक आधार बनते हैं क्योंकि समचू े
टटपुँजिया वर्गों में ये उजड़ते हुए वर्ग बहुसंख्या होते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रमखु 
पहल ूपर सारी सच्चाई को अपचयित करने दनेे के अपने नकु़सान भी हैं। अगर दसूरे 
गौण पहल ूको नहीं समझा जाता ह ैतो टटपुँजिया वर्गों में क्रान्तिकारी प्रचार और 
उद्वेलन की उपयकु्त रणनीति नहीं तैयार की जा सकती ह।ै 

यह सच ह ैकि टटपुँजिया वर्गों का एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा पूँजीवादी संचय की 
प्रक्रिया में अनिश्चितता और सामाजिक-आर थ्िक असरुक्षा के गड्ढे में धकल दिया 
जाता ह।ै यदि उनके बीच व्यापक और सघन पूँजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी प्रचार न 
हो तो उसका एक बड़ा हिस्सा इस फ़ासीवादी प्रचार को मानने को तैयार होता ह ैकि 
उसके जीवन की अनिश्चितता के लिए मज़दरू वर्ग को मिले हुए “विशषेाधिकार” 
(सरुक्षात्मक श्रम क़ाननू, न्यूनतम मज़दरूी, अन्य कल्याणकारी नीतियाँ आदि) 
ज़िम्मेदार हैं क्योंकि इनके कारण “राष्ट्र” का विकास नहीं हो पा रहा ह,ै दशे परूी 
दनुिया में प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं हो पाता ह,ै आर थ्िक वृद्धि की दर कम हो जाती ह,ै 
वगै़रह। मोदी सरकार आजकल इस प्रकार का प्रचार ज़ोर-शोर से कर रही ह।ै यह 
बात टटपुँजिया वर्ग के विशषे तौर पर ऊपरी हिस्सों और उद्यमी तबके पर लाग ू
होती हैं। हालाँकि यह टटपुँजिया वर्ग किसी भी रूप में तकनोलॉजी, आधनुिकीकरण 
और उद्योगों का विरोधी नहीं होता ह,ै मगर फिर भी यह संघ परिवार के काल्पनिक 
आधनुिकता-विरोध की ओर काफ़ी आकर्षित होता ह।ै चूकँि इस वर्ग के पास दखेने 



फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?  /  109

के लिए कोई भविष्य नहीं होता ह ैया चूकँि इसे भविष्य का सपना दिखाने वाली 
ताक़तें मौजदू नहीं होतीं इसलिए इसे किसी कल्पित मिथकीय अतीत के चित्र बहुत 
रमणीय लगते हैं, जैसे कि किसी “रामराज्य” या किसी भी कि़स्म के प्राचीन हिन्दू 
राज्य की तस्वीर। इन वर्गों में पूँजीवादी प्रचार के प्रभाविता का एक और कारण भी 
होता ह।ै इनमें से कई पूँजीपति या उद्यमी बनने के सपने भी पालते रहते हैं। निम्न 
मध्यवर्ग का वह हिस्सा विशषे तौर पर उद्यमी बन जाने के इस सपने या कहें भ्रम का 
शिकार होता ह ैजो कि पेशवेर के तौर पर काम नहीं करता, यानी कि जो किसी और 
नियोक्ता के पास नौकरी नहीं करता और अपना छोटा-मोटा कोई काम करता ह,ै जैसे 
कि कोई वर्क शॉप या दकुान आदि चलाना। इस हिस्से को हमशेा यह लगता ह ैकि 
वह भी एक दिन समृद्ध पूँजीपति बन जायेेगा! इन लोगों को धीरूभाई अम्बानी जैसों 
के ‘नीच ेसे ऊपर उठने’ की कहानी बहुत अपील करती ह!ै यह बात दीगर ह ैकि इस 
वर्ग का बिरला ही कोई ऊपर चढ़कर पूँजीपति बन पाता ह!ै इनमें से अधिकांश कभी 
इस स्थिति में ही नहीं आ पाते हैं। मगर फिर भी अपने छोटे-मोटे धधं ेका मालिक 
होने के कारण इनके भीतर मालिक बनने का भ्रम, सपना और मानसिकता मौजदू 
होती ह।ै इस सपने के सच न हो पाने के कारण के तौर पर वे हमशेा मज़दरूों को दखेते 
हैं, जो कि “आलसी और कामचोर” होते हैं; ऐसा सोचने का कारण यह होता ह ै
कि ऐसे बेहद छोटे उद्यमी भी कई बार एक-दो मज़दरू काम पर रखते हैं। इस वर्ग 
को उदार पूजँीवादी ससंदीय जनवाद के विरुद्ध भड़का कर “राष्ट्र-विकास” 
हेतु, “रामराज्य-पुनर्स्थापना” हेतु फ़ासीवादी तानाशाही और एक “मज़बूत 
नेता”, “छप्पन इचं छाती वाले प्रधानमन्त्री” के लिए तैयार करना अपेक्षाकृत 
आसान होता है! अपनी सामाजिक अवस्थिति से ही यह किसी भी प्रकार के 
प्रतिक्रियावादी प्रचार के सामने कहीं ज़्यादा निहत्था होता ह।ै भारत में ऐसाटटपुँजिया 
उद्यमी वर्ग कोई छोटा नहीं ह ैऔर इसको क्रान्तिकारी अवस्थिति पर जीतना सबसे 
मशु्किल होता ह ैऔर इसका एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा अक्सर फ़ासीवादी उभार का 
एक सामाजिक आधार बनता ह।ै इस ‘पूँजीपति बनने के आकांक्षी उद्यमी टटपुँजिया 
वर्ग’ के मकु़ाबले किसी अन्य मालिक को अपना श्रम बेचने वाले टटपुँजिया वर्ग के 
क्रान्तिकारी अवस्थिति पर आने की सम्भावनासम्पन्नता कहीं ज़्यादा होती ह ैऔर 
क्रान्तिकारी शक्तियों को उन्हीं पर अपने प्रयासों को केन्द्रित करना चाहिए। 

टटपुजँिया वर्ग का एक दूसरा छोटा-सा हिस्सा ऐसा भी होता है जो कि 
सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, जो कि पूजँीवादी 
लूट का एक छोटा लाभ प्राप्तकर्ता होता है। छोटे ठेकेदारों, जॉबरों, दलालों, 
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मोटी तनख़्वाहें पाने वाले पढ़े-लिख ेशिक्षित मध्यवर्गीय यवुाओ ं(जैसे कि आई.टी., 
बी.पी.ओ. सेक्टर आदि में काम करने वाली आबादी), अच्छी तनख़्वाहों वाली 
सरकारी नौकरी करने वाले मध्यवर्ग को पूँजीवादी संचय और विकास का लाभ भी 
प्राप्त होता ह।ै उसे आधनुिकीकरण व उद्योगीकरण से भी फायदा मिलता ह।ै इन वर्गों 
की राजनीतिक चतेना, या कहें भावनाए,ँ पूँजीवादी व्यवस्था की अस्थिरता से काफ़ी 
डावाँडोल होती ह।ै उसे हर ऐसी चीज़ से नफ़रत होती ह ैजो कि उसके जीवन की 
प्रीतिकर स्थिरता या कहें ठहराव को अस्थिर करती हुई नज़र आती ह।ै मिसाल के तौर 
पर, अगर वह अपनी बालकनी से मज़दरूों के किसी जलुसू को भी दखेता ह ैतो घबरा 
जाता ह;ै उसे एक़दम असम्बद्ध तरीक़े  से तत्काल अपनी समृद्ध और सम्पत्ति पर ख़तरा 
महससू होता ह ैऔर साथ ही उसे अपने परिवार और “उसकी स्त्रियों” पर भी ख़तरा 
महससू होता ह।ै यहीं से उसकी प्रतिक्रिया पैदा होती ह।ै उसे लगता ह ै कि मज़दरूों 
पर मज़बतूी से लगाम कसने के लिए उदार पूँजीवादी जनवाद नाक़ाफ़ी ह ैऔर एक 
तानाशाह होना चाहिए जो इन सबके पेंच टाइट करके रख!े विशषे तौर पर आर थ्िक 
संकट के दौर में इस खाती-पीती टटपुँजिया आबादी के बीच इस प्रकार के विचारों 
की ज़बरदस्त अपील होती ह।ै अगर आप तमाम सामाजिक मीडिया की वेबसाइटों 
पर मोदी-समर्थकों की एक परूी प्रोफाइल तैयार करें, तो आप पायेंगे कि उनमें से क़रीब 
90 प्रतिशत लोग इसी वर्ग और इन्हीं पेशों से आते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में यह 
वर्ग जल्द ही सामान्यीकरण कर लेता है और इसकी प्रतिक्रिया जल्द ही पूरी 
तरह से अन्धी और निरंकुश हो जाती है। मिसाल के तौर पर, यह वर्ग जल्द ही 
मुखर तौर पर स्त्र-विरोधी, दलित-विरोधी, दमित राष्ट्रीयता-विरोधी, आदि भी 
हो जाता है, हालाँकि ऐसा बन जाने की सुषुप्त सम्भावना उसमें हमेशा से ही 
मौजूद रहती है। ये ही लोग हैं जो कविता कृष्णन, अभिनेत्र खुशबू और श्रुति 
सेठ के विरुद्ध ट्विटर व फेस बुक जैसी वेबसाइटों पर भयंकर अश्लील और 
गन्दी टिप्पणियाँ करते हुए नरेन्द्र मोदी का गुणगान करते हैं। इस वर्ग का कोई 
व्यक्ति पूँजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी पक्ष के साथ आ सकता ह ैमगर एक वर्ग के तौर 
पर यह किसी सरूत में क्रान्तिकारी पक्ष के साथ नहीं आ सकता ह।ै 

टटपुँजिया वर्ग के ये दो हिस्से ऐसे हैं जो कि क्रान्तिकारी मज़दरू आन्दोलन के मित्र 
बनने की क्षमता नहीं रखते हैं और नैसर्गिक तौर पर इनमें प्रतिक्रिया का आधार बनने 
की सम्भावना ज़्यादा होती ह,ै यानी कि टटपुँजिया वर्ग का ऊपरी हिस्सा और निम्न 
पूँजीवादी उद्यमी आबादी, यानी, ‘पूँजीपति बनने के आकांक्षी’ टटपुँजिया आबादी। 
इसलिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि केवल एक मिथ्या चेतना 
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का शिकार उजड़ता हुआ टटपुजँिया वर्ग ही फ़ासीवादी उभार का सामाजिक 
आधार नहीं बनता, बल्कि सामाजिक रूप से ऊपर की ओर गतिमान और 
पूजँीवादी लूट का लाभ प्राप्तकर्ता बनने वाला टटपुजँिया वर्ग भी फ़ासीवादी 
उभार का ज़बरदस्त सामाजिक आधार बनता है। फ़ासीवाद केवल उजड़ते 
टटपुजँिया वर्ग का प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन नहीं है, बल्कि इस 
आर्थिक तौर पर उभरते टटपुजँिया वर्ग का भी प्रतिक्रियावादी सामाजिक 
आन्दोलन है। सच कहें तो यह उभरता हुआ टटपुजँिया वर्ग सचेतन तौर पर इस 
फ़ासीवादी प्रतिक्रिया का सामाजिक आधार बनता है और टटपुजँिया वर्गों के 
रूमानी उभार का नेतृत्व भी इसी के पास होता है। यह खाता-पीता टटपुजँिया 
वर्ग मिथ्या वर्ग भावना से कम अपने नैसर्गिक वर्ग हितों से ज़्यादा प्रेरित होता 
है, जबकि उजड़ता हुआ टटपुजँिया वर्ग वास्तव में अपने असली वर्ग हितों 
के प्रति अनभिज्ञ होता है और इस अज्ञान के कारण ही वह फ़ासीवादी उभार 
के साथ खड़ा होता है। इसीलिए उजड़ता हुआ टटपुँजिया वर्ग या दसूरे शब्दों में 
कहें तो निम्न मध्यवर्गीय आबादी और विशषेकर आम महेनतकश निम्न मध्यवर्गीय 
आबादी के भीतर क्रान्तिकारी पक्ष के साथ आने की सम्भावना ज़्यादा होती ह ैबशर्ते 
कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन अपने सतत ्प्रचार और उद्वेलन के ज़रिय इस 
वर्ग को अपने पक्ष में लेने के लिए रचनात्मक, नये और व्यावहारिक तरीक़ों और 
रूपों का इस्तेमाल करे और अर्थवादी रवैये को छोड़ कर एक क्रान्तिकारी राजनीतिक 
रवैया अख़्तियार करे। 

मज़दूर वर्ग के कौन-से हिस्से  
फ़ासीवाद का आधार बन सकते हैं? 

कई मार्क्सवादी विश्लेषणों में यह प्रवृत्ति पायी गयी ह ैकि वे फ़ासीवादी आन्दोलनों 
की मज़दरू वर्ग के भीतर पकड़ को कम करके दिखलाते हैं। हमने मौजदूा पसु्तिका में 
संक्षेप में इस बात पर चर्चा की थी कि मज़दरू वर्ग के भी कुछ हिस्सों में फ़ासीवादी 
राजनीति का असर होता ह ैऔर वे किस प्रकार फ़ासीवादी उभार का एक उपकरण बन 
बैठते हैं। फिर भी हमें लगता ह ैकि इस पर थोड़ा और विस्तार में जाने की आवश्यकता 
ह ैक्योंकि यह मज़दरू वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए एक तात्कालिक महत्व 
रखता ह ैऔर चनुौती पेश करता ह।ै इसे न समझने के कारण पहले ही काफ़ी नकु़सान 
हो चकुा ह ैऔर आगे चलकर और भी ज़्यादा नकु़सान होगा। 
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हमने पसु्तिका में दिखलाया था कि किस प्रकार संघ परिवार से जड़ेु हुए ‘भारतीय 
मज़दरू संघ’ द्वारा मज़दरूों के बीच पूँजीवादी राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाता ह ैऔर 
किस तरह से विशषे तौर पर सफेद कॉलर वाले मज़दरूों (जो कि अपने आपको 
‘कर्मचारी’ कहलवाना पसन्द करते हैं!) के बीच फ़ासीवादी का आधार तैयार होता 
ह।ै कुछ वर्षों पहले भारतीय मज़दरू संघ का माकपा से सम्बद्ध ट्रेड यनूियन संघ ‘सीटू’ 
को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी यनूियन बन जाना सफेद कॉलर के मज़दरूों के बीच 
फ़ासीवादी राजनीति की बढ़ती दख़ल को ही प्रदर्शित करता ह।ै और यह कोई चौंकाने 
वाली बात भी नहीं ह।ै अतीत में भी मज़दरू वर्ग के इस हिस्से का एक अगं फ़ासीवादी 
उभार का आधार बन चकुा ह।ै आइए कुछ ठोस आकँड़ों पर निगाह डालें और फिर 
फ़ासीवाद का आधार बनने वाले मज़दरू तबके का क़रीबी से विश्लेषण करें। 

1930 में नात्सी पार्टी की सदस्यों में से 26.3 प्रतिशत मज़दरू थे। यह आकँड़ा 
1932 में बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो गया। इटली में तो फ़ासीवादी आन्दोलन ने मज़दरू 
आन्दोलन के भीतर जड़ जमाने से ही शरुुआत की थी। हगंरी के ‘एरो क्रॉस’ नामक 
फ़ासीवादी संगठन की भी मज़दरू आबादी के एक हिस्से में अच्छी पकड़ थी। बताने 
की ज़रूरत नहीं ह ै कि इसके लिए फ़ासीवादी राजनीति ने इटली और जर्मनी दोनों 
ही दशेों में मज़दरूों के इलाक़ों में कुछ कारपोरेटवादी उपक्रम भी चलाये थे, जैसे 
कि मज़दरूों के लिए सरुक्षा फण्ड पलू का निर्माण करना; ज़रूरत पड़ने पर कुछेक 
मज़दरूों को ऋण दनेा, फ़ासीवादी संगठन के चहतेे मज़दरूों के समदुाय (जाति, क्षेत्र,  
भाषा, आदि) के कुछेक लोगों को नौकरियाँ दिलवा दनेा आदि। शिवसेना ने भी 
महाराष्ट्र में कुछ इलाक़ों में पकड़ बनाने के लिए उन इलाक़े  के कुछ विशिष्ट समदुायों 
के कुछेक लोगों को किन्हीं कम्पनियों या उपक्रमों में बन्दूक की नोक पर नौकरी 
दिलवाने का काम किया था, जिससे कि उस परेू समदुाय में ही उसका आधार तैयार 
होता था। ज़ाहिर है, ऐसे तरीक़ों से मज़दूर आबादी को बेरोज़गारी या ग़रीबी 
से निजात नहीं मिल जाती है। बस एक भ्रम तैयार होता है और समुदायगत 
चेतना में बधँे मज़दूर, दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक चेतना की कमी के 
शिकार मज़दूर ऐसे फ़ासीवादी सगंठनों का समर्थन करते हैं और उनमें से 
कुछ उनके पैदल सैनिक बनने को भी तैयार हो जाते हैं। भारत में भी भाजपा 
और संघ परिवार के अन्य अनषुगंी संगठन इन कारपोरेटवादी तरीक़ों को अपनाते हैं। 
कारपोरेटवाद की सोच मसुोलिनी ने इटली में लाग ूकी थी जिसका मक़सद था मज़दरू 
वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच सहकार की बात करना और उनके अन्तरविरोधों को 
विभिन्न तरीक़ों से कुन्द करना। इसके लिए मज़दरूों के प्रतिनिधियों और पूँजीपतियों के 
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प्रतिनिधियों को फ़ासीवादी पार्टी की मध्यस्थता में साथ बिठाया जाता था। हालाँकि 
इस प्रकार के सहकार का अन्त हमेशा ऐसे समझौतों या सौदों में होता था 
जिसमें मज़दूर वर्ग को पूजँीपति वर्ग की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता था। 
कहने की आवश्यकता नहीं ह ैकि फ़ासीवादी ताक़तें मज़दरूों के बीच अपने आधार 
को तैयार करने के लिए मज़दरूों के बीच मौजदू कूपमण्डूकतापरू्ण विचारों, धार्मिक 
ढोंग, ढकोसले और पाखण्ड और हर प्रकार की पिछड़ी हुई धार्मिक व जातिगत 
चतेना का भी इस्तेमाल करती हैं। इसलिए विशषे तौर पर सफेद कॉलर वाले मज़दरूों 
का एक हिस्सा फ़ासीवादी उभार का सामाजिक आधार बनता ह।ै लेकिन साथ ही 
मज़दरू आबादी के कुछ अन्य हिस्से भी होते हैं जिनमें फ़ासीवादी उभार का आधार 
बन बैठने की सम्भावना होती ह।ै 

टिम मेसन नामक एक मार्क्सवादी अध्येता ने नात्सी जर्मनी का अध्ययन करते 
हुए दिखलाया था कि मज़दरू वर्ग के कौन-से हिस्सों में फ़ासीवादी प्रचार के समक्ष 
कमज़ोर पड़ने की प्रवृत्ति और फ़ासीवाद का आधार बनने की सम्भावना सबसे ज़्यादा 
होती ह।ै मसेन ने दिखलाया ह ैकि ठेका, दिहाड़ी या अस्थायी प्रकृति  के रोज़गार में 
काम करने वाले नये युवा और सतत ्गतिमान या अस्थिर मज़दूर आबादी में, 
जिन्हें किसी भी कि़स्म के मज़दरू संगठन या ट्रेड यनूियन संघर्ष का कोई अनभुव नहीं 
होता, फ़ासीवादी राजनीति के पकड़ बनाने की पर्याप्त सम्भावना होती ह।ै मसेन के 
अनसुार इसका कारण यह ह ै कि यह आबादी राजनीतिक चतेना से सबसे ज़्यादा 
वंचित होती ह।ै लेकिन आज के दौर में इसमें थोड़ा बदलाव आया ह।ै हमारा मानना 
ह ै कि आज के दौर में इस वर्ग में राजनीतिक बनने और ज़्यादा तेज़ी से व्यवस्था-
विरोधी राजनीतिक वर्ग चतेना हासिल करने की क्षमता (सम्भावना-सम्पन्नता) सबसे 
ज़्यादा होती ह।ै वास्तव में, विशषे तौर पर 1970 के दशक के बाद के दौर में समचू े
अनौपचारिक/असंगठित मज़दरू वर्ग के राजनीतिक चरित्र में कुछ अहम बदलाव 
आये हैं और इसे पहले की तरह वर्ग चतेना के अभाव, राजनीतिक चतेना की कमी, 
आदिम चतेना या पिछड़ेपन से नहीं पहचाना जा सकता ह।ै लेकिन यह बात आज 
भी सच ह ैकि उनमें किसी भी कि़स्म के क्रान्तिकारी प्रचार व संगठन के अभाव में 
उनमें आज भी यह सम्भावना-सम्पन्नता मौजदू ह ैकि वे समदुाय, जाति, धर्म आदि 
के आधार पर किसी फ़ासीवादी गोलबन्दी का हिस्सा बन जायंेे। मगर निश्चित तौर 
पर पहले के दौर के मकु़ाबले इस सम्भावना में कमी आयी ह।ै 

टिम मसेन के अनसुार मज़दरू वर्ग का वह दसूरा हिस्सा जिसमें फ़ासीवादी 
राजनीति का आधार बनने की सम्भावना होती ह,ै वह ह ै‘वर्दी वाले मज़दरू’ जो कि 
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रेलवे, पोस्ट व टेलीग्राफ़, आदि में काम करते हैं। इनमें बैंक व बीमा सेक्टर में काम 
करने वाली, बड़े सरकारी दफ्रतरों में अच्छे वेतन के साथ काम करने वाली एक मज़दरू 
आबादी भी शामिल ह।ै तीसरा हिस्सा उन मज़दरूों का ह ैजो कि छोटे व्यावसायिक 
सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे मज़दरू अक्सर अकेले काम करते हैं या बेहद छोटे समहूों 
में काम करते हैं और इस वजह से इनमें वर्ग चतेना के विकसित होने की गति बेहद 
धीमी होती ह ैऔर अवरु( होती रहती ह।ै टिम मसेन के अनसुार चौथा और आख़ि‍री 
हिस्सा ह ैलम्पट सर्वहारा का जिसमें वर्ग चतेना की नितान्त अभाव होता ह,ै कई बार 
ग़रीबी और अमानवीकरण के कारण आपराधिक और बर्बरता की प्रवृत्तियाँ होती हैं। 
इन्हीं गणुों के कारण फ़ासीवादी ताक़तें मज़दरू आबादी के इस हिस्से का इस्तेमाल 
का विनियोजन कर पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आबादी को सगंठित 
करने के प्रयास नहीं किये जा सकते हैं। वास्तव में, मज़दूर वर्ग के एक अच्छे-
ख़ासे हिस स्े में फ़ासीवादी राजनीति कम्युनिस्टों की असफलता और ग़लत 
कार्यपद्धति के कारण ही जगह बना पाती है। जैसा कि टिम मसेन ने दिखलाया 
ह ैकि अनौपचारिक/असंगठित मज़दरू वर्ग के एक हिस्से में नात्सी पार्टी ने जर्मनी में 
अपना आधार बनाया था और इसका बहुत बड़ा कारण था जर्मन सामाजिक जनवादी 
आन्दोलन और ट्रेड यनूियन आन्दोलन का संगठित/औपचारिक मज़दरू वर्ग तक 
सीमित रह जाना। 

आज यह अनौपचारिक/असंगठित मज़दरू वर्ग कुल मज़दरू वर्ग का 93 प्रतिशत 
ह ैऔर यह मज़दरू वर्ग 1930 के दशक के असंगठित मज़दरू वर्ग के समान पिछड़ा 
नहीं ह।ै इस परेू वर्ग में आज भारत के फ़ासीवादियों ने आधार बनाने के नये तरीक़े  
निकाले हैं। जागरण, चौकी आदि जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराकर धर्म 
और परुानी धार्मिक परम्पराओ ंके आधार पर एक समदुाय की रचना करना; इसके 
अलावा, दरु्गा पजूा, सरस्वती पजूा आदि के आयोजन के लिए मित्र मण्डलों का 
निर्माण करना, आदि। इसके साथ ही संघ परिवार परुाने कारपोरेटवादी तरीक़ों का 
इस्तेमाल भी कर रहा ह ैऔर उन्हें उन्नत भी कर रहा ह।ै मिसाल के तौर पर, तमाम 
मज़दरू इलाक़ों में ‘सेवा भारती’ के नाम से तमाम सधुारवादी और एन.जी.ओ.-मार्का 
उपक्रम चलाये जा रह ेहैं। इनमें महिलाओ ंको सिलाई-कढ़ाई सिखाने आदि से लेकर 
बच्चों को पढ़ाने तक के कार्य किय जा रह ेहैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण 
ह ैजिसे मज़दरू इलाक़ों में कई ‘कमटेी डालने’ के नाम से जाना जाता ह।ै ये वास्तव 
में एक ‘फण्ड पलू’ होता ह ैजिसका प्रयोग मज़दरू आबादी के जीवन की आर थ्िक 
अनिश्चितता में कुछ कमी लाने के लिए किया जाता ह,ै हालाँकि इससे भ्रम ज़्यादा 
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पैदा होता ह ैऔर वास्तव में मज़दरूों के जीवन में कोई विशषे फ़र्क़  नहीं आता। ज़ाहिर 
ह,ै इन कार्रवाइयों के साथ-साथ लोगों की चतेना का फ़ासीवादीकरण करने का कार्य 
भी किया जाता ह।ै 

लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मज़दूर वर्ग के इन ससं्तरों में 
फ़ासीवादी ताक़तें आम तौर पर इसी लिए सामाजिक आधार बनाने में सफल 
होती हैं क्योंकि वहाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तें या तो पहुचँ ही नहीं पातीं 
या फिर उनकी उपस्थिति जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं होती। 
जर्मनी में सामाजिक जनवादी शक्तियों के साथ-साथ कम्युनिस्टों की भी एक भारी 
ग़लती यह थी कि संगठित मज़दरू आबादी के बाहर मज़दरू वर्ग को संगठित करने 
के उनके प्रयास नगण्य थे। अफसोस की बात यह ह ैकि अधिकांश दशेों में इतिहास 
से कम्युनिस्ट ताक़तों ने कोई सबक़ नहीं लिया ह।ै अभी भी उनकी ताक़तों का बड़ा 
हिस्सा संगठित मज़दरू आबादी के बीच ही लगा हुआ ह,ै जो कि परेू मज़दरू वर्ग 
का अब छोटा सा हिस्सा रह गया ह।ै भारत के भीतर भी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट 
संगठनों की बड़ी ताक़त या तो मज़दरू आबादी से ही दरू हैं क्योंकि वे भारत को एक 
अर्द्धर्सामन्ती अर्द्धऔपनिवेशिक दशे मानते हैं और अपने इस परुाने पड़ चकेु कार्यक्रम 
में बदलाव करने को ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद से ग़द्दारी मानते हैं! ऊपर से वे यह भी 
नहीं समझते कि नवजनवादी क्रान्ति की मज़ंिल में भी मज़दरू वर्ग ही नेततृ्वकारी 
ताक़त होता ह;ै किसान वर्ग केवल मखु्य ताक़त होता ह।ै इसके अलावा, मोदी सरकार 
द्वारा हाल ही में किय गये जाति सर्वेक्षण के दौरान पता चला ह ैकि गाँव की आबादी 
का भी आध े से ज़्यादा गैर-कृषि  रोज़गार में लगा हुआ ह ै और आबादी का जो 
हिस्सा कृषि  में लगा भी ह ैउसमें से अधिकांश ज़मीन के मालिक नहीं हैं और खतेिहर 
मज़दरू हैं! ऐसे में, नवजनवादी क्रान्ति का कार्यक्रम किस रूप में प्रासगंिक 
है? ‘जो ज़मीन को जोते-बोए वह ज़मीन का मालिक होए’ नारा किस रूप में 
प्रासगंिक है? और तो और ताज्जुब की बात यह है कि नवजनवादी क्रान्ति को 
मानने वाले तमाम “वामपन्थी” दुस्साहसवाद और क्रान्तिकारी आतंकवाद 
की लाइन के शिकार ये सगंठन गाँवों में खेतिहर आबादी में भी अपनी पकड़ 
अधिकांश प्रदेशों में खो चुके हैं। अब कुल मिलाकर उनका आधार मध्य भारत 
के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में रह गया ह,ै जहाँ ‘आदिम संचय’ की प्रक्रिया के ज़रिय 
कारपोरेट पूँजीवाद जनजातीय आबादी को उजाड़ रहा ह।ै इनका मानना ह ैकि भारत 
का पूँजीपति वर्ग एक दलाल पूँजीपति वर्ग ह।ै ऐसे में उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि 
भारत में फ़ासीवाद का उभार हो रहा ह।ै दलाल पूँजीपति वर्ग प्रतिक्रियावादी होता ह ै
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और उसका प्रतिक्रियावाद कई रूप ले सकता ह।ै लेकिन दलाल पूँजीपति वर्ग प्रकृति  
से ही इस बात में अक्षम होता ह ैकि उसका प्रतिक्रियावाद एक फ़ासीवादी सामाजिक 
आन्दोलन का रूप ले सके। फ़ासीवाद औद्योगिक और वित्तीय बड़े पूँजीपति वर्ग 
की सेवा करने वाला टटपुँजिया वर्ग का प्रतिक्रियावादी रूमानी उभार होता ह।ै ऐसा 
प्रतिक्रियावादी रूमानी उभार किसी दलाल या कठपतुली पूँजीपति वर्ग के नेततृ्व 
में नहीं हो सकता ह।ै नवजनवादी क्रान्ति की लाइन पर अटके हुए इन कम्युनिस्ट 
क्रान्तिकारियों के लिए फ़ासीवादी उभार की विवेचना करने का अर्थ ह ैअसमाधये 
और मज़ाकिया अन्तरविरोधों के गड्ढे में जा गिरना। ख़रै, इन तमाम नवजनवादी 
क्रान्ति मानने वालों और ‘टाइम कैप्स्यूल’ में कैद रह गये कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों 
के बारे में जितना कम कहा जाये उतना अच्छा ह।ै 

लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि समाजवादी 
क्रान्ति मानने वाले तमाम क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सगंठन भी ऐसे हैं जिनका 
मानना है कि कम्युनिस्टों को उन्नत और बड़े उद्योगों में लगे सगंठित मज़दूरों 
पर ध्यान केन्द्रि त करना चाहिए क्योंकि वही मज़दूर आबादी का उन्नत हिस्सा 
है! यानी कि उनके अनसुार 93 प्रतिशत असंगठित/अनौपचारिक मज़दरू आबादी 
उन्नत नहीं ह,ै पिछड़ी हुई ह,ै वर्ग चतेना से लैस नहीं ह,ै वगै़रह! यह वास्तव में 
कम्युनिस्ट आन्दोलन का एक परू्वाग्रह ह ैजो अतीत के एक ख़ास दौर में पैदा हुआ 
था। वैसे तो यह परू्वाग्रह उस दौर में भी निहायत ग़लत था मगर आज तो यह भयंकर 
रूप से नकु़सानदहे ह।ै आज की असंगठित/अनौपचारिक मज़दरू आबादी पहले के 
समान नहीं ह।ै यह वर्ग चतेना से लैस ह ै या उसमें वर्ग चतेना से लैस होने की 
सम्भावनासम्पन्नता मौजदू ह;ै यह आबादी क्रान्तिकारी राजनीतिक वर्ग चतेना की 
दिशा में अपेक्षाकृ त ज़्यादा सहजता से विकसित हो सकती ह ैक्योंकि यह एक वर्ष में 
ही कई बार कई मालिकों के मातहत काम करती ह ैऔर इसलिए किसी एक मालिक 
को अपने शत्र के तौर पर नहीं दखेती, बल्कि मालिकों के परेू वर्ग को अपने शत्र के तौर 
पर दखेती ह।ै यह आबादी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में राज्यसत्ता के दमनकारी निकायों 
का भी सामना करती ह ैऔर इसके अन्दर नैसर्गिक तौर पर एक व्यवस्था-विरोधी 
भावना होती ह।ै यह आबादी उन्नत मशीनों व तकनोलॉजी पर कार्य करने अनभुव 
रखती ह ै और साथ ही बहुकुशल होती ह।ै इस करोड़ों-करोड़ की और ज़बरदस्त 
क्रान्तिकारी सम्भावनाओ ं से लैस अनौपचारिक/असंगठित मज़दरू आबादी को 
“पिछड़ा”, “आदिम” आदि मानना भयंकर भलू ह।ै इसलिए भी यह भयंकर भलू ह ै
कि अगर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन इस व्यापक मज़दरू आबादी को संगठित 
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नहीं करता तो निश्चित तौर पर इसका एक हिस्सा फ़ासीवाद के पाले में जायेेगा 
और फ़ासीवादी ताक़तों के उपकरण में तब्दील होगा। इसलिए इस मज़दरू आबादी 
के बीच ट्रेड यनूियन आन्दोलन खड़ा करने के साथ-साथ क्रान्तिकारी सधुार कार्य 
और क्रान्तिकारी सांस क्ृ तिक कार्य को संस्थाबद्ध रूप से करना आज क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्ट आन्दोलन के सामने एक अस्तित्व का प्रश्न बन गया ह।ै 

इस अस्तित्व के प्रश्न के समाधान में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सगंठनों में 
व्याप्त एक और प्रवतृ्ति भी भारी बाधा बनती है। यह प्रवतृ्ति है स्वतःस्फूर्त तावाद 
और अराजकतावादी-सघंाधिपत्यवाद की प्रवतृ्ति। कई ऐसे संगठनों का तर्क  ह ै
कि मज़दरू आन्दोलन के प्रतिरोध की नयी रणनीतियों को निकालने का काम मज़दरू 
वर्ग स्वय करेगा और क्रान्तिकारी पार्टी का कार्य महज़ उन नयी रणनीतियों को थोड़ा 
और ससुंगत रूप दनेा होगा! यह एक पछुल्लावाद (tailism) की प्रवृत्ति ह ैऔर आज 
के दौर में जबकि मज़दरू वर्ग के आन्दोलन में मज़दरू वर्ग की क्रान्तिकारी हिरावल 
पार्टी के संस्थाबद्ध हस्तक्षेप और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरत ह,ै उस समय 
इस प्रकार के विचार ख़ास तौर पर नकु़सान पहुचँा रह ेहैं। मारुति मज़दरू आन्दोलन 
में मज़दरूों के बीच ‘सहयोग केन्द्र’ चलाने वाले एक संगठन के ज़रिय ऐसे रुझान 
का हावी होना इस आन्दोलन की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। बजाय 
आन्दोलन को सचतेन तौर पर राजनीतिक नेततृ्व दनेे के यह संगठन उसे कभी खाप 
पंचायतों तो कभी संशोधनवादियों की ट्रेड यनूियनों के गलियारों में घमुाता रहा और 
अन्ततः उसे थका कर हरा दिया। 

बहरहाल, मज़दरू वर्ग के इन विभिन्न हिस्सों के बीच फ़ासीवादी ताक़तों द्वारा 
आधार बनाने के प्रयासों को विफल करने और उनके बीच क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट 
आन्दोलन का आधार तैयार करने के लिए क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन 
को अपने परुाने पड़ चकेु विश्लेषण को और परू्वाग्रहों को त्यागना होगा और नये 
रचनात्मक तरीक़े  से मज़दरू वर्ग के बीच क्रान्तिकारी कार्य को अजंाम दनेा होगा। 
और इस परेू कार्य में अनौपचारिक/असंगठित मज़दरू वर्ग के बीच में विशषे ज़ोर दिय 
जाने की ख़ास अहमियत ह।ै 

फ़ासीवाद और किसान आबादी 
भारत के फ़ासीवादी कई मामलों में अपने जर्मन व इतालवी पिताओ ंसे ज़्यादा सयाने 
साबित हुए हैं। मगर कई मामलों में वे उनसे काफ़ी पीछे भी साबित हुए हैं। उनमें 
से एक मामला ह ैइस बात की ज़रूरत को समझना कि भारत में फ़ासीवादी उभार 
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को थोड़ा टिकाऊ बनाने के लिए टटपुँजिया ग्रामीण आबादी व किसान आबादी 
में पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी ह।ै बीसवीं सदी में यरूोप में कई दशेों में फ़ासीवादी 
आन्दोलन पैदा हुआ। लेकिन हर जगह वह विजयी नहीं हो सका। आनुभविक तौर 
पर देखें तो हम पाते हैं कि जिन देशों में भी फ़ासीवादी आन्दोलन टटपुजँिया 
किसान आबादी और ग्रामीण पूजँीपति वर्ग के ठीक-ठाक हिस स्े में पकड़ 
नहीं बना सका, वहाँ-वहाँ वह एक राष्ट्रीय पैमाने का आन्दोलन बनने में 
असफल रहा। मिसाल के तौर पर, फिनलैण्ड कालापुआ आन्दोलन (1929-
32) और पैट्रियॉटिक नेशनल मूवमेण्ट (1932-44)। यही हाल स्वीडन और नॉर्वे 
के फ़ासीवादी आन्दोलनों का हुआ। जर्मनी और इटली में फ़ासीवादी आन्दोलन के 
सफल होने का एक बहुत बड़ा कारण था उसका कुलकों और युंकरों, यानी कि धनी 
किसानों और पूँजीवादी भसू्वामियों के साथ मज़बतू गठजोड़। 

भारत में सघं परिवार की राजनीति की गाँवों में पकड़ ऐतिहासिक तौर पर 
कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बेहद कमज़ोर रही है। इसका एक 
कारण तो यह ह ैकि भारत में फ़ासीवादी नेततृ्व स्वय इस बात को समझने में काफी 
समय तक असफल रहा। तो दसूरी ओर इसका दसूरा कारण यह भी ह ैकि भारत में 
एक विशिष्ट कि़स्म की कुलक राजनीति का वर्चस्व भी इसमें आड़े आता रहा, जो 
कभी कांग्रेस के क़रीब रही, कभी समाजवादियों के क़रीब तो कभी इनसे बराबर दरूी 
बनाकर कुछ समय के लिए अपनी स्वायत्तता बनाये रही। लेकिन चरण सिंह-ब्राण्ड 
कुलक राजनीति का अब भारतीय राजनीति के परिदृश्य में कोई विशषे स्थान नहीं रह 
गया ह।ै इसके ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हैं। नवउदारवादी नीतियों के दौर में 
संरक्षण करने के लिए उसके पास बहुत-सी सहूलियतें रह नहीं गयी हैं! नवउदारवादी 
भमूण्डलीकरण के दौर में अधिशषे विनियोजन में ग्रामीण पूँजीपति वर्ग के हिस्से में 
सापेक्ष गिरावट आयी ह।ै भारतीय राजनीति के दृश्यपटल से इस क्लासिकीय कुलक 
राजनीति के प्रस्थान के साथ एक खाली जगह पैदा हुई ह।ै संघ परिवार के विचारकों 
ने इस दफ़ा अपनी कमी को पकड़ा ह ैऔर इस ख़ाली जगह को भरने के योजनाबद्ध 
षड्यन्त्र को अजंाम दनेा शरुू किया ह।ै 

गत चुनावों में भाजपा-नीत राजग गठबन्धन के विजय का एक बहुत बड़ा 
कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई सीटों की बढ़ोत्तरी था। अगर हम उत्तर 
प्रदेश और बिहार में हुई बढ़ोत्तरी को हटा दें तो हम पाते हैं कि भाजपा के 
लिए सामान्य बहुमत तक पहुचँना भी मुश्किल हो जाता। उत्तर प्रदशे में ग्रामीण 
क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव फैलाकर फ़ासीवादी गोलबन्दी करना और विशषे तौर 
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पर पश्चिमी उत्तर प्रदशे और हरियाणा के जाट-बहुल क्षेत्रों के साम्प्रदायिकीकरण के 
काम को योजनाबद्ध तरीक़े  से अजंाम दनेा भाजपा के लिए काफ़ी फ़ायदमेन्द रहा। 
किसान राजनीति करने वाली तमाम ताक़तें आज कुलक वर्ग और धनी किसान वर्ग 
को अधिशषे में हिस्सा बढ़ाने में कोई विशषे सहायता नहीं कर सकती हैं; साथ ही, 
तमाम कि़स्म की राजकीय सहायता जो कुलक व धनी किसान वर्गों को उपलब्ध थीं, 
उनमें भी लगातार कटौती हुई ह।ै यह सच है कि किसान आबादी को पूजँीवादी 
राज्य द्वारा आज जो भी थोड़ा-बहुत दिया जा रहा है वह सब कुलकों और धनी 
किसानों को ही मिलता है। मगर यह भी सच है कि वित्तीय, औद्योगिक और 
वाणिज्यिक पूजँीपति वर्ग को मिल रहे तोहफ़ों की तुलना में यह कुछ ख़ास 
नहीं है। निश्चित तौर पर, इसमें हमें ज़्यादा चिन्तित होने की ज़रूरत नहीं ह ैक्योंकि 
यह बड़े और छुटभयेै लटेुरों का आपसी झगड़ा ह!ै 

कृषि  व कृषि -सम्बन्धित क्षेत्रों में कारपोरेट घरानों के प्रवेश के साथ भी परुाने 
पूँजीवादी भसू्वामियों और साथ ही धनी काश्तकार किसान वर्ग के एक छोटे-से हिस्से 
का तो कारपोरेट सहयोजन हो गया, मगर दसूरे हिस्से को अपने ग्रामीण वर्चस्व के 
लिए ख़तरा महससू हो रहा ह।ै आज भारतीय कृषि  जिस पूँजीवादी संकट का शिकार 
ह,ै वह असरुक्षा और अनिश्चितता के माहौल को और भी बढ़ा रहा ह।ै नतीजतन, 
एक अलग रूप में उच्च मध्यम और धनी काश्तकार किसानों और साथ ही 
पूजँीवादी भूस्वामियों के बीच भी फ़ासीवादी प्रतिक्रिया की ओर आकृष्ट 
होने की ज़मीन पैदा हुई। वैसे भी इस वर्ग में हमेशा से ही एक फ़ासीवादी 
सम्भावनासम्पन्नता थी, जिसका इस्तेमाल समय-समय पर समाजवादी व 
अन्य ब्राण्ड की कुलक राजनीति ने किया था। इस सम्भावना को हम गाँवों 
में मौजदू खाप पंचायतों और अन्य ऐसे निकायों में साफ़ तौर पर दखे सकते हैं। 
अब इसी सम्भावना को वास्तविकता में तब्दील करने का कार्य संघ परिवार और 
भाजपा की राजनीति कर रही ह।ै ये ग्रामीण पूँजीपति और टटपुँजिया वर्ग अपनी 
वर्ग प्रवृत्ति से ही जनवाद-विरोधी, आधनुिकता-विरोधी (मगर आधनुिक!), ग़रीब-
विरोधी, जातिवादी, पितसृत्तावादी और निरंकुश हैं। इन सारी प्रवृत्तियों के फ़ासीवादी 
विनियोजन में संघ परिवार और भाजपा को बहुत ज़्यादा महेनत नहीं करनी पड़ेगी। 
एक तरह से कह सकते हैं कि इन प्रतिक्रियावादी वर्गों की यह सम्भावना-सम्पन्नता 
वस्तुतः कई दशकों से फ़ासीवादी विनियोजन की ही प्रतीक्षा कर रही थी! क्लासिकीय 
कुलक राजनीति के प्रस्थान के साथ यह प्रतीक्षा समाप्त हो गयी! 

इसलिए आज यह समझना भी बेहद अहम हो गया है कि अगर गाँवों 
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में हम फ़ासीवादी गोलबन्दी और आन्दोलन के बरक्स ग्रामीण ग़रीबों के 
क्रान्तिकारी सगंठन नहीं खड़े करते, तो आने वाले समय में हम एक भयंकर 
सकंट के सामने खड़े होंगे। बल्कि इस कार्यभार में पहले ही कुछ देर हो चुकी 
है। अभी से ही गाँवों नौजवानों के क्रान्तिकारी सगंठन, जातितोड़क सगंठन, 
ग्रामीण मज़दूरों की यूनियन, खेतिहर मज़दूरों की यूनियन बनाने के साथ-साथ 
ग़रीब और परिधिगत किसानों के सगंठन भी बनाने होंगे। ताज़ा आकँड़े बता 
रहे हैं कि ये वर्ग आज गाँवों में बहुसखं्यक हैं। मगर वे स्वयं ही क्रान्तिकारी 
गोलबन्दी नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्रान्तिकारी अभिकर्ता की और भी ज़्यादा 
ज़रूरत है। ऐसे में, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों को गाँवों भी अपने क्रान्तिकारी 
जनसगंठनों का नेटवर्क  तैयार करने और अपना व्यापक सामाजिक आधार 
बनाने पर कार्य करना होगा और इसमें ज़रा भी देर नहीं करनी होगी। 

फ़ासीवादी प्रचार की विशिष्टता  
और उसके सटीक जवाब की चुनौती 

जैसा कि हमने ऊपर दखेा, फ़ासीवादी प्रचार और गोलबन्दी के आम तौर पर और 
राष्ट्रीय तौर पर सफल होने के पीछे तमाम कि़स्म के शहरी और ग्रामीण टटपुँजिया 
वर्गों में इसकी सफलता अनिवार्य रही ह ैऔर आज भी अनिवार्य ह।ै मगर हम जिन 
वर्गों की बात कर रह ेहैं वे बेहद भिन्न प्रकृति  और प्रवृत्तियों के हैं; उनकी आकांक्षाए,ँ 
उनके वर्ग हित, उनकी संस क्ृ ति आपस में एक़दम तलुनीय नहीं प्रतीत होती। वर्गों के 
इस वैविध्यपर्ण समुच्चय में फ़ासीवादी राजनीति अपना आधार किस प्रकार 
तैयार करती है? फ़ासीवादी सगंठन अपने प्रचार को किस प्रकार इन विभिन्न 
प्रकार के वर्गों के बीच प्रभावी बनाते हैं? निश्चित तौर पर, इसमें कुछ भमूिका इन 
वर्गों के वस्तुगत चरित्र और प्रकृति  की भी ह।ै मसलन, तमाम टटपुँजिया वर्गों और 
विशषे तौर पर तमाम कि़स्म के लम्पटीकृ त वर्गों, चाह ेवह टटपुँजिया वर्ग हों या फिर 
मज़दरू वर्ग, में अपने वर्ग हितों को समझ पाने की क्षमता ठीक अपनी सामाजिक-
आर थ्िक अवस्थिति के कारण बेहद कम होती ह,ै जैसा कि हम ऊपर दखे चकेु हैं। इन 
वर्गों के बीच एक मिथ्या शत्र को तैयार करना, इसकी प्रतिक्रियावादी गोलबन्दी करना 
और इसे पूँजीपति वर्ग की नग्न और बर्बर तानाशाही का उपकरण बनाना अपेक्षाकृ त 
आसान होता ह।ै मगर सिर्फ़  इस वस्तुगत प्रकृति  को समझना पर्याप्त नहीं ह ैक्योंकि 
इन्हीं वर्गों के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से को क्रान्तिकारी प्रचार से जीता भी जा सकता 
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ह।ै इसलिए फ़ासीवादी प्रचार की विशिष्टता और उसकी कार्यप्रणाली को 
समझना उसे निष्फल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। 

इस बाबत जो बात सबसे अहम ह ै वह यह ह ै कि हम फ़ासीवादी प्रचार की 
एक स्वच्छन्द प्रकार की अनकूुलनीयता (adaptability) या लचीलेपन को समझें। 
क्रान्तिकारी प्रचार कार्य का मक़सद होता ह ै आम महेनतकश जनता के बीच 
पूँजीवादी व्यवस्था और उनकी ज़िन्दगी की दरु्वस्था के सच को उजागर करना। 
ऐसा 123 प्रचार तर्क  और विज्ञान पर आधारित ही हो सकता ह ैक्योंकि उसे एक 
वस्तुगत यथार्थ को सामने लाना ह।ै वह सिद्धान्तहीन नहीं हो सकता ह।ै न ही वह 
विज्ञान और तर्क  से रिक्त हो सकता ह।ै वह व्यवहारवादी तरीक़े  से किसी भी चीज़ 
का और हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता ह।ै लेकिन फ़ासीवादी प्रचार कार्य 
के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती ह।ै उसे जनता के सामने एक मिथ्या शत्र 
पैदा करना होता ह;ै उसे जनता को एक अन्धभक्ति (fetish) की राजनीतिक वस्तु 
प्रदान करनी होती ह ै जिससे कि जनता अपने जीवन के हालात के सच्चे कारणों 
और उसके लिए ज़िम्मेदार ताक़तों को न समझ पाये। यह ‘फेटिश’ उसे नात्सी पार्टी 
ने यहूदी-विरोध व अन्य अल्पसंख्यकों के विरोध के रूप में दी, भाजपा और संघ 
परिवार की राजनीति यह ‘फेटिश’ उसे मसुलमान व इस्लाम के प्रति नफ़रत के रूप 
में दतेे हैं, फ़्रांसीसी फ़ासीवादी इस ‘फेटिश’ को प्रवासी-विरोध के रूप में पेश करते 
हैं। जब परूी फ़ासीवादी राजनीतिक प्रचार ही मिथकों को सामान्य बोध (Common 
Sense) के रूप में स्थापित करने और मिथ्या चतेना तैयार करने पर आधारित होता 
ह,ै तो ज़ाहिर ह ैउसके हाथ दाँव-पेच के लिए ज़्यादा खलेु होते हैं। उसे किसी भी 
कि़स्म के सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिक्रियावादी व्यवहारवाद ही 
उसका सिद्धान्त होता है। वैसे हर प्रकार की व्यवहारवादी राजनीति में, चाह ेवह 
ड्यईूवादी या अम्बेडकरवादी राजनीति का “प्रगतिशील व्यवहारवाद” (?) ही क्यों 
न हो, दक्षिणपन्थी रास्ता पकड़ लेने की सम्भावना हमशेा मौजदू होती ह।ै आज 
अम्बेडकरवादी राजनीति जिस नंगे तरीक़े  से शासक वर्गों की गोद में बैठी है 
वह अम्बेडकर की राजनीति से कोई प्रस्थान या विचलन नहीं है, जैसा कि 
तमाम उदार अम्बेडरकवादी और विशेष तौर पर वामपन्थी अम्बेडरकवादी 
सोचते हैं। यह अम्बेडकर की व्यवहारवादी राजनीति का तार्कि क निर्वाण है। 
ऐसी व्यवहारवादी राजनीति अपने उद्गम से ही इस सयंोग (contingency) 
पर निर्भर थी कि उसके शीर्ष पर कौन है। हो सकता है कि अम्बेडकर जैसे 
किसी नेता की मौजूदगी में वह दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावाद तक नहीं जायेे, 
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मगर इस प्रकार की व्यवहारवादी राजनीति में अपने आपमें ऐसा कुछ नहीं है 
जो उसे धुर दक्षिणपन्थ के साथ खड़ा होने से रोक दे। 

बहरहाल, फ़ासीवादी राजनीति की सबसे अहम ख़ासियत होती ह ै उसकी 
स्वच्छन्द, बल्कि मार्क्सवादी विश्लेषक ज्यॉफ एली के शब्दों का प्रयोग करें तो, 
कामकु कि़स्म की अनकूुलनीयता (promiscuous adaptability)। यह हर चीज़ 
को फ़ासीवादी राजनीति के हितों के अनसुार सहयोजित कर सकती ह ैक्योंकि इसे 
प्रतिक्रियावादी व्यवहारवाद के अलावा किसी सिद्धान्त से बँध ेहोने की आवश्यकता 
नहीं होती ह।ै एक ऐसे कि़स्म का प्रचार अनगिनत कि़स्म के आकारहीन और 
दिशाहीन सामाजिक असन्तोषों को अपने में समेट लेने की क्षमता होती है। 
कारण यह ह ैकि फ़ासीवादी प्रचार वास्तव में एक साथ इन तमाम अस्पष्ट सामाजिक 
असन्तोष के शिकार वर्गों को हरेक चीज़ दनेे, मगर वास्तव में, कुछ भी नहीं दनेे 
का वायदा करते हैं। फ़ासीवादी विचारधारा और राजनीति अपनी इस प्रचार पद्धति 
के ज़रिय एक़दम असमान प्रकार के, असम्बद्ध प्रकार के और अक्सर आपस में 
अन्तरविरोधी कि़स्म के असन्तोषों, आकांक्षाओ ंऔर सपनों को एक सर्वसमावेशी 
या कहें सर्वसत्तावादी कि़स्म के लोकरंजक राजनीतिक ढाँच ेमें सम्मिलित कर लेते 
हैं। यह क्षमता एक हद तक हर दक्षिणपन्थी लोकरंजक राजनीति में होती ह,ै जैसे कि 
‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति। मिसाल के तौर पर, कुछ समय पहले तक दिल्ली 
के टटपुँजिया व्यापारियों, धनी व्यापारियों व दकुानदारों, ठेकेदारों, प्रापर्टी डीलरों के 
साथ-साथ छोटी-मोटी नौकरी करने वाली निम्न मध्यवर्गीय आबादी, झगु्गीवासियों, 
लम्पट सर्वहारा आबादी और यहाँ तक कि औद्योगिक मज़दरू वर्ग के भी एक हिस्से 
को यह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का “भ्रष्टाचार-विरोधी धर्मयदु्ध” उन 
सबकी सभी समस्याओ ं का समाधान कर दगेा! लेकिन इस प्रकार के यटूोपियाई 
राजनीति के मकु़ाबले संघ परिवार का प्रतिक्रियावादी यटूोपिया ज़्यादा मज़बतू ह ै
क्योंकि वह शदु्ध रूप से फन्तासी ह!ै फ़ासीवादी प्रचार सच्चाई से जितना दूर 
और जितना रूमानी फन्तासी के क़रीब होता है, उतना प्रभावी होता है। इसी 
के ज़रिये वह जनसमुदायों विशेषकर टटपुजँिया जनसमुदायों के भीतर मौजूद 
प्रतिक्रियावादी सम्भावना को वास्तविकता में तब्दील कर सकता है। यही 
कारण ह ैकि भाजपा की राजनीति भारतीय पूँजीवादी राजनीति की कहीं ज़्यादा स्थायी 
परिघटना ह,ै बनिस्बत ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति के जिसे कालान्तर में या 
तो विसर्जित हो जाना ह ैया फिर यह छोटी नाली अन्त में संघ परिवार की राजनीति 
के बड़े गन्दे नाले में आकर मिलने वाली ह!ै 
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ख़ैर, मूल बात यह है कि फ़ासीवादी राजनीति की प्रचार पद्धति में यह 
ख़ासियत होती है कि यह एक़दम अतुलनीय अस्पष्ट व आकारहीन सामाजिक 
असन्तोषों, आकांक्षाओ ंऔर सपनों को एक सर्वसत्तावादी और सर्वसमावेशी 
आमूलगामी यूटोपिया में सम्मिलित कर लेती है या सोख लेती है। नात्सी 
पार्टी का यटूोपिया जर्मन जनता/नस्ल का एक शदु्ध श्रेष्ठ विचारधारात्मक समदुाय 
था और भाजपा और संघ परिवार के लिए यह हिन्दुत्ववादी शासन या “रामराज्य” 
ह।ै (‘विचारधारात्मक’ इस रूप में कि वास्तव में ऐसा कोई समदुाय कभी नहीं था 
और इसे विशषे वर्ग हितों के मद्देनज़र काल्पनिक और मिथकीय तौर पर गढ़ा जाता 
ह)ै यहाँ अतीत के और परम्परा के आविष्कार और मिथकीकरण को और फिर इन 
मिथकों को सामान्य बोध के तौर पर अत्यधिक दहुरावपरू्ण प्रचार के द्वारा स्थापित 
करने की प्रक्रिया को समझना बेहद ज़रूरी ह।ै यह अनायास नहीं ह ै कि भारत की 
फ़ासीवादी ताक़तें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान, कला, साहित्य, सिनेमा आदि में 
भगवा मिथकीकरण की एक परूी प्रक्रिया चला रह ेहैं। यह प्रक्रिया एक शुद्ध श्रेष्ठ 
विचारधारात्मक हिन्दू समुदाय के निर्माण के लिए आवश्यक ह।ै यह कोई अलग-
थलग घटना नहीं ह।ै न ही यह फ़ासीवादी अपनी अज्ञानता मात्रा के कारण कर रह ेहैं। 
फ़ासीवादियों के साथ इतिहास में भी अपने दौर की कुछ श्रेष्ठ मधेाए ँथीं और आज 
भी हैं। इनमें तमाम वैज्ञानिक भी हैं, कलाकार भी हैं। ऐसे में, हमें कला और विज्ञान 
के क्षेत्र में किय जा रह ेभगवा मिथकीकरण को सम्पूर्ण फ़ासीवादी राजनीतिक एजेण्डे 
के अगं के तौर पर समझना चाहिए। तभी इन प्रयासों का सफल विरोध किया जा 
सकता ह।ै आज एन.सी.ई.आर.टी., इतिहास अनसुन्धान परिषद,् भारतीय फि़ल्म व 
टेलीविजन संस्थान, आदि के साथ जो दरुाचार संघ परिवार कर रहा ह,ै वह भी केवल 
अज्ञान या पिछड़ेपन के कारण नहीं ह।ै यह समचू ेफ़ासीवादी राजनीतिक एजेण्डा का 
अभिन्न अगं ह।ै 

अब प्रश्न यह उठता है कि कम्युनिस्ट प्रचार फ़ासीवादी प्रचार के इस 
ख़तरनाक कि़स्म के लचीलेपन का मुक़ाबला किस प्रकार करे? ज़ाहिर ह,ै 
जो बात कोई भी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट स्वतः ही समझ सकता ह ैवह यह ह ै कि 
कम्युनिस्टों को हमशेा जनता के जनसमदुायों को उनके जीवन की ठोस भौतिक, 
सामाजिक और आर थ्िक माँगों के लिए लगातार गोलबन्द और संगठित करना 
चाहिए, उन्हें यह समझाना चाहिए कि उनके जीवन में ये समस्याए ँक्यों हैं और उनके 
लिए कौन ज़िम्मेदार ह।ै लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं! हमारे विचार में 
इस सन्दर्भ में सर्वहारा पनुर्जागरण और प्रबोधन की परूी अवधारणा को समझना 



124  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

बेहद ज़रूरी ह।ै
क्रान्तिकारी शक्तियों को आज सर्वहारा वर्ग और जनता के संघर्षों के गौरवशाली 

अतीत से सघनता के साथ और रोचक तरीक़े  से परिचित कराया जाना चाहिए। 
जनता के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन भारत की तमाम प्रगतिशील और भौतिकवादी 
परम्पराओ ंका प्रचार करना चाहिए। प्राचीन भारत, यानी कि हमारे देश के सुदूर 
अतीत पर फ़ासीवादियों को अपना एकाधिकार या दावा स्थापित नहीं 
करने देना चाहिए। वास्तव में, प्राचीन भारत के सच्चे इतिहास को दखेें तो उस पर 
फ़ासीवादी दावा स्थापित होने योग्य ज़्यादा चीज़ें संघ परिवार को मिलेंगी भी नहीं! 
यही कारण ह ैकि प्राचीन भारत की तमाम प्रगतिशील और भौतिकवादी परम्पराओ ं
का भी संघ परिवार विकृतिक रण करके उसे अपने एजेण्डा में शामिल करने का 
प्रयास करता रहता ह।ै मिसाल के तौर पर, योग की परम्परा। जब योग दिवस मनाने 
की नौटंकी चल रही थी तो बहुत से मार्क्सवादियों ने योग की परूी परम्परा और 
आनभुविक विज्ञान के भगवा विनियोजन पर प्रश्न खड़ा करने और उसे बेनक़ाब 
करने की बजाय योग पर ही प्रश्न करना या उसका मखौल बनाना शरुू कर दिया। यह 
तरीक़ा वास्तव में भगवा ताक़तों को ही फायदा पहुचँा रहा था। साथ ही, मध्यकालीन 
भारत और आधनुिक भारत की ऐसी कई जनपक्षधर परम्पराए,ँ बदु्धि‍जीवी, लेखक, 
वैज्ञानिक हैं जिनकी प्रगतिशील विरासत से भारत का आम जनमानस अपरिचित ह।ै 
हम अगर उन्हें अपने सर्वहारा पनुर्जागरण का अगं नहीं बनाते, उन्हें अपने क्रान्तिकारी 
सांस क्ृ तिक प्रचार और कार्य का अगं नहीं बनाते तो वास्तव में फ़ासीवादी ताक़तों 
को समचू ेभारतीय अतीत के ही भगवा विनियोजन का अवसर दतेे हैं। साथ ही, 
हमें इस सर्वहारा पनुर्जागरण का अगं महज़ भारत की अतीत की प्रगतिशील और 
जनपक्षधर परम्पराओ ंको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि परूी दनुिया की भौतिकवादी, 
प्रगतिशील और जनपक्षधर परम्पराओ,ं कला, साहित्य और विज्ञान को भी इसका 
एक हिस्सा बनाना चाहिए। सर्वहारा पनुर्जागरण का यही अर्थ ह ै– दनुिया भर में जनता 
की प्रगतिशील और भौतिकवादी परम्पराओ ंऔर व्यक्तित्वों से और इन परम्पराओ ं
और व्यक्तित्वों के पश्चगामी और प्रतिक्रियावादी ताक़तों के विरुद्ध संघर्ष से जनता 
के जनसमदुायों का परिचय कराना। यह हमारे अतीत के विषय में जनता के बीच 
एक ऐसी समझदारी विकसित कर सकता है जो कि उन्हें किसी कल्पित 
गौरवशाली अतीत की ओर देखते रहना या अतीतग्रस्त रहना नहीं बल्कि 
भविष्य की ओर देखना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के बारे में 
सिखाये। निश्चित तौर पर, इस कार्य में बच्चों के मोर्चे की बहुत महत्वपरू्ण भमूिका 



फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?  /  125

ह,ै जोकि पीढ़ी निर्माण के कार्य के लिए अनिवार्य ह।ै साथ ही, इस कार्य को अजंाम 
दनेे के लिए क्रान्तिकारी साहित्य के प्रकाशन, क्रान्तिकारी नाट्य व संगीत मण्डली, 
फि़ल्म प्रोडक्शन हाउस, फि़ल्म क्लब समते सामदुायिक रेडियो जैसे माध्यमों तक 
का इस्तेमाल करना होगा। 

ज़ाहिर है कि केवल अतीत की इस तार्कि क और वैज्ञानिक पेशगी से 
ही हमारे कार्यभार पूरे नहीं होते। भविष्य के सारे सवालों का जवाब अतीत की 
भौतिकवादी और प्रगतिशील परम्पराओ ंमें भी नहीं मिल सकता ह।ै भविष्य और 
वर्तमान के प्रश्नों के जवाब को तभी परू्ण किया जा सकता ह,ै जबकि उसमें नये के 
तत्व की भी पहचान सही तरीक़े  से की जाये। इतिहास अपने आपको हूबहू दहुराता 
नहीं ह,ै बल्कि हर बार उच्चतर स्तर पर दहुराता ह।ै इसलिए नये के तत्व की पहचान 
ज़रूरी ह।ै आज परूी पूँजीवादी व्यवस्था जिस अन्तकारी संकट का शिकार ह ैऔर 
इस मरणासन्न हालत में वह जिस प्रकार की सड़ी चीज़ें पैदा कर रही ह ैउसे केवल 
अतीत के सन्दर्भ से नहीं समझा जा सकता ह।ै इसलिए आज की साम्राज्यवादी-
पूँजीवादी दनुिया के एक वैज्ञानिक-तार्किक  विश्लेषण की ज़रूरत ह ैजिसस ेकि इसकी 
ऐतिहासिकता को भी समझा जा सके, यानी कि निरन्तरता के तत्व को, और इसकी 
समकालीनता को भी समझा जा सके, दसूरे शब्दों में, परिवर्तन के तत्व को। यह दसूरा 
कार्यभार सर्वहारा प्रबोधन का कार्यभार ह।ै निश्चित तौर पर, इस कार्यभार के लिए 
उन सभी माध्यमों के उपयोग की आवश्यकता होगी जिनकी हमने ऊपर चर्चा की ह।ै 
साथ ही, मज़दरू वर्ग के एक राजनीतिक अख़बार की विशषे तौर पर आवश्यकता 
होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों-यवुाओ ंके बीच, स्त्रियों के बीच, यवुा व ईमानदार 
बदु्धि‍जीवियों के बीच प्रचार हते ुभी तमाम मखुपत्रों की आवश्यकता होगी। इन तमाम 
मखुपत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बारम्बारता के साथ नियमित तौर पर निकालना सर्वहारा 
पनुर्जागरण और प्रबोधन के कार्यभार को परूा करने के लिए अनिवार्य ह।ै 

लेकिन सिर्फ़  इस व्यापक कार्यभार को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। यह तो 
सामान्य राजनीतिक कार्यभार या यूँ कहें कि पहुचँ (approach) और पद्धतिशास्त्र 
(methodoloty) के विषय में कुछ मोटी बातों को समझने के समान ह।ै इसके 
अतिरिक्त, आज फ़ासीवादी राजनीति की प्रचार पद्धति को निष्फल करने के लिए 
बहुत से अन्य पहलओु ंको समझना अनिवार्य ह।ै लेनिन की राजनीतिक पद्धति पर 
लिखते हुए एक जगह हगंेरियाई कम्युनिस्ट ग्यॉर्गी लूकाच ने लिखा था कि लेनिन 
के राजनीतिक व्यवहार से कम्युनिस्टों के सीखने के लिए जो अहम बात निकलती 
ह ैवह यह ह ैकि सर्वहारा राजनीतिज्ञ को अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने 
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और फिर उसकी हिफ़ाज़त करने की प्रक्रिया में दाँव-पेच में कभी भी अपने हाथ नहीं 
बाँधने चाहिए; उसे अपने दोनों हाथ खलेु रखने चाहिए! दूसरे शब्दों में, सर्वहारा 
राजनीति को सिद्धान्त के मसलों को रणनीति के मसलों से और रणनीति 
के मसलों को रणकौशल के मसलों से गड्ड-मड्ड नहीं करना चाहिए। चाह े
वह मज़दरू आन्दोलन का प्रश्न हो, किसी ट्रेड यनूियन संघर्ष का प्रश्न हो, यवुा मोर्चे 
पर किसी अभियान या आन्दोलन का प्रश्न हो या किसी भी अन्य मोर्चे पर ठोस 
ज़मीनी कार्रवाइयों का मसला हो, यदि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेततृ्व में हैं तो उन्हें 
ठोस ज़मीनी कार्रवाइयों में फ़ासीवादी और अन्य प्रतिक्रियावादी ताक़तों से निपटने 
में ठोस व्यावहारिकता का परिचय दनेा चाहिए। ज़मीनी संघर्ष के दाँव-पेच में अपने 
हाथ किसी भी रूप में बाँधने नहीं चाहिए। यह एक बनुियादी शिक्षा ह ैजो हमें विशषे 
तौर पर लेनिन के राजनीतिक व्यवहार से लेनी चाहिए। 

तीसरी अहम बात जिसे समझना हमें ज़रूरी लगता है वह यह है कि 
किसी भी कि़स्म की राजनीति का प्रचार किस हद तक प्रभावी होगा इसका 
निर्धारण करने वाला एक बहुत बड़ा कारक सामाजिक आधार होता है। जिस 
ताक़त का सामाजिक आधार जितना व्यापक और जितना गहरा होता ह,ै उसके प्रचार 
की प्रभाविता और जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता भी उतनी ही ज़्यादा होती ह।ै 
फ़ासीवादी ताक़तें इस चीज़ पर पर्याप्त ज़ोर दतेी हैं कि वे तमाम निम्न मध्यवर्गीय 
और साथ ही मज़दरू इलाक़ों में अपने सामाजिक आधार को विस्तारित करें। इसके 
लिए वे तमाम संस्थाओ ंका निर्माण करते हैं, मसलन, मित्र मण्डल, पजूा समितियाँ, 
जिम आदि। अगर इतिहास में जायंेे तो हम पाते हैं कि रिहायशी इलाक़ों में सामाजिक 
आधार विकसित करने के लिए सधुार कार्य और सांस क्ृ तिक कार्य की परम्परा वास्तव 
में कम्युनिस्टों की थी; फ़ासीवादियों ने यह चीज़ उनसे ही सीखी थी। यह अनायास 
नहीं ह ै कि इटली में फ़ासीवादी आन्दोलन का संस्थापक बेनितो मसुोलिनी पहले 
इतालवी समाजवादी पार्टी का सदस्य था। मगर अफ़सोस की बात ह ैकि कम्युनिस्ट 
अपनी इस शानदार कार्यशलैी को भलू गये और फ़ासीवादियों ने लगभग सभी दशेों में 
और विशषे तौर पर हमारे दशे में इस कार्यशलैी को मज़बतूी से अपना लिया। इस सरूत 
को बदले बग़ैर हम फ़ासीवाद के प्रतिरोध के कार्यभार को शायद ही परूा कर पायें। कई 
दृष्टिकोणों और कई ज़रूरतों से हमें मज़दरूों और निम्न मध्यवर्गीय रिहायशी इलाक़ों 
में संस्थाबद्ध रूप से सधुार कार्य और सांस क्ृ तिक कार्य करने होंगे। जब क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्ट पार्टी का तमाम मज़दरू बस्तियों और निम्न मध्यवर्गीय इलाक़ों में मज़बतू 
सामाजिक आधार होगा, तभी उनके क्रान्तिकारी प्रचार की प्रभाविता भी दनूी-चौगनुी 
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होगी। इसके बिना, सही तर्क  और सही विज्ञान के बावजदू उसकी प्रभाविता को 
अधिकतम बनाना सम्भव नहीं होगा। 

इसके अलावा, अन्य कई सहज समझ ेजाने वाले कारक हैं जिनका हम ज़िक्र नहीं 
कर रह ेहैं। मिसाल के तौर पर, हरेक फ़ासीवादी प्रचार के विरुद्ध क्रान्तिकारी ताक़तों 
को प्रचार करना चाहिए और उसकी असत्यता को जनता के बीच उघाड़कर रख दनेा 
चाहिए। फ़ासीवादियों के बीच व्याप्त अनैतिकता और भ्रष्टाचार को लगातार बेनक़ाब 
करना चाहिए क्योंकि फ़ासीवादियों को अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए 
हमशेा एक आभा-मण्डल (aura) की आवश्यकता होती ह।ै ऐसा इसलिए होता ह ै
क्योंकि परूी की परूी फ़ासीवादी राजनीति दरअसल राजनीति का सौन्दर्यीकरण करती 
ह।ै दसूरे शब्दों में फ़ासीवादी राजनीति हमशेा अपने आपको स्वच्छता, नैतिकता, 
शदु्ध के पर्याय के तौर पर पेश करती ह ैक्योंकि तभी किसी गौरवशाली और शदु्ध-
बदु्धि अतीत पर उसका वैध दावा हो सकता ह।ै इसीलिए आज व्यापम, ललित-गेट 
आदि जैसे खलुासों से फ़ासीवादियों को काफ़ी नकु़सान पहुचँ रहा ह ैऔर राष्ट्रीय 
स्वयसेवक संघ कहीं न कहीं अपने आपको अपने चनुावी फ़्रण्ट भाजपा से इन 
मामलों में अलग दिखलाने का प्रयास कर रहा ह।ै क्योंकि अगर मखु्य सिक्का ही 
पिट गया तो फ़ासीवादी राजनीति का बड़ा भारी नकु़सान हो जायेेगा। इसलिए जो भी 
लानत-मलामत होनी ह ैवह भाजपा और उसके चन्द नेताओ ंकी होनी चाहिए और 
ऐसा दिखना चाहिए कि संघ स्वय भी भाजपा के नेततृ्व पर पार्टी को भ्रष्टाचारियों से 
शदु्ध करने के लिए दबाव डाल रहा ह।ै यह भी फ़ासीवादियों के प्रचार के अदभ्तु 
रूप से लचीले होने की ही निशानी ह।ै हालाँकि, आज यह लचीलापन बहुत प्रभावी 
सिद्ध नहीं हो पा रहा ह।ै इसलिए सर्वहारा शक्तियों को फ़ासीवादियों की इस 
कोर ताक़त पर लगातार चोट करनी चाहिए; इसके लिए पर्चे, लेख, नाटक, 
गीत आदि तैयार किये जाने चाहिए और इन सघंियों की नैतिकता, चाल-
चेहरा-चरित्र की पोल लगातार खोलते रहना चाहिए। ये चोटें इनके लिए बड़ी 
दर्दनाक होती हैं! फ़ासीवादी प्रचार की विशिष्टता और उसे निष्प्रभावी बनाने के 
विषय में इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम कम्युनिस्ट आन्दोलन द्वारा अतीत में फ़ासीवाद 
के विरुद्ध संघर्ष की रणनीति और रणकौशल के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और साथ 
ही उससे आज की फ़ासीवाद-विरोधी रणनीति और रणकौशल के बारे में कुछ आम 
नतीजे निकालने का प्रयास करेंगे। हमने मौजदूा पसु्तिका में कुछ ठोस कार्यभारों को 
पहले ही रेखांकित किया ह।ै उसी आम दिशा में आगे बढ़ते हुए हम फ़ासीवाद-विरोधी 
वर्ग मोर्चे के विषय में कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहेंगे। 
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फ़ासीवाद-विरोधी संघर्ष की रणनीति व आम रणकौशल  
तथा वर्ग मोर्चे के विषय में अतीत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की 

समझदारी और मौजदूा हालात में हुए परिवर्तनो ंका प्रश्न 

प्रथम विश्वयदु्ध और बोल्शेविक क्रान्ति के बाद जब इटली और जर्मनी में फ़ासीवादी 
राजनीति का उभार हुआ तो दनुिया भर में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की ओर से 
इस नयी परिघटना की कई व्याख्याए ँसामने आयीं। उनमें कई भिन्नताए ँथीं मगर 
वे कुछ बनुियादी बिन्दुओ ंपर सहमत थी। उनमें से एक महत्वपरू्ण बिन्दु यह था कि 
फ़ासीवादी राजनीति का जन्म पूँजीवाद के एकाधिकारी चरण या इज़ारेदारी के चरण 
का नतीजा ह।ै इसका कारण यह ह ैकि इज़ारेदार पूँजीवाद के दौर में, या दसूरे शब्दों में 
साम्राज्यवाद के दौर में पूँजीपति वर्ग के लिए हर प्रकार के मज़दरू अधिकार, जनवादी 
अधिकार का दमन एक अनिवार्यता बन जाती ह;ै आर थ्िक कट्टरपन्थ राजनीतिक 
कट्टरपन्थ को जन्म दतेा ह।ै लेकिन ज़ाहिर है कि इज़ारेदार पूजँीवाद आम तौर पर 
पूजँीवादी प्रतिक्रिया को जन्म देता है, जिसमें से फ़ासीवादी प्रतिक्रिया केवल 
एक रूप है और एक अहम मायने में वह अन्य पूजँीवादी प्रतिक्रियाओ ंसे 
भिन्न है, यानी कि इस अर्थ में यह एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन 
होता है जिसका मुख्य तौर पर टटपुजँिया वर्गों में आधार होता है। आरम्भिक 
कम्युनिस्ट विश्लेषण में इस बात की पहचान की गयी थी कि फ़ासीवाद का सामाजिक 
आधार मखु्य तौर पर टटपुँजिया वर्गों के भीतर होता ह।ै इन विश्लेषणों में फ़ासीवाद के 
गणुों तौर पर सैन्यवाद और अन्धराष्ट्रवाद की भी पहचान की गयी थी और साथ ही 
यह तथ्य भी इगंित किया गया था कि फ़ासीवाद मज़दरू वर्ग के तमाम श्रम अधिकारों 
को नष्ट करने के अलावा आम तौर पर जनवादी और नागरिक अधिकारों को भी 
छीनता ह।ै लेकिन यह स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया था एक धरु दक्षिणपन्थी, 
मानवतावाद-विरोधी पूँजीवादी प्रतिक्रिया के तौर पर इसका प्रमखु निशाना मज़दरू 
वर्ग और कम्युनिस्ट होते हैं। 

1921 से 1928 के बीच कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की नीति इसी समझदारी से तय 
हो रही थी। उस समय कोमिण्टर्न ने मज़दूर वर्ग के सयुंक्त मोर्चे (United Front 
of the Working Class) की कार्यदिशा का अनमुोदन किया था। इस कार्यदिशा 
के अनसुार कम्युनिस्ट शक्तियाँ सामाजिक-जनवादियों के साथ फ़ासीवाद-विरोधी 
संयकु्त मोर्चा तो बना सकती थीं, मगर साथ ही उनका यह कार्यभार भी परेू ज़ोर के 
साथ रेखांकित किया गया था कि उन्हें मज़दरू वर्ग के आन्दोलन में सामाजिक-जनवाद 
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की ग़द्दार भमूिका को विशिष्ट रूप से बेनक़ाब करना चाहिए और उनके सधुारवाद पर 
चोट करनी चाहिए। 1924 में कोमिण्टर्न की पाँचवीं कांग्रेस में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी 
पार्टियों ने सामाजिक-जनवाद की फ़ासीवादी उभार में भमूिका को सटीक तौर पर 
चिन्हित किया था और कहा था कि ये एक ही सिक्के  के दो पहल ूहैं और एक-दसूरे 
के परूक हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1928 की कोमिण्टर्न कांग्रेस में सामाजिक-
जनवादियों को पहली बार सामाजिक फ़ासीवादी कहा गया। इस समय तक 
फ़ासीवादी उभार में मज़दरू आन्दोलन में सधुारवादी संशोधनवादियों के असर की 
भमूिका स्पष्ट तौर पर दिखने लगी थी और कोमिण्टर्न में इसकी सही पहचान की जा 
रही थी। लेकिन 1928 तक आधिकारिक नीति के अन्तर्गत सामाजिक-जनवादियों 
के साथ फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाने और साथ में मज़दरू आन्दोलन में उसके 
ख़िलाफ़ संघर्ष करने की नीति, यानी कि मज़दरू वर्ग के संयकु्त मोर्चे की नीति को 
स्वीकार किया गया था। 

1930-34 के दौरान परेू यरूोप में फ़ासीवादी ताक़तें तेज़ी से मज़बतू हुई।ं 
जर्मनी में नात्सी पार्टी सत्ता में आ चकुी थी। इसी बीच पहली बार ‘पापुलर 
फ़्रण्ट’ की सोच सामने आने लगी थी। कोमिण्टर्न की सातवीं कांग्रेस 1935 में 
हुई। इस कांग्रेस में उदार पूँजीवादी जनवाद और फ़ासीवादी तानाशाही में अन्तर 
किया गया और इसे पूँजीवादी अधिनायकत्व के दो रूपों के तौर पर दखेा गया। 
इसमें फ़ासीवादी तानाशाही को धरु दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी तानाशाही और 
पूँजीपति वर्ग के सबसे कट्टरवादी, प्रतिगामी हिस्से की आतंकवादी तानाशाही 
का नाम दिया गया। ग्यॉर्गी दिमित्रोव ने दलील पेश की कि चूकँि फ़ासीवाद कई 
दशेों में सत्ता में आ चकुा ह,ै इसलिए इस समय मज़दरू वर्ग के पास तात्कालिक 
विकल्प समाजवादी जनवाद और पूँजीवादी जनवाद नहीं ह,ै बल्कि उदार पूँजीवादी 
जनवाद और फ़ासीवादी तानाशाही ह।ै नतीजतन, इस समय कम्युनिस्ट शक्तियों 
को व्यापक फ़ासीवाद-विरोधी पॉपलुर फ़्रण्ट का निर्माण करना चाहिए। उस समय 
दसूरे इण्टरनेशनल, यानी पीले इण्टरनेशनल की पार्टियों और साथ ही कोमिण्टर्न की 
पार्टियों के साझा मोर्चे का आह्नान किया गया और साथ ही इस मोर्चे में अन्य सभी 
फ़ासीवाद-विरोधी ताक़तों को शामिल करने की बात की गयी। इसके अलावा, 
इस मोर्चे के अन्तरराष्ट्रीय चरित्र पर विशषे तौर पर बल दिया गया। लेकिन साथ 
ही दिमित्रोव ने यह भी रेखांकित किया कि यह आम नीति ह ैऔर इसकी कोई 
भी यान्त्रिक व्याख्या नकु़सानदहे हो सकती ह।ै साथ ही, उन्होंने आगाह किया 
कि फ़ासीवादी उभार के कई विविध रूप अस्तित्व में आये हैं और उनमें से कुछ 
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औपनिवेशिक और अर्द्धऔपनिवेशिक समाजों में भी अस्तित्व में आये हैं। उनके 
विरुद्ध संघर्ष की रणनीति स्वतन्त्र जाँच-पड़ताल के बाद ही बनायी जा सकती 
ह ै क्योंकि तभी उनकी विशिष्टता की पहचान हो सकती ह।ै कोमिण्टर्न की इसी 
कार्यदिशा की रोशनी में आने वाले कई वर्षों तक कम्युनिस्टों ने अपनी फ़ासीवाद-
विरोधी रणनीति तैयार की। हगंरी में ग्यॉर्गी लूकाच ने भी फ़ासीवाद-विरोधी 
जनमोर्चे (Anti-Fascist People’s Front) के निर्माण की बात की जिसका 
मक़सद होगा जनता की जनवादी तानाशाही की स्थापना जो कि साम्राज्यवाद के 
यगु में बरु्जुआ शासन के तहत अस्तित्व में आ ही नहीं सकती ह।ै लेकिन ऐसी 
व्यवस्था का वर्ग चरित्र बरु्जुआ जनवादी ही होगा क्योंकि लकूाच के अनसुार हगंरी 
में कृषि  क्षेत्र में मखु्य कार्य बरु्जुआ भमूि सधुार का ही था। 

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भी विश्व के कम्युनिस्ट आन्दोलन 
में पॉपुलर फ़्रण्ट की नीति आम तौर पर स्वीकृत नीति बन गयी। समय बीतने 
के साथ यह कम्युनिस्टों के बीच एक आकाशवाणी के समान सत्य के तौर 
पर स्थापित हो गया कि फ़ासीवाद-विरोधी कम्युनिस्ट रणनीति हर-हमेशा 
पॉपुलर फ़्रण्ट की ही होगी! हमारे विचार में यह एक अनैतिहासिक नज़रिये को 
अपनाने के कारण हुआ है। कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी हमशेा से पॉपलुर फ़्रण्ट की 
नीति ही स्वीकार्य नीति नहीं रही ह।ै जैसा कि हमने ऊपर प्रदर्शित किया, विशषे तौर 
पर 1921 से 1928 के दौर में मज़दरू वर्ग के संयकु्त मोर्चे की रणनीति को अपनाया 
गया था। पॉपलुर फ़्रण्ट की रणनीति केवल तब अपनायी गयी जब यरूोप के तमाम दशेों 
में मज़दरू आन्दोलन निर्णायक तौर पर परास्त हो चकुा था और जर्मनी और इटली 
में फ़ासीवादी सत्ता मज़बतूी से स्थापित हो चकुी थी और एक भयंकर नरसंहार और 
विनाश का ख़तरा परूी मानवता के सिर पर था। उस दौर में भी वास्तव में किस हद 
तक बुर्जुआ और सामाजिक-जनवादी ताक़तों ने ऐसे पॉपुलर फ़्रण्ट में सक्रिय 
और प्रभावी भागीदारी की, यह शोध का विषय हो सकता है। सरसरी निगाह 
से दखेा जाये तो फ़ासीवाद का विरोध सबसे बहादरुी और प्रभाविता के साथ करने में 
कम्युनिस्टों के बाद अगर किसी शक्ति का नाम आता ह ैतो वे अराजकतावादी थे, 
जिन्होंने 133 सशस्त्र तौर पर कई स्थानों पर फ़ासीवादियों से ज़बरदस्त टक्कर ली। कई 
जगहों पर कम्युनिस्ट और अराजकतावादी साथ में फ़ासीवादियों के ख़िलाफ़ लड़े। 
सामाजिक-जनवादी ताक़तें ज़्यादातर स्थानों पर आत्मसमर्पण की मदु्रा में थीं और 
कहीं-कहीं ही कुछ सशस्त्र प्रतिरोध कर रही थीं। इसलिए उस दौर में भी पॉपलुर फ़्रण्ट 
में वास्तव में उदार बरु्जुआ या सामाजिक-जनवादी ताक़तों की औपचारिक ही भमूिका 
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थी, न कि वास्तविक। वास्तविक तौर पर अधिकांश जगहों पर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट 
और अराजकतावादी ही फ़ासीवादी ताक़तों के विरुद्ध लड़ रह ेथे। बहरहाल, फिर भी 
पॉपलुर फ़्रण्ट की नीति अगर अराजकतावादी शक्तियों को भी साथ लेने की निगाह 
से दखेा जाये, तो सही थी। कम-से-कम तात्कालिक तौर पर, यही उस समय की 
कमोबेश व्यावहारिक नीति प्रतीत होती ह।ै 

मगर आज के दौर में क्या पॉपुलर फ़्रण्ट की नीति क्या फ़ासीवाद के 
ख़िलाफ़ सघंर्ष की आम रणनीति हो सकती है? हमारे विचार में यह मुश्किल 
है। इसका कारण यह ह ैकि 1934-35 के दौर से आज पूँजीवाद और परूी पूँजीवादी 
दनुिया बहुत आगे निकल आयी ह।ै उस दौर में सामाजिक-जनवादी शक्तियों में जो 
कुछ प्रगतिशील बचा था, वह भी आज कितना बचा ह,ै यह दखेना पड़ेगा। वास्तव 
में, रूस और चीन में सत्ता में आने और रहने के बाद भी परेू सामाजिक-जनवाद 
के चरित्र में और ज़बरदस्त प्रतिक्रियावादी परिवर्तन हुए हैं। क्या आज चीन की 
सामाजिक-फ़ासीवादी और धीरे-धीरे विश्व पूँजीवाद में अपनी वर्चस्वकारी स्थिति 
को स्थापित करने की प्रक्रिया में व्यस्त चीनी बरु्जुआज़ी से यह उम्मीद की जा सकती 
ह ै कि वह किसी फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चे में वास्तविक (औपचारिक नहीं!) और 
सक्रिय (जबुानी जमाख़र्च नहीं!) वाली भमूिका निभायेगी? क्या आज माकपा और 
भाकपा जैसी शक्तियों से यह उम्मीद की जा सकती ह ै कि वे भारत में फ़ासीवादी 
उभार के ख़िलाफ़ नपुंसक कि़स्म का प्रतीकवाद करने के अलावा कोई जझुारू 
भमूिका निभायेंगे? अगर ऐसा करना होता तो क्या 2002 के गजुरात नरसंहार के 
ख़िलाफ़ ही ये सामाजिक-जनवादी पार्टियाँ परेू दशे में आम हड़ताल का आह्नान 
नहीं कर सकती थीं, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेड यनूियनें इन्हीं के पास हैं? ये ताक़तें 
आज बुर्जुआ चुनावी खेल में इस कदर डूबी हुई हैं और पूजँीपति वर्ग के 
साथ इनका समेकन 1930 के दशक की तुलना में इतना बढ़ गया है कि ये 
फ़ासीवादी उभार के विरुद्ध कोई भी जुझारू क़दम उठाने की क्षमता खो बैठी 
हैं। कुल मिलाकर इन संशोधनवादी पार्टियों से जड़ेु या उनके क़रीब पड़ने वाली कुछ 
मार्क्सवादी बदु्धि‍जीवी हैं जो कि फ़ासीवादी उभार के इतिहास और जन्मकण्डली को 
खोलने में एक सराहनीय भमूिका निभाते हैं। लेकिन विडम्बना की बात ह ैकि उनकी 
ये रचनाए ँभी आम तौर पर अगं्रेज़ी में होती हैं और इनको भी जनता के बीच जनता 
की भाषा में ले जाने का कार्य आम तौर पर स्वतन्त्र मार्क्सवादी या फिर क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्ट पार्टियाँ और समहू ही करते हैं। संक्षेप में, ये तमाम उदार पूँजीवादी और 
सामाजिक-जनवादी ताक़तें वह थोड़ी-बहुत क्षमता भी खो चकेु हैं, जो कि 1930 



132  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

के दशक में इन्हें ‘पॉपलुर फ़्रण्ट’ जैसे किसी फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल होने 
के योग्य बनाती थी। आज के दौर में ये जिन भी फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चों में 
शामिल भी होते हैं, उनमें भी ये उसकी धार को कुन्द करने, कुछ उदारवादी 
रवैया अपनाने की वकालत करने, कायरता प्रदर्शित करने और हर प्रकार की 
जुझारू कार्रवाई से बचने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस रूप में ये ताक़तें आज 
ऐसे मोर्चे की शक्ति को कमज़ोर ही करती हैं। 

इस परिवर्तन का कारण क्या है? सामाजिक जनवाद वास्तव में एक 
टटपुजँिया पूजँीवादी विचारधारा ही है। इसका सामाजिक आधार भी वास्तव 
में टटपुँजिया वर्गों के बीच ही होता ह;ै यह दीगर बात ह ै कि यही टटपुँजिया वर्ग 
संकट के दौर में फ़ासीवाद का आधार बन जाते हैं। कारण यह ह ै कि सामाजिक 
जनवादी राजनीति पूँजीवाद की समृि( के दौरों में और सामान्य दौरों में इन्हीं वर्गों 
को मिली हुई सहूलियतों की हिफ़ाज़त करने का काम करती हैं। लेकिन जब संकट 
के दौर में व्यवस्था इतना अधिशषे उत्पन्न नहीं करती जिससे कि इन सहूलियतों का 
ख़र्च उठाया जा सके, तो सामाजिक-जनवाद के समझ नहीं आता ह ै कि वह क्या 
करे! नग्न रूप से नवउदारवादी होना उसके लिए सम्भव नहीं होता क्योंकि इससे 
वह अपने बच-ेखचु ेवोटर भी खो दगेा और वैसे भी बरु्जुआ राजनीति के उस खमे े
में पहले ही माँग से ज़्यादा आपरू्ति ह;ै न ही वह क्रान्तिकारी रास्ते को अपना सकता 
ह!ै दसूरे शब्दों में कहें तो सामाजिक-जनवाद मन्दी और राजनीतिक संकट से घिरी 
पूँजीवादी व्यवस्था से निपटना नहीं जानता क्योंकि क्रान्तिकारी रास्ता उसकी कल्पना 
के सीमान्त के दसूरी ओर होता ह।ै नतीजतन, वही वर्ग जो सहूलियतें मिलने तक 
सामाजिक-जनवाद का आधार होता है, इन सहूलियतों के कम होने या ख़त्म 
होने पर आम तौर पर पूजँीवादी प्रतिक्रिया और विशिष्ट तौर पर फ़ासीवादी 
प्रतिक्रिया का सामाजिक आधार बनता है। 

ख़रै, हम अभी जिस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं वह यह ह ैकि 
सामाजिक-जनवाद का सामाजिक आधार हमशेा से ही पूँजीवादीकृ त मज़दरू 135 
वर्ग (सफेद कॉलर वाले कुलीन मज़दरू), टटपुँजिया वर्ग (मझँोले किसान, छोटे उद्यमी 
व व्यवसायी आदि) और पेशवेर मध्यवर्ग का एक हिस्सा होता ह।ै 1930 के दशक 
में इन वर्गों में कुछ प्रगतिशील सम्भावना बची थी। दसूरे शब्दों में मज़दरू वर्ग के 
आन्दोलन के लिए खाते-पीते मध्यवर्ग की प्रासंगिकता एक हद तक बची हुई थी। 
लेकिन आज भूमण्डलीकरण और नवउदारवाद के दौर में यह वर्ग मज़दूर वर्ग 
के साथ अपनी ऐतिहासिक ग़द्दारी को अंजाम दे चुका है। आज इसके कुछ 
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सदस्य मज़दरू आन्दोलन के साथ आ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक 
बेहद छोटा-सा हिस्सा मज़दरू आन्दोलन के साथ आ सकता ह।ै मलूतः और मखु्यतः 
खाता-पीता मध्यवर्ग मज़दरू वर्ग के साथ अपना विश्वासघात कर चकुा ह।ै मध्यवर्ग के 
चरित्र में आये इस बदलाव के कारण इसकी परूी ऐतिहासिक भमूिका में भी परिवर्तन 
आया ह।ै आज के दौर में पूँजीवादी व्यवस्था ने खाते-पीते मध्यवर्ग के एक अच्छे-
ख़ासे हिस्से को तमाम कि़स्म की सवुिधाओ ंऔर ऋण-वित्तपोषित उपभोग की नीति 
द्वारा सहयोजित कर लिया ह।ै इसका अधिकांश हिस्सा संकट के दौर में बर्बाद होने पर 
भी मज़दरू वर्ग के साथ नहीं आता, बल्कि फ़ासीवाद का ही आधार बनता ह ैक्योंकि 
इसकी आकांक्षाए ँमलूतः पूँजीवादी हो चकुी हैं। 

खाते-पीते मध्यवर्ग के चरित्र में आये इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप 
और साथ ही रूस और चीन में सामाजिक-जनवादी सत्ताओ ंके सामाजिक फ़ासीवाद 
के परू्ण रूप से अनावृत्त होने के ऐतिहासिक अनभुवों के बाद सामाजिक-जनवाद के 
चरित्र में भी अहम बदलाव हुए हैं। आज उनमें वह प्रगतिशीलता भी नहीं बची रह गयी 
ह ैजो कि एक फ़ासीवाद-विरोधी पॉपलुर फ़्रण्ट के स्थायी और भरोसेमन्द मित्र बनने 
के लिए एक अनिवार्य परू्वशर्त ह।ै आज अन्य उदार पूँजीवादी ताक़तों में भी किसी 
में यह राजनीतिक पुंसत्व नहीं रह गया ह ैकि वह फ़ासीवादी उभार का सक्रिय और 
जझुारू तौर पर मकु़ाबला करने के लिए आगे आये। ऐसे में, कुछ मुद्दों या घटनाओ ं
पर ऐसी ताक़तों के साथ सयुंक्त गतिविधि करना एक बात हो सकती है 
और इसमें कोई गुरेज़ भी नहीं होना चाहिए। मगर सकारात्मक तौर पर ऐसा 
कोई फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाना हो तो निश्चित तौर पर क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्ट ताक़तों को स्वयं अपनी ताक़त और प्रयासों पर ज़्यादा भरोसा 
करना चाहिए; वैसे तो भारत में उस प्रकार ऐसे अराजकतावादी समहू या संगठन 
पाये नहीं जाते हैं जो कि जझुारू तरीक़े  से फ़ासीवादियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करने को 
तैयार हों (जैसे कि बीसवीं सदी 136 के परू्वार्द्ध में और आज भी यरूोप के तमाम दशेों 
में पाये जाते हैं), मगर फिर भी अगर ऐसे अराजकतावादी समहू हों तो उनके साथ 
फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाया जा सकता ह।ै 

दूसरे शब्दों में कहें तो आज फ़ासीवाद-विरोधी पॉपुलर फ़्रण्ट की 
कार्यदिशा कितनी कारगर होगी इस पर इतिहास ने कुछ महत्वपर्ण प्रश्न-
चिन्ह खड़े कर दिये हैं। पॉपलुर फ़्रण्ट की सोच पर आज प्रश्न इसलिए भी खड़े 
हो गये हैं कि आज उदार पूँजीपति वर्ग के परेू चरित्र में भी कुछ बनुियादी बदलाव 
आये हैं। इज़ारेदार पूँजीवाद जिस तेज़ी से लेनिन के समय से कहीं ज़्यादा परजीवी, 
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अनतु्पादक, सट्टेबाज़ और जआुखोर बना ह,ै उसी गति से तथाकथित उदार पूँजीपति 
वर्ग की सारी उदारता, बची-खचुी जनवादी स्पिरिट जाती रही ह।ै हम यह प्रश्न भी 
पछू सकते हैं कि आज मज़दरू वर्ग के आन्दोलनों के दमन और उसके अधिकारों 
को छीने जाने की बात करें तो क्या दनुिया भर के दशेों के उदार पूँजीपति वर्ग उन 
दशेों के फ़ासीवादियों से क्या ज़्यादा पीछे ठहरते हैं? यह उदार पूँजीपति वर्ग 1930 
के दशक में भी कोई ज़्यादा प्रगतिशील नहीं रह गया था, मगर आज तो इसकी 
प्रगतिशीलता की बात एक अच्छा राजनीतिक चटुकुला हो सकती ह।ै साथ ही, 
आज के फ़ासीवादी उभार के जवाब में क्या किसी उदार पूँजीवादी जनवाद के लिए 
लड़ना सम्भव ह?ै दसूरे शब्दों में, क्या उदार पूँजीवादी जनवाद जैसी कोई चीज़ अब 
अस्तित्वमान ह?ै उन्नत दनुिया तक में इस उदार पूँजीवादी जनवाद कितना उदार 
और कितना जनवादी रह गया ह,ै इस पर गहरे सवालिया निशान लग रह ेहैं। ऐसे 
में, फ़ासीवादी उभार के समक्ष आज मज़दरू वर्ग के पास विकल्प उदार पूँजीवादी 
जनवाद नहीं बल्कि समाजवाद ह।ै इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग से क्रान्ति का 
मित्र और फ़ासीवाद का विरोधी हो सकता ह ैमगर “उदार” पूँजीपति वर्ग के किसी 
भी हिस स्े को फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल करने की बात करना आज कितना 
अर्थपरू्ण होगा, इस पर सोचना पड़ेगा। 

यही बात राष्ट्रीय पूजँीपति वर्ग पर भी लागू होती है, जो कि अब इतिहास 
की सगं्रहालय की वस्तु बन चुका है! दनुिया के किसी भी दशे में आज बरु्जुआ 
वर्ग का कौन-सा हिस्सा जनता के साथ ह?ै कोई नहीं! बरु्जुआ वर्ग के हरेक हिस्से 
को आज सत्ता में कम या ज़्यादा भागीदारी हासिल ह।ै अपनी भागीदारी के हिस्से को 
बढ़ाने के लिए उनमें परस्पर प्रतिस्पर्द्धा और अन्तरविरोध होना और हमारे द्वारा उन 
अन्तरविरोधों का लाभ उठाने के दाँव-पेच अलग मसला हैं, मगर अपने इन तमाम 
अन्तरविरोधों के बावजदू महेनतकश ग़रीब जनता के विरुद्ध वे एक हैं। 

एक उदाहरण से हम अपनी बात स्पष्ट करना चाहेंगे। हमने दखेा था कि जब दिल्ली 
में इस सहस्राब्दी की शरुुआत में प्रदषूण के नाम पर छोटे उद्योग-धन्धे आदि दिल्ली 
से बाहर किय जा रह ेथे या बन्द किय जा रह ेथे और उसके बाद जब खदुरा व्यापार 
में प्रत्यक्ष विदशेी निवेश की बात हो रही थी तो हमारे दशे के नवजनवादी क्रान्ति 
मानने वालों ने किस प्रकार अपना मखौल बनाया था। मतलब, एक मज़ेदार दृश्य 
उपस्थित हुआ था! नवजनवादी क्रान्ति मानने वाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी 
इस तथाकथित “राष्ट्रीय पूजँीपति वर्ग” (छोटे मालिक, उद्यमी, दुकानदार 
आदि) के पीछे यह चिल्लाते हुए भाग रहे थे कि ‘हम तुम्हारे असली हिमायती 
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हैं’, तो दूसरी ओर यह “राष्ट्रीय पूजँीपति वर्ग” भाजपा के तमाम स्वदेशी की 
बात करने वाले मंचों के पीछे यह कहते हुए भाग रहा था कि ‘तुम तो हमारे 
थे!’; मगर भाजपा देशी-विदेशी बड़े पूजँीपतियों के पीछे भाग रही थी कि 
‘हम तुम्हारे असली नुमाइन्दे हैं!’ और यह देशी-विदेशी बड़ी पूजँी देश की 
मेहनत और कुदरत को खुले हाथों से लूटने के लिए भाग रही थी! मतलब 
पूरा दृश्य मज़ेदार था! 

आज किसी फ़ासीवाद-विरोधी पॉपलुर फ़्रण्ट के लिए उदार पूँजीपति वर्ग या 
राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के पीछे भागना ऐसा ही मज़ाकिया दृश्य उपस्थित कर सकता 
ह।ै ये वर्ग आज अपने तरह से हर प्रकार की प्रतिक्रिया के साथ खड़े हैं और संकट के 
कारण पैदा होने वाली अनिश्चितता हर दिन उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियावादियों 
की बाँहों में धकल रही ह।ै वे अपनी हर प्रकार की जनवादी सम्भावना से आज 
लगभग रिक्त हो चकेु हैं और इस रूप में फ़ासीवाद से लड़ने की शक्ति और पुंसत्व 
और कुछ भी नया पैदा करने की उर्वरता वे खो चकेु हैं। 

हमारे विचार में पिछले सात-आठ दशकों में और विशेष तौर पर पिछले 
पाँच दशकों में उदार पूजँीपति वर्ग और खाते-पीते मध्य वर्ग के चरित्र में कुछ 
बुनियादी बदलाव आये हैं और राष्ट्रीय पूजँीपति वर्ग इतिहास के रंगमंच पर 
अपनी ‘कैमियो’ भूमिका निभाकर प्रस्थान कर चुका है। हमारा मानना है 
कि भूमण्डलीकरण के दौर के परजीवी, सट्टेबाज़, खोखले और मरणासन्न 
इज़ारेदार पूजँीवाद के इस दौर में हमें एक नये रूप और नये अर्थ में मज़दूर वर्ग 
के सयुंक्त मोर्चे की बात करनी चाहिए। नये रूप और नये अर्थ में इसलिए कि 
अब सामाजिक-जनवादी/सामाजिक फ़ासीवादी ताक़तों के साथ फ़ासीवाद-विरोध 
के कार्य में कोई रणनीतिक मोर्चा बनेगा, इसकी गुंजाइश कम ही ह;ै आज उनके 
साथ मदु्दा-आधारित फ़ासीवाद विरोधी मोर्चे बन सकते हैं, मगर कोई दीर्घकालिक 
फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चे में भाकपा, माकपा आदि जैसी ताक़तों को शामिल करना 
परेू उद्देश्य को ही बेकार कर दगेा। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे फ़ासीवाद-विरोधी 
मोर्चे में समाज के तमाम जेनइुन और जझुारू जनवादी, प्रगतिशील व सेक्युलर तत्वों 
को शामिल करने की परुज़ोर कोशिश की जानी चाहिए। आज ऐसे किसी मोर्चे के 
अभाव में ये तत्व या तो निराश हैं या फिर विकल्पहीनता में सामाजिक-जनवादियों व 
संशोधनवादियों की प्रतीकात्मक कवायदों का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर मज़दरू 
वर्ग का फ़ासीवाद-विरोधी संयकु्त मोर्चा खड़ा किया जाये तो इन तत्वों को साथ 
लिया सकता ह।ै 
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हमें जिस प्रकार के मज़दूर वर्ग के सयुंक्त मोर्चे की आज फ़ासीवाद के 
प्रतिरोध हेतु ज़रूरत है उसमें कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तियों का एकजुट 
होना एक अहम ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर अनौपचारिक 
क्षेत्र व असगंठित क्षेत्र के विराटकाय मज़दूर वर्ग को फ़ासीवाद के विरुद्ध 
एकजुट करने की आवश्यकता है; दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत 
के विशाल निम्न मध्यवर्ग को एकजुट करना और उन्हें फ़ासीवाद के हत्थे 
न चढ़ने देना; याद रहे कि इस निम्न मध्यवर्ग को एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा 
अर्द्धमज़दूर जैसा ही है और उसकी नैसर्गिक एकता खाते-पीते मध्यवर्ग 
के साथ नहीं बल्कि मज़दूर वर्ग के साथ बनती है। तीसरा अहम कार्य 
होगा जाति-विरोधी जुझारू जनसघंर्षों को और साथ ही पितृसत्ता-विरोधी 
स्त्र सघंर्षों को इस मोर्चे का अंग बनाना; आज इन संघर्षों की शक्ति और 
सम्भावनासम्पन्नता में वृि( हुई ह ैऔर इन संघर्षों के नेततृ्व को सर्वहारा शक्तियों 
को अपने हाथ में लेकर उसे अम्बेडकरवादी राजनीति के जंजाल से निकालना 
चाहिए और साथ ही स्त्र संघर्षों को बरु्जुआ नारीवाद के गर्त से बाहर निकालना 
चाहिए। कभी भलूना नहीं चाहिए कि दलितों और स्त्रियों के भी सबसे जझुारू और 
लड़ाकू संघर्ष क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के नेततृ्व में हुए हैं न कि विभिन्न प्रकार 
के सधुारवादियों, व्यवहारवादियों, अम्बेडकरवादियों और बरु्जुआ नारीवादियों 
के नेततृ्व में। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तियों को एक बार फिर से इन मोर्चों 
पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर इन संघर्षों को एक सही क्रान्तिकारी दिशा 
में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह तो एक आम कार्यभार ह ै जिस 
पर हर सरूत में कम्युनिस्टों को काम करना ही होगा। जब तक ऐसा नहीं भी 
होता ह,ै तब तक भी ‘जेनइुन’ जाति-विरोधी संघर्षों और पितसृत्ता-विरोधी संघर्षों 
को फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल करना चाहिए। जो ईमानदार और जझुारू 
अराजकतावादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं (हालाँकि ऐसे समहू भारत में 
बिरले ही मिलते हैं!) वे भी फ़ासीवाद-विरोधी संघर्ष के ज़्यादा टिकाऊ और सशक्त 
मित्र बन सकते हैं। लेकिन चूकँि ऐसे क्रान्तिकारी और सक्रिय अराजकतावादियों 
की परम्परा ही भारत में कमज़ोर ह,ै इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा 
सकता ह।ै भारत में ज़्यादातर अराजकतावादी वस्तुतः निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवादी 
हैं; यानी बातें काफ़ी गर्म करते हैं, मगर व्यावहारिक तौर पर कुछ भी नहीं करते! 
विश्वविद्यालय परिसरों और अन्य कुलीन बौद्धिक दायरों से बाहर उनकी मौजदूगी 
नगण्य ह।ै मगर फिर भी अगर ऐसे ‘जेनइुन’ अराजकतावादी समहू और संगठन हों 
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जिनकी मज़दरू-वर्गीय कार्यदिशा हो, तो फ़ासीवाद-विरोधी संयकु्त मोर्चे में उन्हें 
शामिल होना चाहिए। 

इसके अलावा, एक क्षेत्र जिसमें कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तें विशेष 
तौर पर कमज़ोर हैं, वह है ग्रामीण मज़दूर वर्ग (जिसमें कि खेतिहर और ग़ैर-
खेतिहर मज़दूर दोनों ही शामिल हैं) के बीच अपने क्रान्तिकारी जनसगंठनों 
की मौजूदगी। यह फ़ासीवाद-विरोधी मोर्चे के लिए आज विशषे तौर पर महत्वपरू्ण 
ह।ै कुलक राजनीति के प्रस्थान के साथ फ़ासीवाद ने गाँवों अपना मज़बतू वर्ग मित्र 
ढँूढ़ लिया ह।ै अगर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तें गाँवों में अपने वर्ग मित्रों को साथ 
लेकर वर्ग संघर्ष में उतरने को तैयार नहीं हैं, तो तमाम कि़स्म की आदिम धारणाओ,ं 
वर्ग चतेना की कमी और जातिगत वर्चस्व के कारण ग्रामीण मज़दरूों का एक भी 
एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा धनी काश्तकार किसानों और पूँजीवादी भसू्वामियों के 
संगठनों का पछुल्ला बनकर फ़ासीवादियों के पैदल सैनिकों की संख्या ही बढ़ायेगा। 
यह क्रान्तिकारी मज़दूर आन्दोलन के लिए प्राणान्तक सिद्ध हो सकता है। 
इस बात को समझने में अब ज़्यादा देर नहीं की जा सकती; हमारे पास क़तई 
वक़्त की कमी है। 

जिन राजनीतिक ताक़तों और सामाजिक वर्गों को हम फ़ासीवाद-विरोधी मज़दरू 
वर्ग के संयकु्त मोर्चे में शामिल करने की बात कर रह ेहैं, वह आज समाज की भारी 
बहुसंख्या ह।ै लेकिन इस बहुसंख्या को गोलबन्द और संगठित करने के लिए महज़ 
फ़ासीवाद के इतिहास या उसकी सैद्धान्तिक परिभाषा को समझ लेना पर्याप्त नहीं होगा। 
हमें यह भी समझना होगा कि बीसवीं सदी में फ़ासीवादी उभार की परिघटना आज 
इक्कीसवीं सदी में हूबहू दहुरायी नहीं जाने वाली ह।ै फ़ासीवादी उभार की विचारधारा 
और राजनीति में विश्व पूँजीवादी व्यवस्था और उसके संकट के चरित्र में आने वाले 
बदलावों के साथ जो बदलाव आये हैं, उन्हें समझना आज अनिवार्य ह।ै इसके बिना, 
फ़ासीवाद के प्रतिरोध के लिए मज़दरू वर्ग का क्रान्तिकारी आन्दोलन कोई रणनीति 
नहीं बना सकता ह।ै मौजदूा पसु्तिका में फ़ासीवादी उभार की परिघटना का विश्लेषण 
करते हुए हमने कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया था। मगर 
फिर भी हमें इस विश्लेषण में कुछ अहम छूटे हुए नकु्तों को जोड़ना मोदी सरकार और 
फ़ासीवाद के इस नये उभार के समकालीन सन्दर्भ में ज़रूरी महससू हुआ। ग़ौरतलब 
ह ै कि यह पसु्तिका उस समय लिखी गयी थी जब कुछ अतिआशावादी निठल्ला 
वामपन्थी और साथ ही कुछ क्रान्तिकारी वामपन्थी फ़ासीवाद को चकु गयी शक्ति 
क़रार द ेरह ेथे। हमने तब भी आग्रहपरू्वक कहा था कि ऐसा सोचना क्रान्तिकारी वाम 
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की भारी भलू सिद्ध होगा। 2014 के लोकसभा चनुावों में फ़ासीवादी शक्तियों की 
अभतूपरू्व जीत ने इस बात को सिद्ध भी किया। एक ऐसे दौर में हमने इस पसु्तिका 
के साथ यह पश्चलेख जोड़ा ह ैऔर हम उम्मीद करते हैं कि इससे हम इस पसु्तिका 
में पेश अपनी समझदारी को और विस्तार के साथ व्याख्यायित कर पाये होंगे और 
साथ ही उसे विस्तार द ेपाये होंगे। 

(16 जुलाई, 2015) 
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परिशिष्ट

उन समझदारो ंके लिए सबक़  
जो हमेशा हाशिये पर पड़े रहना चाहते हैं 

समझदारों का गीत 
हवा का रुख़ कैसा ह,ै हम समझते हैं 
हम उसे पीठ क्यों द ेदतेे हैं, हम समझते हैं 
हम समझते हैं ख़नू का मतलब 
पैसे की क़ीमत हम समझते हैं 
क्या ह ैपक्ष में विपक्ष में क्या ह,ै हम समझते हैं 
हम इतना समझते हैं 
कि समझने से डरते हैं और चपु रहते हैं 

चपु्पी का मतलब भी हम समझते हैं 
बोलते हैं तो सोच-समझ कर बोलते हैं हम 
हम बोलने की आज़ादी का 
मतलब समझते हैं 
टुटपुँजिया नौकरी के लिए 
आज़ादी बेचन का मतलब हम समझते हैं 
मगर हम क्या कर सकते हैं 
अगर बेरोज़गारी अन्याय से 
तेज़ दर से बढ़ रही ह ै
हम आज़ादी और बेरोज़गारी दोनों के 
ख़तरे समझते हैं 
हम ख़तरों से बाल-बाल बच जाते हैं 
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हम समझते हैं 
हम क्यों बच जाते हैं, यह भी हम समझते हैं। 
............ 
हम सरकार से दखुी रहते हैं 
कि समझती क्यों नहीं 
हम जनता से दखुी रहते हैं 
कि भड़ेियाध्सँान होती ह ै

हम सारी दनुिया के दखु से दखुी रहते हैं 
हम समझते हैं 
मगर हम कितना दखुी रहते हैं यह भी 
हम समझते हैं 
यहाँ विरोध ्ही वाजिब क़दम ह ै
हम समझते हैं 
हम क़दम-क़दम पर समझौते करते हैं 
हम समझते हैं 
हम समझौते के लिए तर्क  गढ़ते हैं 
हर तर्क  गोल-मटोल भाषा में 
पेश करते हैं, हम समझते हैं 
हम इस गोल-मटोल भाषा का तर्क  भी 
समझते हैं 

वैसे हम अपन को किसी से कम 
नहीं समझते हैं 
हर स्याह को सफ़े द और 
सफ़े द को स्याह कर सकते हैं 
हम चाय की प्यालियों में 
तफू़ान खड़ा कर सकते हैं 
करने को तो हम क्रान्ति भी कर सकते हैं 
अगर सरकार कमज़ोर हो 
और जनता समझदार 



फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?  /  141

लेकिन हम समझते हैं 
कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं 
हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं 
यह भी हम समझते हैं। 

				    – गोरख पाण ड्ेय  	

हाशिय पर खड़े लोगों के अपने दःुख होते हैं तो अपने सखु भी होते हैं। सवाल 
दखेने के नज़रिय और ज़ोर का होता ह।ै हाल ही में, हाशिय पर खड़े वामपन्थी 
आन्दोलन से लम्बे समय से जड़ेु रह ेएक बदु्धि‍जीवी रवि सिन्हा ने हाशिय पर खड़े 
अपने अन्य बिरादरों के लिए भारत में साम्प्रदायिक फ़ासीवाद के उभार के बरक्स 
कुछ सबक़ पेश किय हैं (http://nsi-delhi.blogspot.in/2014/05/lesson-
forsaner-segments-of-margins.html व हिन्दी अनवुाद ‘समकालीन तीसरी 
दनुिया’ के जनू, 2014 के अकं में प्रकाशित)। लेकिन इन सबकों को पढ़ने के बाद 
ऐसा लगता ह ैकि ये सबक़ हमशेा हाशिय पर ही कैसे खड़े रहें, इसका ‘यज़ूर मनैअुल’ 
ह।ै यूँ भी कह सकते हैं कि यह आज के सबसे ज़रूरी कार्यभारों को अनिश्चितकाल 
तक के लिए स्थगित कर दनेे का प्रस्ताव ह।ै 

इस लेख की एक विस्तृत आलोचना पेश करना हम कई कारणों से ज़रूरी समझते 
हैं, हालाँकि इस लेख में हाशिय पर खड़े (पड़े!?) लोगों का आवाहन किया गया ह!ै 

पहला कारण यह ह ैकि यह लेख ‘हाशिये’ को काफ़ी आकर्षक बना दतेा ह;ै 
नतीजतन, जो अभी हाशिय पर नहीं ह ैऔर राजनीतिक मखु्य भमूि की ओर जा सकते 
हैं, या फिर जो हाशिय पर अपनी इच्छा या चनुाव से नहीं हैं या सम्भवतः हाशिय 
पर अपनी अवस्थिति के बारे में सचते भी नहीं हैं; ऐसे सभी लोगों के लिए यह लेख 
‘हाशिय’ को एक वांछनीय स्थान बना दतेा ह।ै दूसरा कारण यह ह ैकि ‘हाशिय’ 
को मनमोहक बनाने की प्रक्रिया में यह लेख इतिहास और विचारधारा दोनों के ही 
साथ बदसलकूी करता ह।ै फ़ासीवाद के इतिहास और विचारधारा की इस ‘समझदारों 
के पाठ’ में जो समझदारी पेश की गयी ह,ै उसे अधिकतम सम्भव उदारता के साथ 
लचर और बचकाना कहा जा सकता ह।ै इसलिए कुछ अहम विचारधारात्मक और 
इतिहास-सम्बन्धी मदु्दों पर साफ़-नज़र होने के लिए भी हम इस लेख की आलोचना 
को ज़रूरी समझते हैं। 

लेख में जो बातें कहीं गयीं हैं, उनकी क्रमानसुार या महत्वानसुार आलोचना की 
जा सकती ह।ै चूकँि लेख में शलैी और अन्तर्वस्तु की निरन्तरता कमोबेश बनी रही 
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ह,ै इसलिए क्रम का निर्धारण महत्व से ही हुआ ह।ै और पाठकों की सवुिधा के लिए 
लेख में पेश मदु्दों के क्रम के अनसुार अपनी आलोचना रखना ही उचित होगा। चूकँि 
प्रकाशित हिन्दी अनवुाद में कुछ स्थानों पर हमें शदु्धता का अभाव महससू हुआ 
इसलिए हम मलू अगं्रेज़ी लेख को ही अपने स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रह ेहैं। जहाँ 
कहीं भी हमने लेखक को उ(ृत किया ह,ै वह हमारा अनवुाद ह।ै 

सबको ंकी पृष्ठभमूि की तैयारी :  
भाषा में अन्तर्निहित भगूोल और स्थलाकृति 

‘जब बदलाव करना सम्भव था 
मैं आया नहींः जब यह ज़रूरी था 
कि मैं, एक मामलूी सा शख़्स, मदद करूँ , 
तो मैं हाशिये पर रहा।’ 

(बेर्टोल्ट ब्रेष्ट, ‘सेण्ट जोन ऑफ़ दिन स्टॉकयार्ड्स’) 

लेखक मानता ह ैकि उनका सरोकार उस हाशिय से नहीं ह ैजो कि राजनीतिक 
मखु्यभमूि के दक्षिण में पड़ता ह,ै बल्कि उस हाशिय से ह ैजो कि इस मखु्यभमूि के 
वाम पक्ष में पड़ता ह।ै लेखक चिन्तामग्न ह ैकि परूा का परूा वाम अब इस हाशिय पर 
ही चला गया ह।ै यद्यपि परम्परागत वाम इस बात को अभी स्वीकार नहीं कर सका 
ह।ै लेखक यह भी मानता ह ैकि स्वय उसके जीवन का बहुलांश इस हाशिय पर बीता 
ह।ै ऐसा प्रतीत होता ह ै कि इस हाशिय पर नये वामपन्थी आगन्तुकों का वह एक 
बहुआयामी विडम्बना-बोध के साथ स्वागत कर रहा ह।ै इस विडम्बना-बोध का एक 
आयाम तो यह ह ैकि इसके नवागन्तुकों का एक बड़ा हिस्सा अब तक राजनीतिक 
मखु्यभमूि में था और अब दक्षिणपन्थ के उभार ने उसे हाशिय पर धकल दिया ह!ै और 
इसका दसूरा आयाम यह ह ैकि लेखक इन नवागन्तुकों का स्वागत करते हुए भी यह 
जानता ह ैकि हाशिय पर रहने के लम्बे अनभुव से लैस एक समझदार व्यक्ति (wise 
man) द्वारा दिय जा रह ेसबकों पर ये नवागन्तुक कान नहीं देंगे! इससे पहले कि 
लेखक द्वारा प्रयोग में लायी गयी शब्दावली की राजनीति पर अपनी बात रखते हुए 
हम अपनी आलोचना की विधिवत ्शरुुआत करें, पहले इस शब्दावली में अन्तर्निहित 
भगूोल (geography) और स्थलाकृति -विज्ञान (topography) को भी समझ लिया 
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जाये, विशषे तौर पर, राजनीतिक मखु्यभमूि और हाशिय को। 
यहाँ राजनीतिक मखु्यभमूि संसद व विधानसभा प्रतीत होते हैं, हालाँकि ने लेखक 

ने सम्भवतः इरादतन इसके बारे में अस्पष्टता बनाये रखी ह।ै समाज विज्ञान और 
आलोचनात्मक सिद्धान्त बहुत पहले ही बता चकुा ह ैकि चपु्पियों (silences) के 
भी अर्थ होते हैं, और अकसर वे ‘टेक्स्ट’ से भी अहम होते हैं। वस्तुतः, सामाजिक 
सिद्धान्त की किसी भी शाखा का असल मक़सद शब्दों से ज़्यादा इन चपु्पियों को 
विकटीकृ त (decipher) करना होता ह!ै बहरहाल, यहाँ राजनीतिक मुख्यभूमि का 
अर्थ संसद-विधानसभा ही प्रतीत होता ह।ै क्योंकि संसदीय वाम के अतिरिक्त जो 
वाम ह,ै वह तो पहले से ही हाशिये पर ह!ै ऐसे में, जिन नवागन्तुकों के हाशिये 
में आगमन की बात की जा रही है, वह निश्चित तौर पर ससंदीय वाम ही है, 
यानी भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन इत्यादि। 

लेकिन हाशिये का अर्थ यहाँ केवल गै़र-संसदीय वाम नहीं प्रतीत होता। बल्कि 
यह भभूाग उन शक्तियों का ह ैजिनका समाज में कोई विशषे आधार या पकड़ नहीं 
ह।ै पहले तो हाशिय पर वह वाम ही था जिसे आम तौर पर चलताउफ राजनीतिक 
शब्दावली में ‘लेफ़्ट ऑफ़ सीपीएम’ कहा जाता ह।ै लेकिन अब दक्षिणपन्थी 
फ़ासीवाद के इस नये उभार ने उस वाम को भी हाशिय पर पहुचँा दिया ह ै जो 
‘सीपीएम या राइट ऑफ़ सीपीएम’ हैं! ऐसे में, लेखक चिन्तित ह।ै वह खदु के 
लम्बे समय से हाशिय पर ही रहने से उतना चिन्तित नहीं ह,ै जितना कि इस बात से 
कि जो संसदीय वामपन्थी हाशिय पर नहीं थे वे भी हाशिय पर आ गये हैं और हाशिया 
‘ओवरक्राउडेड’ हो गया ह!ै फिर भी, वह भारी मन और भरे दिल से इन संसदीय 
वामपन्थियों का हाशिय पर खलुी बाहों के साथ स्वागत भी कर रह ेहैं! कम-से-कम 
लेखक के शब्दों के प्रयोग-व्यवहार या प्रयोग-धर्म से तो उनके राजनीतिक भवूिज्ञान 
के यही अर्थ सम्प्रेषित होते हैं। क्योंकि उन्होंने राजनीतिक मखु्यभमूि और हाशिये 
की कोई विवादित सीमा-रेखा भी स्पष्ट नहीं की ह।ै बहरहाल, यहाँ से हम अपनी 
आलोचना के पहले प्रमखु बिन्दु पर आ सकते हैं। 

शब्दावली में निहित इस भूविज्ञान से एक बात स्पष्ट हैः लेखक ‘वाम’ या 
‘वामपन्थ’ को एक ‘जेनेरिक’ शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसका 
उग्रता के साथ तर्कप ोषण करते हैं। ‘समझदार लोगों’ से लेखक का क्या तात्पर्य 
ह,ै यह उन्होंने यह कहकर बताने से इकंार कर दिया ह ैकि ऐसी कसौटियाँ निर्धारित 
करने का पाण्डित्य-प्रदर्शन उन्हें नहीं करना ह!ै लेकिन बाद में वह अपने आपको 
ऐसे पाण्डित्य-प्रदर्शन से रोक नहीं पाये हैं और एक बेहद व्यापक पैमाना उन्होंने 
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पेश कर ही दिया ह!ै इसमें वे सभी लोग हैं, जो कि उन “पागलों से भरी परिधि” में 
नहीं हैं जो कि संशोधनवादी वामपन्थ और क्रान्तिकारी मार्क्सवाद में फ़र्क़  करते हैं! 
इस बात को लेखक ने प्रहसनात्मक ढंग से कहा हःै “जो बाकी सभी दसूरे लोगों पर 
संशोधनवाद, ग़द्दारी और इससे भी बरेु आरोप लगाकर ही ज़िन्दा रहते हैं!” स्पष्ट ह ैकि 
अगर लेनिन या माओ ज़िन्दा होते तो वह भी लेखक के अनसुार इसी पागलपन की 
परिधि में आते! हम स्पष्ट कर दें कि सवाल यहाँ यह नहीं है कि कोई क्रान्तिकारी 
मार्क्सवादी सशंोधनवादियों के सैद्धान्तिकीकरणों से विचारधारात्मक तौर पर 
‘इगेंज’ करेगा या नहीं! सवाल यह ह ैकि वह उनसे कोई बहस या संवाद इसलिए 
नहीं चलाता ह ैकि वह उन्हें क्रान्तिकारी वाम का अगं मानता ह ैया उनसे कोई उम्मीद 
रखता ह!ै लेनिन या बाद में माओ ने अगर संशोधनवादियों से विचारधारात्मक संघर्ष 
चलाया तो इसका मक़सद क्रान्तिकारी मार्क्सवाद के बनुियादी सिद्धान्तों की हिफ़ाज़त 
और क्रान्तिकारी कतारों की शिक्षा थी। लेकिन यहाँ सभी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों 
को जानबझूकर एक श्रेणी में रख दिया गया हःै वे बचकाने लोग जो अपने सिवा 
बाकी सभी लोगों को संशोधनवादी, ग़द्दार आदि की संज्ञा दकेर ज़िन्दा रहते हैं; वे 
बचकाने लोग जो मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच के परुाने पड़ चकेु फ़र्क़  की 
माला जपते रहते हैं, जबकि दसूरी ओर साम्प्रदायिक फ़ासीवादी उभार सिर पर खड़ा 
ह!ै निश्चित तौर पर, यह स्वर पराजयबोध और निराशा के गर्त में पड़े लोगों को 
वाक़ई ‘वाइज़ मनै’ का स्वर प्रतीत हो सकता ह!ै लेकिन सच्चाई यह ह ैकि ‘वाइज़ 
मनै’ के पास न तो फ़ासीवाद की कोई ऐतिहासिक समझदारी ह ैऔर न ही उसके 
प्रतिरोध को संगठित करने की रणनीतियों के बारे में। वह इस बात से भी नावाकिफ़ ह ै
कि इतिहास में फ़ासीवादी उभार में योगदान करने वाले कारकों में एक अहम कारक 
रहा ह ैसामाजिक-जनवादियों की ग़द्दारी और मज़दरू आन्दोलन को बरु्जुआ जनवादी 
विभ्रमों और वैधिकता (legality) का कैदी बनाये रखना। 

बहरहाल, रवि सिन्हा ‘वामपन्थ’ और ‘वाम’ जैसे शब्दों के अपने इस प्रयोग-धर्म 
और उसके तर्क -पोषण के ज़रिय शषे लेख का स्वर और इसमें सिखाये गये “पाठों” 
की अन्तर्वस्तु निर्धारित कर दतेे हैं। लेखक कहता ह ैकि किसी को अच्छा लगे या न 
लगे, उन्हें तो इन परिधिगत वामपन्थी पागलों को भी वाम में शामिल करना ही पड़ेगा 
और अफसोस की बात यह ह ैकि उससे सरोकार रख ेबिना, उसके विषय में चिन्तित 
हुए बिना भी नहीं रहा जा सकता ह!ै लेकिन लेखक इस बात को लेकर आश्वस्त ह ै
कि ये पागल लोग उनके इस लेख में सिखाये गये पाठों को नहीं सीखेंगे और अन्त 
में इसे लेकर आपस में झोंटा-झटुव्वल करेंगे! इस कथन के पीछे का सन्देश यह ह,ै 
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‘अगर तमुने मरेे द्वारा दिय गये सबक़ की आलोचना की तो मैं तमु्हें संकीर्ण हितवादी, 
स्वार्थी, झगड़ाल ूऔर बन्द-दिमाग़ बलुाऊँगा!’ बहरहाल, इस ख़तरे को उठाते हुए भी 
हम आलोचना के कार्यभार को परूा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 

16 मई को नरेन्द्र मोदी की लोकसभा चनुावों में अभतूपरू्व विजय के बारे में अपनी 
समझदारी को सामने रखते हुए लेखक शरुुआत करते हैं। बुर्जुआ चुनावों की जीत-
हार का यहाँ जो विश्लेषण पेश किया गया है, वह प्रतीतिगत यथार्थ को ही 
सारभूत यथार्थ के तौर पर देखता है। लेखक की यह दलील निश्चित तौर पर कुछ 
वज़न रखती ह ैकि मोदी की जीत के बाद वामपन्थी खमे े(यहाँ हम भी ‘वामपन्थी’ 
शब्द का इस्तेमाल सिर्फ़  तात्कालिक स्पष्टता के लिए ‘जेनेरिक’ विशषेण के तौर पर 
कर रह ेहैं!) में तमाम लोग ‘डिनायल मोड’ में चले गये थे। इससे मोदी की विजय 
से उनमें पैदा हुए मानसिक सदम ेका अनमुान लगाया जा सकता ह।ै इन लोगों की 
लेखक ने एक सही आलोचना पेश की ह ैऔर कहा ह ैकि यह मानना चाहिए कि 
इन चनुावों में धरु दक्षिणपन्थ को स्पष्ट तौर पर ज़बरदस्त जनादशे मिला ह।ै लेकिन 
इसके बाद लेखक इस जनादशे के लिए जनता से थोड़ा नाराज़ से नज़र आते हैं! इस 
नाराज़गी को वह अभी थोड़ा छिपा रह ेहैं। लेकिन लेख में आगे बढ़ते-बढ़ते उनका 
संयम जवाब द ेजाता ह।ै लेकिन बाद की बातों पर बाद में। यहाँ लेखक यह बताने की 
कोशिश करते हैं कि बरु्जुआ चनुावों में जनता ने नरेन्द्र मोदी को जो जनादशे दिया ह ै
वह जनता द्वारा अपनी इच्छा और विवेक का प्रकटीकरण था, हालाँकि उसमें 
कारपोरेट मीडिया व धनबल का भी हाथ ह।ै इस बात से रवि सिन्हा वामपन्थियों (जो 
कि जनता पर अनालोचनात्मक भरोसा करते हैं!) के लिए यह सबक़ निकालते हैं ः 
उन्हें जनता के विवेक पर अपनी अनालोचनात्मक आस्था के साथ इस बात 
का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि आख़ि‍र उनकी महान जनता ने नरेन्द्र मोदी 
को जनादेश कैसे दे दिया! 

बुर्जुआ चुनावों में विजय और पराजय का यह विश्लेषण, बहुत छूट देकर 
कहें तो, एक पस्तहिम्मत उदार निम्न-पूजँीवादी बुद्धि‍जीवी के हारे हुए दिल की 
कराह है। कोई भी मार्क्सवादी-लेनिनवादी व्यक्ति यह जानता ह ैकि बरु्जुआ चनुावों 
में पूँजीपति वर्ग जनता से शासन करने की सहमति लेता ह;ै इस मायने में यह वर्ग 
समाज का पहला शासक वर्ग ह ैजो कि सहमति लेकर शासन करता ह ैऔर इसीलिए 
उसके शासन का मलू आधार वर्चस्व ह,ै महज़ प्रभतु्व नहीं; उसका शासन दिव्य रूप 
से प्रदत्त (divinely-ordained) नहीं होता। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बरु्जुआ 
समाज में यह ‘सहमति’ निर्मित होती ह,ै ‘मनै्युफक्चर’ की जाती ह।ै इसलिए सीधे 
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यह कहना कि जनता ने ‘अपने विवेक से’ नरेन्द्र मोदी और सघं परिवार को 
जनादेश दिया है, कम-से-कम एक गम्भीर रूप से अधूरी बात तो मानी ही 
जायेेगी। जनता अपने स्वतःस्फूर्त  विवेक से इतिहास में पहले भी बर्बरों का साथ 
द ेचकुी ह,ै चाह ेवह उन समाजों की जनता ही क्यों न हो जिन्हें लेखक आधनुिक 
समाज मानता ह!ै जनता की स्वतःस्फूर्त  चतेना ही यदि सर्वहारा चतेना होती तो 
सर्वहारा वर्ग के हिरावलों की आवश्यकता शायद ही पड़ती! बहरहाल, पहली बात 
तो यह ह ै कि जनता ‘अपने विवेक से’ कभी प्रतिक्रियावाद के पक्ष में नहीं खड़ी 
होती ह,ै ऐसा किसी विवेकवान वामपन्थी का मानना नहीं ह।ै लेनिन ने कहीं लिखा 
था कि जनता अत्यधिक श्रान्ति की स्थिति में प्रतिक्रिया के पक्ष में जाकर खड़ी हो 
जाती ह ैऔर इसके लिए मलू तौर पर स्वय जन समदुायों को नहीं बल्कि उनके बीच 
क्रान्तिकारी शक्तियों की अनपुस्थिति को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सर्वहारा 
विश्व-दृष्टिकोण, या मज़दरू वर्ग की राजनीतिक वर्ग चतेना मज़दरू वर्ग के ऐतिहासिक 
अनभुवों के समाहार से निःसतृ होती ह,ै जो समाहार मज़दरू वर्ग के सदस्य बिरले ही 
करते हैं। आम तौर पर, ऐसे लोग मध्य वर्गीय बौद्धिक जमातों से आते हैं। हम यहाँ 
कोई भी नयी बात नहीं कह रह ेहैं। लेकिन चूकँि रवि सिन्हा भी यहाँ कोई नयी बात 
नहीं कह रह ेहैं, बल्कि परुाने अवसादग्रस्त उदार बरु्जुआ ‘ऑर्थोडॉक्सी’ को ही नये 
पाण्डित्यपरू्ण शब्दों में पनुर्जीवित कर रह ेहैं, इसलिए हम भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद 
के विज्ञान द्वारा दिय गये जवाबों को ही प्रस्तुत करने को बाध्य हैं। यहाँ तमाम प्रयासों 
के बावजदू भारत की नालायक जनता से रवि सिन्हा की नाराज़गी टपक ही जाती ह;ै 
लेकिन यह तो सिर्फ़  ट्रेलर ह!ै कुल मिलाकर, इस परेू हिस्से में बरु्जुआ चनुावों का एक 
बेहद सतही विश्लेषण ह ैऔर जनता द्वारा नरेन्द्र मोदी को दिय गये जनादशे की भी 
एक अनालोचनात्मक समझदारी सामने आती ह।ै इसके अलावा, जनता को कोई एक 
एकाश्मीय, सजातीय प्रवर्ग के तौर पर पेश किया गया ह।ै दसूरे शब्दों में, रवि सिन्हा 
के विश्लेषण से वर्ग दृष्टि परू्ण रूप से अनपुस्थित ह।ै इस पर हम आगे थोड़ा विस्तार से 
आयेंगे। साथ ही, इस परेू विश्लेषण में जनता के राजनीतिक निर्णयों और कार्रवाइयों 
में अगआु क्रान्तिकारी शक्तियों की उपस्थिति/अनपुस्थिति/अपर्याप्त उपस्थिति की 
भमूिका को एक चर राशि (variable) के तौर पर शामिल ही नहीं किया गया ह।ै 
यह एक उदार बरु्जुआ रूपवादी (formalist) व प्रत्यक्षवादी (positivist) विश्लेषण 
ह,ै जो विशषे तौर पर फ़ासीवादी उभार का विश्लेषण करते हुए अक्सर हताशा और 
अवसाद अथवा अवसरवाद में ही समाप्त होता ह।ै 

नरेन्द्र मोदी की विजय के बाद लेखक हर बात को लेकर दुःखी भी नहीं है! 
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उनकी यह दलील दरुुस्त ह ैकि नरेन्द्र मोदी की अगवुाई में भाजपा व संघ 149 परिवार 
अपनी निर्णायक विजय के बाद खलेु और व्यापक दगंों की रणनीति नहीं अपनायेगा। 
हमारा भी मानना ह ैकि अब गजुरात-2002 जैसे नरसंहार कराने की आवश्यता नहीं 
ह।ै न तो यह पूँजी के हितों के लिए बेहतर ह ैऔर न ही बरु्जुआ जनवाद के विभ्रम को 
बरक़रार रखने के लिए अच्छा ह।ै बस मसुलमानों का घटे्टोकरण करके और एक प्रकार 
की अघोषित ‘अपार्थाइड’ की नीति के ज़रिय उनका हिन्दुओ ंसे पार्थक्य स्थापित 
करना पर्याप्त होगा। लेखक का यह प्रेक्षण भी कमोबेश ठीक लगता ह।ै लेकिन 
इसके बाद वह अपने पहले सबक़ पर जाते हैं और यह बताते हैं कि भारत में भगवा 
साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों की कार्यपद्धति में सत्ता में आने के बाद यह बदलाव क्यों 
होगा, और यहीं से भयंकर दिक्कतें शरुू होती हैं। आइए, रवि सिन्हा के विश्लेषण 
और उनके तर्कों पर एक निगाह डालते हैं। 

पहला सबक़ : आओ चलें संसद,  
विधानसभाओ ंऔर अदालतो ंकी ओर! 

“जो काम बल-प्रयोग से किया जाता ह ैवह अच्छा नहीं होता। मैं उनमें से नहीं 
हू।ँ अगर भखू और दरिद्रता के हालात ने बचपन में ही मझु ेहिसंा सिखायी होती तो 
मैं भी उनमें से एक होता और कोई प्रश्न नहीं पछूता। लेकिन जैसा ह ैवैसा ह।ै इसलिए 
मझु ेजाना चाहिए।” 

(बेर्टोल्ट ब्रेष्ट, ‘दि रेज़िस्टिबल राइज़ ऑफ़ आर्तुरो उई) 

रवि सिन्हा का मानना ह ै कि फ़ासीवादियों के सत्ता में आने के बाद वे दशे के 
सामाजिक ताने-बाने के साथ क्या करते हैं यह उतना महत्वपरू्ण नहीं ह,ै जितना कि 
यह कि वे “राज्य और उसकी संरचना के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।” 
उनके अनसुार जो बात यहाँ वामपन्थियों के लिए आकाशवाणी के समान या सहज 
उपलब्ध तथ्य के समान नहीं ह,ै काउण्टर-इण्ट्यूटिव (counter-intuitive) ह,ै वह 
समझना ज़्यादा अहम ह।ै बकौल रवि सिन्हा फ़ासीवादियों की बर्बर शक्ति का स्रोत 
समाज में ह,ै लेकिन अपनी इस शक्ति के बतेू वे राज्य की संरचनाओ ंको अपनी 
सामाजिक विचारधारा के अनसुार नहीं बदल सकते हैं। लेखक मानता ह ैकि यह तर्क  
सामान्य बोध से समझा जा सकता ह ैकि एक बार सत्ता में आने के बाद फ़ासीवादियों 
को पूँजीवादी राज्य सत्ता में अहम बदलाव करने की आवश्यकता नहीं ह,ै क्योंकि 
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यह राज्यसत्ता कारपोरेट हितों की सेवा करने के लिए पर्याप्त ह।ै लेकिन सिर्फ़  इतना 
समझना लेखक के लिए पर्याप्त नहीं ह ैक्योंकि यह एक अहम नकु्ते को पकड़ने से चकू 
जाना होगा। उनके अनसुार यह नकु़्ता उस फ़र्क़  में अन्तर्निहित ह ैजो कि एक प्रबदु्धि 
बरु्जुआ-जनवादी कल्याणकारी राज्य और एक हिटलर जैसी फ़ासीवादी तानाशाही 
के बीच होता ह।ै रवि सिन्हा पछूते हैं कि क्या इस अन्तर के एक वामपन्थी के लिए 
कोई मायने नहीं हैं? उनके अनसुार “भारतीय राज्यसत्ता एक ऐसे समाज की गोद 
में बैठी है जो कई बार ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा सकता है जो कि एक 
फ़ासीवादी-तानाशाहाना रास्ते को अख़्तियार करना पसन्द करेंगे।” लेकिन 
भारतीय संवैधानिक बरु्जुआ जनवादी राज्यसत्ता का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, बल्कि 
शकु्र मनाते हुए, वह इस बात पर राहत का अहसास करते हैं कि भारत में फ़ासीवादी 
सत्ता में काबिज़ होने के बावजदू अपनी चाहतों और विचारधाराओ ंके अनसुार यह 
सब नहीं कर पायेंगे! उनके अनसुार, इस परेू विश्लेषण से वामपन्थियों के लिए जो 
पहला सबक़ निकलता ह ैवह ह ैभारतीय राज्यसत्ता और भारतीय समाज के बीच के 
पहलेीनमुा रिश्तों को समझना। उनके अनसुार, “आपको इस बात पर ग़ौर करना 
चाहिए कि समाज बर्बर शक्तियों को पैदा करता है और उन्हें राज्यसत्ता की 
ज़िम्मेदारी सौंपता है लेकिन राज्यसत्ता बर्बरों को सभ्य बनने के लिए और 
सवैंधानिक ढाँचे के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती है। इतिहास 
ने एक अभी-तक-आधुनिक-नहीं-हुए-समाज के बीच से एक आधुनिक 
राजनीति को ढाला है। इस समाज का निर्माण करने वाली तमाम ससं्कृति याँ 
और प्रथाए ँआधुनिक राजनीतिक सरंचना के साथ असुविधाजनक रूप से 
अस्तित्वमान हैं। और फिर भी राजनीतिक सरंचना काफ़ी हद तक सुरक्षित 
है। बच्चा एक ऐसी माता के गोद में बैठा है जो बच्चे को कई बार अजनबी 
और यहाँ तक कि शत्रतापूर्ण पाती है, लेकिन वह फिर भी बच्चे को अपनी 
गोद में लिए रहती है।” 

यहाँ रवि सिन्हा ने भारत में राज्य और समाज के सम्बन्धों की एक 
समझदारी पेश करते हुए इससे अपना पहला सबक़ निकाला है। अगर मौजदूा 
हालात में नये फ़ासीवादी शासक वामपन्थियों के विरुद्ध अपना अभियान जारी करते 
हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वह कहते हैं कि वामपन्थी कहेंगे कि हम जनता के 
बीच जायंेेगे और उनकी शक्ति के बतेू फ़ासीवादियों से लड़ेंगे; यह उनके अनसुार परूी 
तरह से ग़लत नहीं होगा। लेकिन वह हिदायत दतेे हैं कि फिर फ़ासीवादी शक्तियाँ 
आप से भी ज़्यादा लोगों तक पहुचँेंगी! फिर आप क्या करेंगे? फिर वह एक ग़ज़ब 
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का उदाहरण दतेे हैं। वह कहते हैं कि अगर वामपन्थी पश्चिम बंगाल की सड़कों और 
खतेों पर तणृमलू कांग्रेस से नहीं लड़ पाये तो फिर अगर सारे वामपन्थी साथ भी आ 
जायंेे, जिसकी उम्मीद कम ह,ै तो भी अन्धकार के इस नये राजकुमार से वे शहरों, 
बस्तियों, गाँवों और जंगलों में कैसे लड़ेंगे? वह भी तब जबकि नये राजकुमार को 
यनूानी दवेताओ ंके समान जनसमदुायों की सराहना, डरों और प्रार्थनाओ ंसे जीवन 
शक्ति मिलती ह?ै इसलिए रवि सिन्हा के मुताबिक़ नये फ़ासीवादी शासकों को 
जनता के बीच राजनीतिक सघंर्ष करने के लिए न्यौता देने से पहले अच्छी 
तरह से सोच लेना चाहिए! रवि सिन्हा के अनसुार ज़्यादा बेहतर तरीक़ा होगा कि 
वामपन्थी अपने आपको पहले से अस्तित्वमान राजनीतिक ढाँच ेमें यानी कि संसद, 
विधानसभाओ,ं अदालतों आदि में बचाने का प्रयास करें जिसमें कि वे संविधान और 
क़ाननू की परूी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर वह मकुुल सिन्हा और तीस्ता सेतलवाड़ 
के साहसिक संघर्षों का उदाहरण दतेे हैं, जो कि अहमदाबाद की सड़कों पर नहीं 
हुआ बल्कि अदालतों में हुआ। बाद में वह एक कैविएट जोड़ते हैं, जिसे एक बेशर्म 
दलील पेश करने के बाद इज़्ज़त बचाने का प्रयास कहना ज़्यादा उचित होगा। वह 
कहते हैं कि हमें आधनुिक राज्यसत्ता और राजनीति व उनकी संरचनाओ ंसे ज़्यादा 
उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब बर्बर शक्तियाँ सत्ता में आती हैं तो वे इन 
संरचनाओ ंको भी अपनी इच्छाओ ंऔर आवश्यकताओ ंके अनसुार एक हद तक 
तोड़ती-मरोड़ती हैं, लेकिन फिर भी, उनके अनसुार, उनकी उपरोक्त दलील मलूतः 
और मखु्यतः सही ठहरती ह।ै 

अब आइए लेखक के पहले सबक़ में अन्तर्निहित इस पूरी तर्क  पद्धति 
के गुणों और अवगुणों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। हम यहाँ 
शरुुआत अपने नतीजों से नहीं करेंगे क्योंकि फिर इस बात की परूी गुंजाइश होगी 
हमारी बात सनुने से पहले ही हाशिय पर खड़े या पड़े समझदार लोग हमें ‘वाम की 
पागल परिधि’ की संज्ञा द ेदें! इसलिए हम लेखक द्वारा पेश की गयी दलीलों की 
एक क्रमबद्ध पड़ताल करेंगे और उससे उनकी तर्क  पद्धति और विचारधारात्मक-
राजनीतिक अवस्थिति को निःसतृ करने का प्रयास करेंगे और दखेने की कोशिश 
करेंगे कि यह तर्क पद्धति फ़ासीवाद के इतिहास और विचारधारा की समस्याओ ंऔर 
उससे लड़ने की रणनीति और रणकौशलों के विषय में इतिहास के सबकों को किस 
हद तक समझ पाती ह।ै 

रवि सिन्हा ने भारत में राज्य और समाज के चरित्र के बीच एक विरोधाभास 
पेश किया ह।ै उनके अनुसार भारतीय समाज अभी आधुनिक नहीं बना है, 
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जबकि कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक कारणों से उसे एक आधुनिक बुर्जुआ उदार 
जनवादी सवैंधानिक राज्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्होंने ऊपर बतायी गये माँ 
और बच्चे वाले रूपक को पेश किया ह ै(हालाँकि यह रूपक सटीकता के पैमाने पर 
दरुुस्त नहीं ठहरता ह)ै। उनके अनसुार फ़ासीवादियों की बर्बर शक्ति का स्रोत समाज 
में ह ैक्योंकि समाज पनुर्जागरण, धर्म-सधुार आन्दोलन व प्रबोधन जैसे आन्दोलनों 
की अनपुस्थिति में प्राक-आधनुिक रह गया ह,ै जबकि राज्य और उसकी संरचनाए ँ
बरु्जुआ उदार जनवादी हैं व संवैधानिक नियम-कायदों से बँधी हुई हैं। इसी बनुियादी 
तर्क  पर उन्होंने अपने सबक़ निकाले हैं। लेखक के अनसुार भारत में समाज ऐसा 
ह ैजो अपनी अन्तर्निहित प्रकृति  से फ़ासीवादी, धरु दक्षिणपन्थी और तानाशाहाना 
ताक़तों को सत्ता में लाता ह;ै लेकिन भला हो भारत के जनवादी राज्य का जिसके 
कारण सत्ता में आने के बाद फ़ासीवादी ताक़तों को अपने हाथ बाँधने पड़ते हैं, 
क्योंकि वे इस बरु्जुआ जनवादी राज्य संरचना को या संविधान को बदल नहीं सकते 
हैं; वास्तव में, ये राज्य, राजनीति और उसकी संरचनाए ँएक प्रकार से फ़ासीवादी 
बर्बर ताक़तों को सभ्य बनने पर मजबरू करती हैं, उन्हें अपने अनकूुल अनशुासित 
करती हैं! यह परूी समझदारी कई बल्कि लगभग हर स्तर पर ग़लत, अनैतिहासिक, 
समाजशास्त्रीयतावादी (sociologist) ह ैऔर बरु्जुआ विभ्रमों का भयंकर तरीक़े  से 
शिकार ह।ै 

पहली बात तो यह है कि भारतीय समाज और राज्यसत्ता का यहाँ क्रमशः 
प्राक्-आधुनिक व आधुनिक के तौर पर सारभूतीकरण (मेमदजपंसप्रंजपवद) 
किया गया है, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है। दूसरी बात यह कि फ़ासीवादी 
आन्दोलन और विचारधारा का भी यहाँ एक प्राक्-आधुनिक परिघटना या 
प्राक्-आधुनिक स्रोतों से पैदा हुई परिघटना के तौर पर सारभूतीकरण किया 
गया है, जो कि न सिर्फ़  हमारे देश के सन्दर्भ में बल्कि फ़ासीवाद के पूरे 
वैश्विक इतिहास के सन्दर्भ में ग़लत है। तीसरी बात यह कि फ़ासीवादी उभार 
का राजनीतिक अर्थशास्त्रय और ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण इस 
लेख से पूरी तरह अनुपस्थित है। यह एक बरु्जुआ समाजशास्त्रीयतावादी विश्लेषण 
ह ैऔर वह भी ख़राब गणुवत्ता का; यदि किसी को फ़ासीवादी उभार का उदार बरु्जुआ 
और समाजशास्त्रय विश्लेषण ही पढ़ना होगा तो इससे बेहतर विकल्प मौजदू हैं। और 
चौथी और सबसे महत्वपर्ण बात यह है कि समाज और राज्यसत्ता के बीच 
के सम्बन्धों का जो विश्लेषण पेश किया गया है वह न सिर्फ़  अवैज्ञानिक, 
अनैतिहासिक और भोंड़ा प्रत्यक्षवादी विश्लेषण है, बल्कि वह वास्तव में 
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अमेरिकी ड्यूईवादी व्यवहारवाद से काफ़ी कुछ उधार लेता है। इस विश्लेषण 
का क्रान्तिकारी वामपन्थी या मार्क्सवादी विश्लेषण से दरू-दरू तक कोई लेना-दनेा नहीं 
ह।ै इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक उदार बरु्जुआ फेबियनवादी व व्यवहारवादी विश्लेषण 
कहा जा सकता ह।ै इसके अलावा, रवि सिन्हा चलते-चलते भारतीय वामपन्थ पर 
ऐसी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ करते हैं, जो उन पर लाग ूनहीं होती। मिसाल के 
तौर पर, उनका प्रश्न ह ै कि क्या वामपन्थी उदार बरु्जुआ जनवादी राज्य और एक 
तानाशाहाना फ़ासीवादी बरु्जुआ राज्य में फ़र्क़  नहीं करते हैं या फिर पर्याप्त रूप से 
फ़र्क़  करते हैं? कहने की आवश्यकता नहीं ह ैकि यह प्रश्न मलू्यरहित नहीं ह ैऔर 
इसमें एक आक्षेप अन्तर्निहित ह।ै लेकिन हमें ताज्जुब होता ह ैकि लेखक इस बात 
से वाकि़फ़ नहीं ह ैकि दनुिया भर में मार्क्सवादी क्रान्तिकारियों के बीच यह स्थापित 
तथ्य ह ैकि एक उदार बरु्जुआ राज्य और एक फ़ासीवादी बरु्जुआ राज्य के बीच फ़र्क़  
किया जाना चाहिए; इस फ़र्क़  को मार्क्सवादियों ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से 
और पूँजीवाद के ऐतिहासिक विश्लेषण से स्पष्ट किया ह ैऔर इस फ़र्क़  के मतुाबिक़ 
रणनीतिक और रणकौशलात्मक नतीजे भी निकाले हैं। हम जानते हैं कि ऐसा कहना 
क़तई ग़लत होगा कि फ़ासीवादी और विशषे तौर पर वर्तमान फ़ासीवादी उभार के 
बारे में कम्युनिस्टों ने सारा विश्लेषण पहले ही कर रखा ह!ै लेकिन रवि सिन्हा का 
यह इशारा कि कम्युनिस्टों को उदार बरु्जुआ राज्य और फ़ासीवादी बरु्जुआ राज्य 
में फ़र्क़  करने का सबक़ भी हाशिय से प्रसारित होते उनके सबकों से लेना होगा, 
अनचुित लगता ह।ै 

बहरहाल, अब रवि सिन्हा द्वारा भारत में राज्य और समाज के रिश्तों की 
जो अवधारणा पेश की गयी ह,ै उस पर आते हैं। भारतीय समाज को एक प्राक-
आधनुिक समाज के रूप में पेश किया गया ह,ै जिसमें नैसर्गिक तौर पर सर्वसत्तावादी 
प्रवृत्तियाँ मौजदू ह ैऔर इन प्रवृत्तियों के चलते ही वह स्वतःस्फूर्त  तौर पर कई बार 
फ़ासीवादियों और तानाशाहों को सत्ता सौंप दतेा ह!ै यह भारतीय समाज का एक 
अनैतिहासिक सारभूतीकरण (ahisotrical essentialization) है। निश्चित 
तौर पर, भारतीय समाज पश्चिम के समान पनुर्जागरण, धर्म सधुार आन्दोलन और 
प्रबोधन की प्रक्रिया से नहीं गज़ुरा और जिस समय यहाँ पनुर्जागरण और प्रबोधन के 
अलग कि़स्म के संस्करणों की ज़मीन तैयार हो रही थी, उसी समय उपनिवेशीकरण 
की प्रक्रिया ने भारतीय समाज में बरु्जुआ आधनुिकता के तत्वों के प्रकट होने और 
पूँजीवादी विकास की सम्भावनाओ ंको कुचल दिया। अगं्रेज़ी औपनिवेशिक राज्य 
ने अपनी ज़रूरतों को परूा करने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था, क़ाननू के समक्ष 
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समानता आदि की स्थापना की तो दसूरी ओर भारतीय समाज के पनुरुत्थानवादी, 
प्राक-आधनुिक तत्वों को प्रश्रय भी दिया। औपनिवेशिक राज्यसत्ता की नीति का 
द्वन्द्व बार-बार प्रकट होता रहता था, जैसा कि ‘सहमति की आय’ु विवाद, क़ाननू के 
समक्ष समानता को लेकर हुए विवाद, और भमूि व्यवस्था (संदक ेमजजसमउमदज) 
को लेकर फि़ज़ियोक्रै ट्स और यटूिलिटैरियन फरके में चली बहस आदि में दखेा 
जा सकता ह।ै एक ओर सामन्ती शासक वर्ग और प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ 
संश्रय बनाने की आर थ्िक और राजनीतिक ज़रूरत थी, तो दसूरी ओर औपनिवेशिक 
राज्य की अन्य प्रशासनिक व राजनीतिक ज़रूरतों को परूा करने के लिए मकैाले की 
शिक्षा व्यवस्था और एक क़ाननूी, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना भी वांछनीय 
थी। औपनिवेशिक राज्यसत्ता की इस दोहरी और परस्पर अन्तरविरोधी ज़रूरतों और 
उसके नतीजे के तौर पर सामने आने वाली दोहरी और एक हद तक अन्तरविरोधी 
नीतियों के कारण राष्ट्रवादी आन्दोलन के उदय में हमें दो धाराए ँदखेने को मिलती हैंः 
पनुरुत्थानवादी धारा और पश्चिमी प्रबोधन व तर्क णा से प्रभावित आधनुिकतावादी 
धारा। ये दोनों धाराए ँकुछ अर्थों में 1916 के बाद के राष्ट्रवादी आन्दोलन में आकर 
संलयित हुई ंऔर इस प्रक्रिया के प्रतीक परुुष गाँधी थे। गाँधी में जहाँ पनुरुत्थानवादी 
प्रतिक्रिया के स्पष्ट तत्व मौजदू हैं तो वहीं उनमें बरु्जुआ आधनुिकता, मानवतावाद 
और उदारतावाद के तत्व भी दिखायी पड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाये 
तो राष्ट्रवादी आन्दोलन मुख्य तौर पर एक आधुनिकतावादी आन्दोलन था 
(यहाँ हम सबऑल्टर्न इतिहासकारों की तरह राष्ट्रवादी आन्दोलन को आधनुिक नहीं 
कह रह ेहैं)। यह महज़ एक दशेभक्तिपरू्ण (patriotic) आन्दोलन नहीं था बल्कि एक 
राष्ट्रवादी आन्दोलन था; ‘राष्ट्र’ की अवधारणा अपनी प्रकृति  से ही एक बरु्जुआ 
आधनुिक अवधारणा या परिकल्पना ह।ै कोई राष्ट्रीय आन्दोलन मूलतः और 
मुख्यतः प्राक्-आधुनिक हो ही नहीं सकता है। इस आन्दोलन में अलग-अलग 
ऐतिहासिक परिस्थितियों में पुनरुत्थानवादी और प्राक्-आधुनिक तत्व हो 
सकते हैं, जिन्हें आधुनिक बुर्जुआ राष्ट्रवाद ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक़ 
सहयोजित किया हो, जैसा कि भारत में मामले में कहा जा सकता है। ख़रै, 
सवाल यह ह ैकि आज़ादी के बाद जो भारतीय समाज सामने आया और आज़ादी के 
बाद से लेकर अभी तक भारतीय समाज में जो विकास हुए उसके फलस्वरूप आज 
जो भारतीय समाज हमारे सामने ह,ै क्या आज हम उसे एक प्राक-आधनुिक समाज 
कह सकते हैं? हमारा विचार ह ैकि यह सतू्रीकरण सिरे से ग़लत ह।ै 

हमारे सामने जो समाज है वह एक उत्तर-औपनिवेशिक (उत्तरऔपनिवेशिक 
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नहीं) आधुनिक समाज है; भारत में इस उत्तर-औपनिवेशिक आधुनिकता में 
पर्याप्त मात्रा में प्राक्-आधुनिक, आदिम (primordial) तत्व मौजूद हैं और 
ये तत्व इस विशिष्ट कि़स्म की आधुनिकता के द्वारा सहयोजित, समायोजित 
और आर्टिकुलेटेड (articulated) हैं। इसके अलावा हम और कोई अपेक्षा 
भी नहीं कर सकते हैं। और इस समाज ने जिस राज्यसत्ता, राजनीतिक परम्पराओ ं
और संरचनाओ ंको जन्म दिया वह इसी सामाजिक ढाँच ेकी हिफ़ाज़त के लिए ह।ै 
यह कहना एक बात ह ै कि सामाजिक-आर थ्िक ढाँच ेऔर राजकीय व राजनीतिक 
अधिरचना के बीच ‘बराबर’ का चिन्ह नहीं लगाया जा सकता ह ैऔर उनके बीच 
अन्तरविरोध होने के कारण एक सगंति (correspondence) का सम्बन्ध होता ह;ै 
कोई भी मार्क्सवादी समाज विज्ञानी इस बात से सहमति ज़ाहिर करेगा; लेकिन समाज 
और राज्य के बीच जिस प्रकार के द्विभाजन (dichotomy) और विरोधाभास 
(paradox) रवि सिन्हा पेश करते हैं, वह क़तई बुर्जुआ समाजशास्त्रीयतावादी 
विश्लेषण है जो कि अपने ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव से पहचाना जा सकता 
है। ऐसे विरोधाभासी सम्बन्ध के साथ कोई राज्य और समाज दीर्घकालिक अवधि 
के लिए अस्तित्व में रह ही नहीं सकते हैं। वास्तव में, भारतीय राज्य और समाज के 
बीच के सम्बन्ध को समझने में रवि सिन्हा ठीक इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि 
वे भारतीय समाज के चरित्र और भारतीय राज्य के चरित्र को समझने और उसे एक 
विशिष्ट कि़स्म के उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवादी विकास के आख्यान में अवस्थित 
कर पाने में नाकाम रहते हैं। राज्य और समाज के चरित्र और उनके बीच के सम्बन्धों 
का एक आधिभौतिक दृष्टिकोण हमारे सामने पेश किया जाता ह ै जो कि उनके 
सम्बन्धों को समझने का दावा करने के बावजदू उनके अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन 
नहीं करता ह,ै बल्कि उन्हें अलग-थलग करके (in isolation) विश्लेषित करता 
ह ैऔर अन्ततः उनके रिश्तों का एक गतिक (dynamic) दृष्टि पर नहीं बल्कि एक 
स थ्ैतिक (static) दृष्टि पर पहुचँता ह।ै 

रवि सिन्हा भारतीय संवैधानिक उदार बरु्जुआ राज्य को और उसकी राजनीतिक 
संरचनाओ ं को आधनुिक क़रार दतेे हैं; लेकिन क्या यहाँ की राजनीतिक 
और राजकीय सरंचनाओ ं व परम्पराओ ं को क्लासिकीय अर्थों में और 
अनालोचनात्मक तौर पर आधुनिक कहा जा सकता है? हमें नहीं लगता। क्या 
धार्मिक क़ाननूों का व्यक्तिगत मामलों में लाग ूकिया जाना एक सेक्युलर आधनुिक 
राज्य या संविधान की निशानी ह?ै क्या हम राजनीतिक व राजकीय अधिरचना 
को यहाँ धर्म से परू्ण रूप से अलग तौर पर दखे सकते हैं? पाश्चात्य आधनुिकता 
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राजनीतिक संस्थाओ ंमें धर्म या धार्मिक संस्थाओ ंमें राजकीय/राजनीतिक संस्थाओ ं
की मौजदूगी का परू्ण रूप से निषधे करती ह,ै जिसे फ़्रांसीसी भाषा में लाईसाईट 
(laicite) की अवधारणा के द्वारा व्याख्यायित किया जाता ह,ै और जिसे बरु्जुआ 
आधनुिकता का एक बनुियादी संघटक तत्व माना जाता ह।ै क्या भारत में हम इसका 
दावा कर सकते हैं? भारत राज्यसत्ता और धर्म के परू्ण अलगाव की बात नहीं करती 
बल्कि सभी धर्मों को बराबर मानने की बात करती ह ैऔर इसी आधार पर धार्मिक 
आधार पर ‘पर्सनल लॉ’ की व्यवस्था की गयी ह।ै इसलिए भारतीय राज्य और 
सवंिधान को अनालोचनात्मक तौर पर और क्लासिकीय अर्थों में एक 
आधुनिक ससं्था मानना भी एक भूल है। 

वास्तव में, भारत में जिस प्रकार की उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवादी समाज और 
अर्थव्यवस्था आयी उन्होंने उसी प्रकार के उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवादी राज्य 
और संविधान को भी जन्म दिया। समाज और राज्य दोनों में ही आधनुिकता और 
पनुरुत्थानवादी प्रतिक्रिया के तत्व मौजदू हैं और शासक वर्गों के लिए अपने शासन 
को जारी रखने की ख़ातिर इन तत्वों का मिश्रण काफ़ी उपयोगी भी हैं। रवि सिन्हा 
के परेू सैद्धान्तिकीकरण में भारतीय पूँजीवाद के विशिष्ट चरित्र की कोई द्वन्द्वात्मक 
समझदारी नहीं ह।ै वह अपनी उदार बुर्जुआ व्यवहारवादी (pragmatist) 
दृष्टि से प्रस्थान करते हैं और राज्य और समाज के बीच लगभग वैसा ही 
द्विभाजन पेश करते हैं, जो कि ड्यूई और रॉल्स जैसे व्यवहारवादियों और 
उनका अनुसरण करते हुए अम्बेडकर ने किया था। उनकी नज़र में उदार बरु्जुआ 
संवैधानिक कल्याणकारी राज्य सबसे तार्किक  अभिकर्ता होता ह;ै समाज की 
अव्यवस्था, अनियमितता और असंगतियों को वह प्रति-सन्तुलित करता ह!ै और 
भारत में तो रवि सिन्हा के मतुाबिक़ इसकी बेइन्तहाँ ज़रूरत ह ै क्योंकि भारतीय 
समाज की बात तो छोड़ दें, पाश्चात्य समाजों में भी (जो कि रवि सिन्हा के मतुाबिक़ 
सर्वसत्तावादी, आदिम और प्राक-आधनुिक नहीं हैं) कुछ असंगतियाँ, असमानताए ँ
आदि होती हैं जिन्हें कि राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई के ज़रिय प्रति-सन्तुलित 
करता ह।ै रवि सिन्हा का सैद्धान्तिकीकरण परूी तरह ड्यईू या रॉल्स का अनसुरण 
तो नहीं करता, लेकिन यह कहना होगा कि उस पर ड्यईू और रॉल्स की छाया 
बराबर बनी रहती ह।ै रवि सिन्हा के विश्लेषण में भारतीय संवैधानिक उदार बरु्जुआ 
राज्य का ढाँचा परू्वप्रदत्त नियतांक (given constant) ह।ै भारतीय समाज मखु्यतः 
और मलूतः प्रतिक्रियावादी, सर्वसत्तावादी और प्राक-आधनुिक ह ैऔर समय-समय 
पर बर्बरों को सत्ता में पहुचँा दतेा ह;ै लेकिन सत्ता में पहुचँने के बाद बेचारे बर्बरों 
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को भारतीय राज्यसत्ता और संविधान सभ्य बनने पर मजबरू करने लगते हैं! यह 
हास्यास्पद ह ैऔर भारतीय इतिहास के तथ्यों का मखौल बनाना ह।ै भारतीय राज्य 
और सवंिधान ने इतिहास ने बार-बार दिखलाया है कि धुर दक्षिणपन्थी ताक़तें 
और प्रतिक्रियावादी ताक़तें बिना सवैंधानिक ढाँचे और राज्य की सरंचनाओ ं
से खिलवाड़ किये, अपने राजनीतिक ‘डिज़ाइन’ पर अमल कर सकती हैं। 
बल्कि कहना चाहिए कि भारतीय राज्य और सवंिधान में शुरू से ही इस बात 
की सुषुप्त सम्भावना मौजूद थी कि उसके बुनियादी ढाँचे में कोई परिवर्तन 
किये बिना या फिर किसी मामूली परिवर्तन के ज़रिये उससे फ़ासीवादी और 
दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी हितों की सेवा करवायी जा सकती है। इसके 
बावजूद, रवि सिन्हा का यह प्रेक्षण कि भारतीय राज्य और सवैंधानिक 
ढाँचा बर्बरों को सत्ता में आने के बाद सभ्य बनने के लिए बाध्य करेगा, 
यह दिखलाता है कि भारतीय इतिहास की उनकी समझदारी बेहद दरिद्र है 
और साथ ही यथार्थवादी होने के नाम पर वास्तव में बुर्जुआ समाजशास्त्र 
की पाठ्यपुस्तकों में पेश आद्यरूपीय श्रेणियों (archetpal categories) को 
वास्तविक इतिहास में ढूढँ़ने का असफल प्रयास करती रहती है। 

यहाँ हम रवि सिन्हा के विश्लेषण में एक और अजीबो-ग़रीब सतू्रीकरण को दखे 
सकते हैं। उनके अनुसार, फ़ासीवादी ताक़तों के चरित्र और उनकी शक्ति के 
स्रोतों को प्राक्-आधुनिक क़रार दिया गया है। यह वास्तव में उदारवादी बरु्जुआ 
विश्लेषण से भी पीछे जाने के समान ह।ै ज़ाहिर ह,ै फ़ासीवाद क्या ह ैऔर उसके 
उभार के ऐतिहासिक कारण क्या हैं, इसकी जो व्याख्या रवि सिन्हा पेश करते हैं उसमें 
राजनीतिक अर्थशास्त्रय और ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण ग़ायब ह।ै फ़ासीवाद 
का उभार बुर्जुआ उदारवादी राज्य और व्यवस्था के आख्यान (narrative) में 
किसी विच्छेद (rupture) को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि उसकी निरन्तरता 
(continuity) को भी प्रदर्शित करता है। अगर विच्छेद का कोई तत्व ह ैभी तो वह 
रूप के धरातल पर ज़्यादा ह।ै पूँजीवादी राज्य के लिए ऐतिहासिक तौर पर और आम 
तौर पर ज़्यादा मफु़ीद अस्तित्व-रूप (modus vivendi) निश्चित तौर पर बरु्जुआ 
जनवादी राज्य ह ै(चाह ेवह कल्याणकारी हो या न हो)। लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था 
का असमाधये संकट द्वैध सषुपु्त सम्भावनाओ ंको जन्म दतेा ह।ै यह संकट मज़दरू वर्ग 
और आम महेनतकश आबादी के राजनीतिक तौर पर तैयार होने और उसकी हिरावल 
शक्तियों के तैयार होने की सरूत में इतिहास को क्रान्तिकारी परिवर्तनों की दिशा में ले 
जा सकता ह,ै और ऐसा न होने की सरूत में संकट प्रतिक्रियावादी समाधान (फ़ासीवाद 
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या किसी अन्य प्रकार के प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी उभार) की ओर ले सकता ह।ै 
फ़ासीवाद पूँजीवाद के महाख्यान में कोई विच्छेद नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा ह।ै 
फ़ासीवाद वास्तव में एक आधुनिक परिघटना है जिसे हम मोटे तौर पर बड़ी 
पूजँी की बर्बर और नग्न तानाशाही और साथ ही टटपुजँिया वर्गों के रूमानी 
उभार के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर, यह समाज 
में मौजूद पुनरुत्थानवाद और प्राक्-आधुनिक तत्वों का इस्तेमाल करता है 
लेकिन वह इससे स्वयं कोई प्राक्-आधुनिक राजनीतिक परिघटना नहीं बन 
जाता है। फ़ासीवाद कोई भी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी उभार नहीं ह ैबल्कि यह एक 
सामाजिक आन्दोलन ह।ै लेकिन इसे सिर्फ़  एक सामाजिक आन्दोलन कहना पर्याप्त 
नहीं होगा; साथ ही, इस राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन का वर्ग विश्लेषण करना 
भी यहाँ अपरिहार्य होगा, अन्यथा उसे रवि सिन्हा के समान परेू समाज और परूी जनता 
पर यह कहकर थोपा जा सकता ह ैकि ‘जनता ने अपने विवेक’ से फ़ासीवादियों को 
सत्ता में पहुचँाया। 

फ़ासीवाद पूँजीवादी संकट का एक प्रतिक्रियावादी और बर्बर समाधान पेश करता 
ह,ै जिसका क़तई यह अर्थ नहीं ह ै कि वह राजनीतिक तौर पर आधनुिक नहीं ह।ै 
बरु्जुआ आधनुिकता का अनालोचनात्मक तौर पर जश्न नहीं मनाया जा सकता ह,ै 
जैसा कि रवि सिन्हा करते हैं; न ही उसे परूा का परूा कचरा-पेटी में फें का जा सकता 
ह ै जैसा कि तमाम उत्तरआधनुिकतावादी, उत्तरऔपनिवेशिक सिद्धान्तकार और 
सबऑल्टर्न सिद्धान्तकार करते हैं (हालाँकि, ये सारे के सारे स्वय बरु्जुआ आधनुिकता 
के दायरे का अतिक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि उसके दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी और 
जनविरोधी हिस्से में वास करते हैं)। एगंेल्स ‘समाजवादः काल्पनिक और वैज्ञानिक’ 
में बरु्जुआ आधनुिकता का एक द्वन्द्वात्मक विश्लेषण पेश करते हैं और उसके एक 
दौर में ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील चरित्र की बात करते हुए, उसे बरु्जुआ वर्ग के 
शासन के नैसर्गिकीकरण के तौर पर भी दखेते हैं। आज के दौर में जब पूँजीवादी 
व्यवस्था अपने सबसे पतनशील और मानवद्रोही दौर में प्रवेश कर चकुी ह ैऔर परूी 
मानवता के भविष्य पर उसने एक सवालिया निशान लगा दिया ह,ै तो फिर बरु्जुआ 
आधनुिकता अपने आपको तमाम मानवद्रोही, जनविरोधी, बर्बर और प्रतिक्रियावादी 
रूप में पेश करेगी और कर भी रही ह।ै जो व्यक्ति बरु्जुआ प्रबोधन और तर्क णा के 
प्रति भक्ति का रुख़ अपनाये हुए हो और एनाक्रॉनिस्टिक ढंग से उसके हैंग-ओवर 
में फँसा हुआ हो, केवल वही फ़ासीवाद के उभार पर यह सोच सकता ह ै कि यह 
बरु्जुआ आधनुिकता का अगं नहीं ह,ै बल्कि समाज में मौजदू सर्वसत्तावादी रुझानों 
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से पैदा हुआ ह,ै जबकि राज्यसत्ता आधनुिक निकाय के तौर पर फ़ासीवादियों की 
बर्बरता को अपनी आधनुिक सभ्य-ता से प्रतिसन्तुलित कर रही ह।ै रवि सिन्हा के 
पूरे सैद्धान्तिकीकरण में बुर्जुआ आधुनिकता प्रति एक फेटि श (fetish) को 
स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और बरु्जुआ आधनुिकता के नैसर्गिक अगं और 
पूँजीवादी व्यवस्था की नैसर्गिक परिणति के तौर फ़ासीवाद के उभार के बरक्स स्वय 
रवि सिन्हा भी एक प्रकार के ‘डिनायल मोड’ में चले गये हैं और बार-बार फ़ासीवादी 
उभार के चरित्र और उसके स्रोतों को प्राक-आधनुिक क़रार दनेे पर तलेु हुए हैं, जबकि 
वास्तव में ये दोनों ही निहायत आधनुिक चीज़ें हैं। ऐसा करके वस्तुगत तौर पर रवि 
सिन्हा बुर्जुआ आधुनिकता के एक ‘अपॉलोजिस्ट’ के तौर सामने आते हैं। 

फ़ासीवाद के उभार का पूर्ण विश्लेषण पूजँीवादी व्यवस्था की 
राजनीतिक अर्थशास्त्रय आलोचना और ऐतिहासिक व्याख्या के बिना केवल 
समाजशास्त्रीयतावादी और प्रत्यक्षवादी ही हो सकता है। और रवि सिन्हा के 
विश्लेषण के साथ यही समस्या ह।ै यह विश्लेषण फ़ासीवाद के उभार की अब तक 
की गयी मार्क्सवादी-लेनिनवादी और यहाँ तक कि अराजकतावादी और सामाजिक 
जनवादी व्याख्याओ ं से या तो अनभिज्ञ ह ै या उन्हें सवुिधाजनक चपु्पी के साथ 
नज़रन्दाज़ करता ह।ै वामपन्थी विद्वानों के बीच फ़ासीवाद के उदय और विकास के 
कारणों को लेकर भारी बहस मौजदू रही ह।ै कर्ट गॉसवीलर, ऐसंन रैबिनबाख़, 
टिम मेसन, माईकल कालेकी, ब्रेष्ट, लूकाच, डेविड अब्राहम, डेरेक लिण्टन 
आदि के विषय में रवि सिन्हा का विश्लेषण अनभिज्ञ ह।ै अलग-अलग दृष्टिकोणों के 
बावजदू इन वामपन्थी विद्वानों के बीच एक बात को लेकर सहमति हःै फ़ासीवाद एक 
आधनुिक परिघटना ह ैऔर इसे किसी भी रूप में प्राक-आधनुिक या आदिम प्रवृत्तियों 
से गड्ड-मड्ड करना केवल यह दिखलाता ह ैकि आप पूँजीवादी आधनुिकता को ही 
नहीं समझते हैं। रैबिनबाख़ का यह कथन ग़ौर करने योग्य हःै “फ़ासीवाद निस्सन्देह 
रूप से एक आधुनिक परिघटना है। युद्धोत्तर उन्नत पूजँीवाद के दौर में पैदा 
हुए राज्य और समाज के सम्बन्धों के रूपान्तरण में यह बात सबसे अधिक 
देखी जा 160 सकती है, हालाँकि यह उदार जनतन्त्र के सन्दर्भों में हुआ 
है।” (रैबिनबाख़, ‘टुवर्ड्स ए मार्क स्िस्ट थियरी ऑफ़ फाशिज़्म’, रेज़िस्टिबल 
राइज़, सं. – मार्गिट कोव्स व शास्वती मजमुदार, लेफ़्ट वर्ड बकु्स, 2005, प.ृ 71) 
आगे रैबिनबाख़ स्पष्ट करते हैं कि फ़ासीवादी उभार का चरित्र और आवश्यकताए ँ
ही ऐसी हैं कि वह टटपुँजिया वर्गों की प्रतिक्रियावादी गोलबन्दी के लिए ज़रूरी 
विचारधाराओ ंके लिए अतीत में दखेता ह ैऔर साथ ही उसकी भावी योजना समाज 
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और अर्थव्यवस्था का एक अतिरेकपरू्ण पूँजीवादी आधनुिक पनुर्गठन की होती ह।ै 
यह भी ग़ौरतलब ह ैयहाँ जिस अतीत की विचारधारा का फ़ासीवाद आवाहन 

करता ह,ै वह कोई प्राक-आधनुिक चीज़ नहीं ह।ै वह वास्तव में एक गौरवशाली 
अतीत की आधनुिक कल्पना, आविष्कार और नवोन्मेष होता ह।ै अतीत के “गौरव” 
के आवाहन की अनगुूँज टटपुँजिया जनसमदुायों के बीच इसलिए मिलती हैं क्योंकि 
इन वर्गों का संकट भी आधनुिक ह ै और उसके समाधान की उनकी फैण्टास्टिक 
(fantastic) अपेक्षाए ँ भी मलूतः आधनुिक हैं! रैबिनबाख़ ने ही आगे लिखा ह,ै 
“फ़ासीवाद के वे सिद्धान्त जो इन असगंत दिखने वाले क्षणों को नहीं समझते 
– यानी कि इसकी तकनोलॉजिकल और राजनीतिक आधुनिकता और 
इसका विचारधारात्मक परम्परावाद – वे अपूर्ण हैं।” (वही) रैबिनबाख़ के परेू 
सिद्धान्त से सहमति न रखते हुए भी इस प्रेक्षण को कमोबेश सही माना जा सकता ह।ै 
वाल्टर बेंजामिन ने एक जगह लिखा था, “अतीत का ऐतिहासिक आर्टिकुलेशन 
पेश करने का यह अर्थ नहीं है कि उसकी पहचान ठीक उस रूप में की जायेे 
‘जैसा कि वह वास्तव में था’ (रांके)। इसका अर्थ होता है स्मृति की उस 
कौंध को पकड़ना जो कि ख़तरे के क्षण में उपस्थित होती है। ऐतिहासिक 
भौतिकवाद अतीत की उस छवि को क़ायम रखना चाहता है जो कि इतिहास 
द्वारा अकेले किये गये व्यक्ति के समक्ष ख़तरे के क्षण में अनपेक्षित रूप में 
उपस्थित होती है। यह ख़तरा परम्परा की अन्तर्वस्तु और इसके प्राप्तकर्ताओ,ं 
दोनों को ही प्रभावित करती है। एक ही जोखिम उनके सिर पर लटक रहा होता 
हैः शासक वर्ग का उपकरण बन जाने का।” (वॉल्टर बेंजामिन, ‘थीसीज़ ऑन 
दि फिलॉसफी ऑफ़ हिस्ट्री’, इल्यूमिनेशंस, फोण्टाना/कॉलिस, ग्लास्गो, 1977, 
प.ृ 257) इस उद्धरण में मौजदू जडुाइक मसीहावाद के प्रभाव को छोड़ दें, तो यह 
प्रेक्षण बिल्कु ल सही ह ैकि परम्पराओ ंऔर उसके प्राप्तकर्ताओ ंदोनों के सामने ख़तरे 
के क्षण में शासक वर्ग का उपकरण बन जाने का जोखिम मौजदू रहता ह।ै 

रवि सिन्हा का विश्लेषण एक अन्य मायने में फ़ासीवाद के उदय की व्याख्या 
करने वाले तमाम स्कू लों में से उदार बरु्जुआ स्कू लों के साथ जाकर खड़ा होता ह ैऔर 
वास्तव में उनकी अवस्थितियों का एक दरिद्र मिश्रण ह।ै इसमें से एक ह ैफ़्यूहरर-स्टेट 
का सिद्धान्त जो कि हिटलर जैसे किसी तानाशाह के सत्ता में पहुचँने को ‘जनता की 
इच्छा’ की अभिव्यक्ति मानते हैं! इस सिद्धान्त में जनता या समाज को एक जैविक 
परू्णता (biological totality) या एकाश्मीय निकाय के तौर पर दखेा जाता ह।ै न 
तो यह सिद्धान्त समाज का कोई वर्ग विश्लेषण पेश करता ह ैऔर न ही फ़ासीवादी 
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तानाशाही के वर्ग चरित्र को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर पाता ह।ै इसलिए इसमें तानाशाह 
पर भी कुछ अति-केन्द्रण हो जाता ह।ै ऐसा विश्लेषण ही ‘अन्धकार के राजकुमार’-
मार्का भाषा का इस्तेमाल कर सकता ह।ै निश्चित तौर पर, ‘राजकुमार’, ‘बर्बरों’ 
आदि जैसे रूपकों का इस्तेमाल फ़ासीवाद के एक सम्पूर्ण वर्ग विश्लेषण में किया जा 
सकता ह।ै लेकिन अगर परेू विश्लेषण की जगह ही ऐसे साहित्यिक रूपक ले लें तो 
बात दिक्कततलब ह!ै 

रवि सिन्हा का विश्लेषण फ़ासीवाद के विश्लेषण को आधुनिक और 
प्राक्-आधुनिक के द्विभाजन के उपकरण द्वारा व्याख्यायित करने के प्रयास 
में (सम्भवतः अपनी इच्छा से स्वतन्त्र) पूजँीवादी व्यवस्था को दोषमुक्त कर 
देता है! क्योंकि फ़ासीवादी उभार उनके लिए पूँजीवादी व्यवस्था के आख्यान का एक 
नैसर्गिक अगं नहीं ह ैबल्कि भारतीय या ऐसे समाजों में निहित सर्वसत्तावादी, प्राक-
आधनुिक, आदिम, बर्बरतापरू्ण प्रवृत्तियों का नतीजा ह ैऔर उनकी प्रतिसन्तुलनकरी 
ताक़त अम्बेडकर द्वारा निर्मित बरु्जुआ उदार जनवादी संविधान और उसके द्वारा 
संचालित (?) राज्य व्यवस्था ह!ै यह अद्वितीय विश्लेषण न चाहते हुए भी रवि सिन्हा 
को हेनरी ऐशबाई टर्नर जैसे असधुारणीय रूप से उदारवादी बरु्जुआ सिद्धान्तकारों 
की कतार में खड़ा कर दतेा ह,ै जो कि फ़ासीवादी उभार और पूँजीवादी व्यवस्था के 
बीच के नाभिनालबद्ध सम्बन्ध को जाने या अनजाने या तो ग़ायब कर दतेा ह ैया 
फिर कमज़ोर कर दतेा ह।ै आधनुिकता और प्राक-आधनुिकता की ‘बाइनरी’ का रवि 
सिन्हा (केवल इस लेख में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी) जिस प्रकार इस्तेमाल 
करते हैं, उसे गाइल्स देल्यूज़ ने सही नाम दिया ह ै : ‘डिस्जंक्टिव सिन्थेसिस’ 
(dysjunctive synthesis), यानी, छद्म विकल्पों का समचु्चय। रवि सिन्हा जो 
‘बाइनरी’ हमारे सामने पेश कर रह ेहैं और वास्तव में जिस बाइनरी से उनका परूा 
विश्लेषण और उनके द्वारा दिय जाने वाले ‘सबक’ निर्धारित होते हैं, वह वास्तव 
में एक ‘डिस्जंक्टिव सिन थ्ेसिस’, एक छद्म विकल्पों की ‘बाइनरी’ ह।ै फ़ासीवाद के 
विरुद्ध परेू संघर्ष को इस ‘बाइनरी’ में अपचयित (तमकनबम) कर दिया गया ह।ै और 
जो नतीजे निकले हैं, वे भयंकर हैं! 

इसके अलावा, रवि सिन्हा के सैद्धान्तिकीकरण पर फ़ासीवाद के उभार के एक 
अन्य बरु्जुआ सिद्धान्त की छाया भी दखेी जा सकती ह,ै जिसे राष्ट्रीय विशिष्टता 
के सिद्धान्त से भी जाना जाता ह।ै इसके एक सिद्धान्तकार जूर्गेन कोका ने दलील 
पेश की ह ैकि जर्मन समाज सही मायने में कभी बरु्जुआ आधनुिक समाज नहीं था 
और यही कारण ह ै कि वहाँ फ़ासीवाद का उदय हुआ; क्योंकि वहाँ अतार्किक , 
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प्रतिक्रियावादी विचारधाराओ ं और बर्बर मलू्यों व सिद्धान्तों के फलने-फूलने की 
ज़मीन मौजदू थी। यह सिद्धान्त इस बात की व्याख्या करने में असफल रहता है 
कि फ़ासीवाद के उभार का पूजँीवाद के विकास के एक विशिष्ट क्षण से रिश्ता 
है और इस विशिष्ट क्षण में ही दुनिया के कई देशों में फ़ासीवादी आन्दोलन 
पैदा हुए थे, हालाँकि उन्हें सफलता जर्मनी, इटली और एक हद तक स प्ेन, 
हंगरी, पुर्तगाल, यूनान आदि जैसे देशों में ही मिली थी। आज के दौर में भी जब 
विश्व पूँजीवाद अभतूपरू्व संकट से गज़ुर रहा ह,ै तो न केवल हम यनूान जैसे दक्षिण 
यरूोपीय दशे में ‘गोल्डेन डॉन’ जैसी फ़ासीवादी ताक़तों का उभार दखे रह ेहैं, बल्कि 
फ़्रांस जैसे आधनुिक समाज में (यानी, जितने अधिक से अधिक आधनुिक की आप 
कल्पना कर सकते हैं!) ‘नेशनल फ़्रण्ट’ जैसी धरु दक्षिणपन्थी फ़ासीवादी पार्टी के 
उभार को भी दखे रह ेहैं। ‘आधनुिक’ और ‘प्राक-आधनुिक’ के छद्म विकल्पों के 
समचु्चय के ज़रिय आज फ़ासीवादी और धरु दक्षिणपन्थी ताक़तों के वैश्विक उदय 
की व्याख्या नहीं की जा सकती ह।ै न तो भारत में फ़ासीवादी उभार की विशिष्टता को 
रवि सिन्हा की पद्धति से पहचाना जा सकता ह ैऔर न ही इसे फ़ासीवाद के वैश्विक 
उभार की सामान्यता में अवस्थित किया जा सकता ह।ै 

यह है रवि सिन्हा द्वारा राज्य और समाज के सम्बन्धों के विषय में प्रस्तुत 
समझदारी, जिसे भरपूर उदारता के साथ राजनीतिक तौर पर उदार बुर्जुआ, 
व्यवहारवादी, सुधारवादी और सामाजिक-जनवादी और विचारधारात्मक 
तौर पर अनैतिहासिक, अवैज्ञानिक और अतार्कि क कहा जा सकता है। 
ऐसे विश्लेषण से निकाले गये उनके पहले सबक़ के बारे में भी यही कहा 
सकता है। रवि सिन्हा का कहना ह ै कि फ़ासीवादी उभार का मकु़ाबला करने के 
लिए फिलहाल जनता के पास जाना, उन्हें संगठित करना उपयकु्त रणनीति नहीं ह ै
163 क्योंकि ऐसा करने पर फ़ासीवादी भी जनता के बीच जायंेेगे और उनकी पहुचँ 
आपसे ज़्यादा होगी। लेखक वामपन्थ की पश्चिम बंगाल में तणृमलू कांग्रेस के हाथों 
हार का उदाहरण दतेे हुए पछूते हैं, “अगर वामपन्थ, मिसाल के तौर पर, पश्चिम 
बंगाल की सड़कों और खेतों में तृणमूल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पाया तो यह 
पूरे देश के शहरों, बस्तियों, गाँवों और जंगलों में अन्धकार के नये राजकुमार 
से कैसे लड़ेगा, अगर सारे वामपन्थी साथ आ जायेें तो भी, जिसकी कम ही 
उम्मीद है।” रवि सिन्हा इस बात से पर्याप्त भयाक्रान्त नज़र आते हैं कि अन्धकार 
के नये राजकुमार को जनता से पर्यात सराहना, भय और प्रार्थनाए ँमिल रही हैं! हम 
दखे सकते हैं कि समाज और जनता पर भरोसे के अभाव में वह काफ़ी डर गये हैं 
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और इसीलिए उन्होंने विश्लेषण के लिए सही आरम्भ बिन्दु नहीं चनुा, यानी कि 
फ़ासीवाद का उभार हुआ क्यों है और क्या हमारे पहले से ही जनता के बीच 
न जाने का इसमें कोई योगदान है? यही कारण ह ैकि अन्त में वे बरु्जुआ जनवादी 
संवैधानिक संस्थाओ ंजैसे कि संसद और विधानसभाओ ंऔर साथ ही न्यायपालिका 
में फ़ासीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्नान करते हैं और उनके आदर्श हैं मकुुल 
सिन्हा और तीस्ता सेतलवाड़। 

पहली बात तो यह कि उनके नतीजे में इस बात का कोई विश्लेषण नहीं 
है कि फ़ासीवाद का उभार हुआ ही क्यों है, जिसे हमने पहले सही आरम्भ-
बिन्दु का चुनाव न करना कहा है। निश्चित तौर पर, इसके वस्तुगत और मनोगत 
कारण दोनों ही हैं। पूँजीवाद का संकट वह वस्तुगत पृष्ठभमूि तैयार करता ह,ै जिसमें 
फ़ासीवादी शक्तियाँ फलती-फूलती हैं। लेकिन यह वस्तुगत आधार अपने आप में 
फ़ासीवादी शक्तियों को सत्ता में नहीं पहुचँा दतेा ह;ै वह फ़ासीवादी शक्तियों के 
उदय की एक परू्वशर्त ह।ै वस्तुतः, यही पूँजीवादी संकट क्रान्तिकारी परिस्थितियों को 
भी तैयार करता ह ैऔर एक क्रान्तिकारी सम्भावना को भी जन्म दतेा ह।ै लेकिन यह 
भी केवल एक परू्वशर्त की परू्ति ही होता ह।ै इतिहास के ऐसे दौर में जिस प्रकार का 
अभिकर्ता (agent) राजनीतिक-विचारधारात्मक तौर पर अधिक तैयार, सांगठनिक 
तौर पर अधिक सदुृढ़ और अधिक व्यापक सामाजिक पहुचँ रखता ह,ै उसी प्रकार 
की सम्भावना के वास्तविकता में तब्दील होने की गुंजाइश ज़्यादा होती ह।ै फ़ासीवाद 
का उदय इस रूप में वास्तव में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तियों की असफलता 
को दर्शाता ह।ै जर्मनी, इटली, परु्तगाल, स्पेन और हगंरी में भी नात्सीवादी और 
फ़ासीवादी उभार समाजवादी आन्दोलन और मज़दरू आन्दोलन के खण्डहर पर 
हुआ था। फ़ासीवाद का उभार प्रतिरोध्य से अप्रतिरोध्य इसलिए नहीं बन जाता 
कि सम्बन्धित समाज में कुछ ऐसी अन्तर्निहित सर्वसत्तावादी रुझानें होती हैं जो कि 
समय-समय पर फ़ासीवाद को सत्ता में पहुचँा दतेी हैं, जैसा कि रवि सिन्हा हमें यक़ीन 
दिलाना चाहते हैं! कम-से-कम फ़ासीवाद का वैश्विक इतिहास तो ऐसा कुछ भी नहीं 
दिखलाता ह;ै न ही फ़ासीवादी उभार का राजनीतिक आर थ्िक विश्लेषण ऐसा कुछ 
सिद्ध करता ह।ै क्या जर्मनी और इटली में फ़ासीवाद के उदय का इतिहास यह 
दिखलाता नहीं है कि सामाजिक-जनवाद की ग़द्दारी ने इसमें एक बहुत बड़ी 
भूमिका निभायी थी? क्या जर्मनी का इतिहास यह दिखलाता नहीं है कि 
वीमर गणराज्य के दौर में पूजँी और श्रम के बीच का असुविधाजनक विवाह 
अन्त में पूजँीवादी और टटपुजँिया प्रतिक्रिया के अंकुरण और प्रस्फुट न की 



162  /  फ़ासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?

ओर ले गया? क्या जर्मनी का 1920 के दशक का पूरा इतिहास इस बात 
का गवाह नहीं है कि पूजँीवादी सकंट ने जो क्रान्तिकारी सम्भावना पैदा 
की थी, मज़दूर वर्ग की सच्ची हिरावल शक्तियाँ अपनी विचारधारात्मक, 
राजनीतिक और सांगठनिक कमज़ोरियों के कारण उन्हें हकीकत में तब्दील 
करने में नाकामयाब रहीं? ऐसे प्रश्न इटली, हगंरी, परु्तगाल और स्पेन के इतिहास 
के बारे में भी पछेू जा सकते हैं। क्या इसे रवि सिन्हा-मार्का “वाम” का सामहूिक 
राजनीतिक एम्नीज़िया नहीं कहेंगे कि वह भलू गया ह ैकि अतीत में भी फ़ासीवाद 
का प्रतिरोध्य उभार अप्रतिरोध्य क्यों और कैसे बन गया? क्योंकि ऐसी विस्मृति के 
फलस्वरूप ही कोई फ़ासीवादी उभार से लड़ने का ऐसा बासी सामाजिक-जनवादी 
रास्ता सझुा सकता ह,ै जो कि रवि सिन्हा सझुा रह ेहैं और जो न सिर्फ़  इतिहास में 
बार-बार पिट चकुा ह ैबल्कि साथ ही फ़ासीवाद के उभार का कारण भी बना ह।ै 
यह एक मज़ाकिया डर है कि अगर हम जनता के बीच जाकर फ़ासीवाद 
के विरुद्ध सघंर्ष के लिए उसे गोलबन्द और सगंठित करेंगे तो सत्ताधारी 
फ़ासीवादी भी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर जनता के बीच जायेेगा और हमारे 
लिए अस्तित्व का सकंट पैदा कर देगा! वास्तव में फ़ासीवाद सत्ताधारी बना 
इसलिए क्योंकि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन हमारे दशे में विचारधारात्मक, 
राजनीतिक और सांगठनिक तौर पर बिखरा हुआ और कमज़ोर ह ैऔर जनता के 
व्यापक हिस्सों में पहुचँ नहीं रखता ह!ै बाईबिल की भाषा में बात करें तो यहाँ ‘मलू 
पाप’ सामाजिक-जनवादियों के कुकर्म हैं कि उन्होंने संघी फ़ासीवादियों को सड़क 
पर ‘इगंेज’ करने का साहस और मज़बतूी ही नहीं दिखलायी। साथ ही हमारे दशे 
में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों का कठमलु्लावाद और संकीर्णतावाद भी इसके लिए 
उतने ही ज़िम्मेदार हैं कि उन्हें जहाँ होना था वे वहाँ नहीं हुए; कि उन्होंने भारत के 
विशाल सर्वहारा वर्ग को फ़ासीवादी कारपोरेटिज़्म और संशोधनवादियों के भरोसे 
छोड़ दिया। और अब उसी ‘मलू पाप’ के नये सिरे से और पहले से भी ज़्यादा भयंकर 
दहुराव का नसु्ख़ा हमें रवि सिन्हा सझुा रह ेहैं। फ़ासीवाद के उदय के पीछे वस्तुगत 
ज़मीन तैयार होने के अलावा (क्योंकि वे तो किसी भी सरूत में आवर्ती चक्रीय क्रम 
में बार-बार तैयार होंगे ही) मनोगत शक्तियों की जो तमाम कमज़ोरियाँ ज़िम्मेदार 
थीं, रवि सिन्हा उनमें से कम-से-कम कुछ को दहुराने की वकालत कर रह ेहैं और 
उसके पक्ष में पाण्डित्यपरू्ण भाषा में तर्क  भी पेश कर रह ेहैं। उनका मलू तर्क  यह ह ैकि 
फ़ासीवादी शक्तियों से सड़क पर, समाज में संघर्ष को फिलहाल अनिश्चितकाल के 
लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए और फिलहाल अपने संघर्ष को अदालत और 
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संसद-विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्थाओ ंमें सीमित कर दिया जाना चाहिए। इसी 
बाबत मकुुल सिन्हा और तीस्ता सेतलवाड़ की मिसाल दी गयी ह।ै इसमें कोई दो राय 
नहीं ह ैकि मकुुल सिन्हा और तीस्ता सेतलवाड़ का संघर्ष कई मायनों में साहसिक ह ै
और उन्होंने समझौताविहीन क़ाननूी संघर्ष चलाया ह।ै लेकिन उनके सघंर्ष अपनी 
साहसिकता और सिद्धान्तनिष्ठ होने के बावजूद क्या ठीक इसी बात की ताईद 
नहीं करते हैं कि महज़ ऐसे सघंर्षों से फ़ासीवाद का मुक़ाबला कर पाना, 
फ़ासीवादी उभार को रोक पाना सम्भव नहीं है? क्या वे ठीक इसी बात को सिद्ध 
नहीं करते हैं कि ऐसे तमाम संघर्ष वास्तव में बर्बर फ़ासीवादियों को सभ्य बनने पर 
मजबरू करने में नाकाम रह ेहैं? बाबरी मस्जिद के ध्वंस से लेकर गजुरात नरसंहार तक 
क्या इक्के -दकु्के  निम्न स्तर के लम्पटों, गणु्डों या छुटभयैा नेताओ ंको कुछ समय 
तक सलाखों के पीछे रखने के अलावा ऐसे क़ाननूी संघर्ष (जिन वांछनीयता पर कोई 
प्रश्न नहीं ह)ै कुछ और कर पाये हैं? निश्चित तौर पर, फ़ासीवाद के विरुद्ध बरु्जुआ 
संवैधानिक और क़ाननूी संघर्षों की फ़ासीवाद-विरोधी जन गोलबन्दी और आन्दोलन 
के एक अगं के तौर पर ही कोई प्रासंगिकता ह।ै लेकिन समचू ेफ़ासीवाद-विरोधी संघर्ष 
को कुछ समय के लिए भी महज़ क़ाननूी-संवैधानिक संघर्ष तक सीमित कर दनेा 
बरु्जुआ संवैधानिक जनवाद के प्रति रवि सिन्हा के भयंकर विभ्रमों को ही दिखलाता 
ह।ै फ़ासीवाद के इतिहास पर भी नज़र डालें तो ऐसे क़ाननूी संघर्ष वास्तव में फ़ासीवाद 
के लिए खजुली का कारण भी नहीं बने हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खजुली का ही 
कारण बने हैं! कोस्ता गावरास जैसा एक रैडिकल फि़ल्मकार भी इस सच्चाई को 
ज़ेडनामक अपनी प्रसिद्ध फि़ल्म में खबूसरूती के साथ पेश करता ह।ै बेर्टोल्ट ब्रेष्ट 
ने भी दि रेज़िस्टिबल राइज़ ऑफ़ आर्तुरो उई में इस सत्य को उघाड़कर सामने 
रखा ह।ै और जहाँ तक अकादमिक और ग़ैर-अकादमिक मार्क्सवादी-लेनिनवादी 
विश्लेषण की बात ह,ै तो बरु्जुआ संविधान और क़ाननू के दायरे में फ़ासीवाद-विरोधी 
संघर्षों की उपयोगिता और साथ ही सीमाओ ं पर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा 
चकुा ह,ै जिनमें से कुछ नामों का हम ऊपर ज़िक्र कर चकेु हैं। लेकिन रवि सिन्हा की 
‘विवेकवान’ व्यवहारवादी वाम अवस्थिति कोस्ता गावरास जैसे रैडिकल फि़ल्मकार 
की अवस्थिति से भी पीछे जा चकुी ह।ै वास्तव में, यह अवस्थिति एक कि़स्म के 
पराजयवाद और हताशा से पैदा हुई अवस्थिति ह ैऔर साथ ही फ़ासीवादी उभार के 
समक्ष क्रान्तिकारियों के अपरिहार्य कार्यभारों को अनिश्चितकाल तक स्थगित या 
रद्द करने दनेे का घोषणापत्र पेश करती ह।ै और ग़ौरतलब बात यह ह ैकि अकादमिक 
और आम बौद्धिक मानकों से भी दखेा जाये तो यह अवस्थिति बेहद दरिद्र ह।ै स्पष्ट है 
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कि क़ानूनी और सवैंधानिक दायरे में फ़ासीवादी ताक़तों के विरुद्ध होने वाला 
सघंर्ष आम तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर केवल बुर्जुआ लीगैलिटीकी 
सीमाओ ंको ही दिखलाने के तौर पर उपयोगी सिद्ध हुआ है। लेकिन अगर 
कोई इससे ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है तो उसे भारी सदमे के लिए तैयार 
रहना चाहिए। 

दूसरा सबक़ : बुर्जुआ जनवादी संवैधानिक  
उदार कल्याणकारी राज्य की जय हो! 

पीचम : “क़ाननू केवल एक चीज़ के लिए बना था, उन लोगों के शोषण के लिए 
जो इसे नहीं समझते, या जो नग्न दरिद्रता के कारण इसका पालन नहीं कर पाते। जो 
भी इस शोषण के कुछ टुकड़े चाहता ह ैउसे स्वय क़ाननू का सख़्ती से पालन करना 
चाहिए।” 

ब्राउन : “अच्छा, तो आप मानते हैं कि हमारे न्यायाधीश भ्रष्ट बनाये जा सकते 
हैं।” 

पीचम : “क़तई नहीं, महाशय, क़तई नहीं। हमारे न्यायाधीश तो बिल्कु ल 
भ्रष्टाचार से परे हैंः लेकिन सिर्फ़  पैसा उन्हें एक न्यायपूर्ण फै़सला सुनाने के 
लिए प्रेरित नहीं कर सकता है।” 

(बेर्टोल्ट ब्रेष्ट, ‘थ्री पेनी ऑपेरा’) 

रवि सिन्हा का दसूरा सबक़ इस बाबत ह ैकि जनवाद की प्रक्रियाए ँऔर रूप कैसे 
होने चाहिए? यानी कि जनवाद का परूा ढाँचा कैसा हो। इस बारे में उनका मानना ह ैकि 
जनवाद का केवल मज़बतू होना, तणृमलू धरातल पर होना और भागीदारी से भरा हुआ 
होना पर्याप्त नहीं ह।ै वह तमाम नव दार्शनिकों, एनजीओ सिद्धान्तकारों, सामाजिक 
आन्दोलनों और मगैसेसे परुस्कार विजेताओ ंकी इस बात के लिए आलोचना करते 
हैं कि उन्होंने केवल भागीदारी जनवाद, तणृमलू जनवाद आदि जैसी अवधारणाओ ं
पर बल दिया ह।ै लेखक उन तमाम भागीदारी जनवाद समर्थकों की इस बात के लिए 
आलोचना करता ह ैकि उन्होंने ‘आम आदमी पार्टी’ के रूप में भारतीय राजनीतिक 
दृश्यपटल पर उपस्थित हुए नये योद्धाओ ंकी सराहना की जिन्होंने ‘नीच ेसे जनवाद’, 
‘भागीदारी जनवाद’, ‘महुल्ला जनवाद’ आदि जैसी अवधारणाओ ंको लाग ूकरने 
का प्रयास किया, हालाँकि इन बौद्धिकों में कुछ ऐसे भी थे जो इनके रखवाले वाले 
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रुख़ (vigilantism) को लेकर सशकंित थे। लेकिन इसके बावजदू ऐसे बौद्धिकों 
ने ‘व्यवस्था को अन्दर तक हिला डालने’ के लिए ‘आप’ की प्रशसंा की। रवि 
सिन्हा तणृमलू जनवाद या भागीदारी जनवाद की अपने कारणों और अपने तरीक़े  से 
हिमायत करने वाले वामपन्थियों की भी इस बात की आलोचना करते ह ैकि उन्होंने 
भी भागीदारी जनवाद के समर्थन के चक्कर में एक अहम नकु्ता नज़रन्दाज़ कर दिया 
ह।ै रवि सिन्हा के अनसुार भागीदारी जनवाद राजनीतिक प्रक्रिया को गाढ़ा या सघन 
बनाता ह ैऔर साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को धुधंला और अपारदर्शी बनाता ह।ै 
लेकिन रवि सिन्हा के अनसुार केवल तणृमलू या भागीदारी जनवाद की अवधारणा 
जनवाद पर कहर भी बरपा कर सकती ह,ै जैसा कि खाप पंचायतों और ‘आप’ के 
शासन के दौरान खिड़की एक्सटेंशन की घटना ने दिखलाया; लेकिन अपने उदाहरणों 
में चलते-चलते रवि सिन्हा ‘महान सर्वहारा सांस क्ृ तिक क्रान्ति’ को भी जोड़ दतेे हैं, 
जिसके दौरान भीड़ के जनवाद ने अपने जौहर दिखाये थे! इस पर हम थोड़ा आगे 
आयेंगे। रवि सिन्हा दावा करते हैं कि वामपन्थी लोग भागीदारी जनवाद का समर्थन 
इस ज़मीन से करते हैं कि उनके लिए बरु्जुआ जनवाद की किसी संस्था या प्रथा का 
कोई उपयोग नहीं ह ैक्योंकि वे सभी तो पूँजी के हितों की सेवा के लिए बनायी गयी 
थीं। और इसीलिए वामपन्थी लोग पूँजीवाद के तहत भी बस जनवाद को अधिक 
से अधिक भागीदारीपरू्ण और प्रत्यक्ष बनाने के लिए संघर्ष करते हैं! रवि सिन्हा के 
मतुाबिक़ ये सारे लोग भागीदारी जनवाद की हिमायत करते हुए यह बात भलू जाते 
हैं कि एक मज़बतू जनवादी परम्परा और संवैधानिक-प्रातिनिधिक-उदार जनवादी 
व्यवस्था और संरचना के बिना तणृमलू या भागीदारी जनवाद एक ऐसी दीवार होती ह ै
जो दोनों तरफ़ गिर सकती ह,ै एक दधुारी तलवार होती ह।ै इसलिए एक क़ानून और 
नियम से बधँा जनवादी सवैंधानिक राज्य होना बहुत आवश्यक है क्योंकि 
प्राक्-आधुनिक जनता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 

चलते-चलते वामपन्थियों पर यह दृष्टिकोण भी थोप दिया जाता ह ै कि उनका 
यह मानना ह ैकि बरु्जुआ जनवाद को लाने के लिए जनता ने कुछ भी नहीं किया, यह 
तो पूँजी के हितों में पूँजीपतियों द्वारा बनाया गया एक उपकरण मात्रा ह।ै फिर लेखक 
सीख दतेा ह ैकि समाजवाद आने पर बरु्जुआ जनवाद की कई संस्थाओ ंको हमें लेना 
होगा और उनमें समाजवाद के केन्द्रीय सिद्धान्तों के मतुाबिक़ बदलाव करना होगा। 
क्योंकि बरु्जुआ जनवाद केवल राज्य और सत्ता की संरचनाओ ंका मसला नहीं ह ै
बल्कि इसका रिश्ता नागरिकों के अधिकारों, पसन्द और आज़ादियों से भी जड़ुा हुआ 
ह!ै इसके बाद रवि सिन्हा कहते हैं कि जनवाद राज्यसत्ता की सरंचना को संघटित 
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करने का रूप भी होता ह ैऔर सत्ता की सभी संरचनाए ँअन्तिम विश्लेषण में स्वतन्त्रता 
का निषधे करती हैं। इसलिए इसंानियत को अगर तरक्की करनी ह ैतो उन्हें सत्ता की 
संरचनाओ ंको अधिक से अधिक कमज़ोर और पारदर्शी बनाते जाना होगा और इसी 
प्रक्रिया में अन्त में वे विलोपित हो जायंेेगी। ऐसा सच में होगा इसको लेकर लेखक 
थोड़ा सशकंित ह ैलेकिन वह मानता ह ैकि इससे कम-से-कम यह तो साबित होता ही 
ह ैकि हमें जनवाद और राज्य की संरचनाओ ंको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना 
होगा। राज्य ऐसे में सिंकुड़ेगा और जीवन के तमाम क्षेत्र उसकी पकड़ से बाहर होंगे। 
लेकिन रवि सिन्हा के मतुाबिक़ पूँजीवाद के मातहत यह आज़ादी को बढ़ायेगा नहीं 
बल्कि राज्य की पकड़ से जो कुछ छूटेगा वह बाज़ार की पकड़ में जायेेगा। इसलिए 
पूँजीवाद के तहत राज्य का पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी ह ैऔर ऐसा केवल भागीदारी 
जनवाद से नहीं बल्कि एक जनवादी संवैधानिक राज्य व्यवस्था के ज़रिय ही हो 
सकता ह ैक्योंकि भागीदारी जनवाद किसी यगु की जनवादी भावना और संस क्ृ ति 
को एकसमान रूप में आत्मसात नहीं करता ह।ै यह काम रवि सिन्हा के मतुाबिक़ एक 
संवैधानिक जनवादी राज्य करता ह!ै उनके अनसुार ऐसे राज्य को लोग भी बना सकते 
हैं और यह भागीदारी जनवाद के उसलूों का खण्डन भी नहीं होगा। अब दसूरे सबक़ 
में अन्तर्निहित इस परूी तर्क  प्रणाली का थोड़ा अध्ययन कर लिया जाये। 

इस दूसरे सबक़ का मर्म यह है कि भागीदारी जनवाद या तृणमूल जनवाद 
अपने आप में पर्याप्त नहीं है, विशेष तौर पर हमारे यहाँ और अन्य प्राक्-
आधुनिक समाजों में क्योंकि वहाँ समाज या जनसमुदाय “उस युग की 
आधुनिक भावना” को एकसमान रूप में आत्मसात नहीं करते हैं; ऐसे में, 
यदि कोई नियम व क़ानून से बधँा हुआ जनवादी राज्य नहीं होगा, तो जनता 
का भागीदारी जनवाद वास्तव में जनवाद को नष्ट भी कर सकता है! लेकिन 
राज्य यहाँ “यगु की आधनुिक भावना” का नैसर्गिक वाहक माना गया ह।ै यहाँ रवि 
सिन्हा का ड्यूईवादी व्यवहारवाद परूी तरह खलुकर सामने आया ह।ै जैसा कि 
हमने ऊपर कहा ह,ै ड्यईू का यही सिद्धान्त था कि राज्य सर्वाधिक तार्किक  अभिकर्ता 
(most rational actor/agent) होता ह ैऔर समाज में मौजदू असंगतियों और 
अन्तरविरोधों को अपने सकारात्मक तार्किक  हस्तक्षेप से प्रति-सन्तुलित करता ह।ै 
ड्यईू का दसूरा उपकरण समाज में एक नैतिक संहिता की मौजदूगी था जिसकी 
आपरू्ति एक समानतामलूक धर्म द्वारा भी की जा सकती थी; अम्बेडकर ने इन्हीं दोनों 
ड्यईूवादी दलीलों को हूबहू अपनाया था; लेकिन रवि सिन्हा इन दोनों बातों को 
हूबहू नहीं अपनाते हैं; उनके सैद्धान्तिकीकरण में नैतिक संहिता की जगह जॉन रॉल्स 
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की सार्वजनिक तर्क णा (public reason) जैसी कोई चीज़ ले लेती ह।ै यहाँ जॉन 
रॉल्स के विचारों का रवि सिन्हा पर असर स्पष्ट रूप से दखेा जा सकता ह।ै चँूकि 
भारतीय व अन्य प्राक्-आधुनिक समाजों में ऐसी सार्वजनिक तर्क णा मौजूद 
नहीं है; चँूकि समाज ने “युग की आधुनिक भावना” को आत्मसात नहीं किया 
है, इसलिए उनके सैद्धान्तिकीकरण में एक बुर्जुआ जनवादी उदार सवैंधानिक 
राज्य की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ड्यईू और रॉल्स में 
राज्यसत्ता की भमूिका एक सुगठित समाज (well-ordered society), यानी कि 
एक सार्वजनिक तर्क णा और राजनीतिक बहुलता को अपनाने वाले समाज में पैदा 
होने वाले विरोध में पंच या मध्यस्थ की होती ह,ै तो रवि सिन्हा के सैद्धान्तिकीकरण 
में एक जनवादी संवैधानिक राज्य की मौजदूगी प्राक-आधनुिक, सर्वसत्तावादी समाज 
की बर्बरता को रोकने की गारण्टी ह।ै लेकिन ड्यईू और रॉल्स जैसे व्यवहारवादी, 
उदार बरु्जुआ चिन्तकों से पद्धति की समानता को स्पष्ट तौर पर दखेा जा सकता ह।ै 
राज्य दोनों ही सरूत में आधनुिक तर्क णा का मरू्त रूप (embodiment of modern 
reason) ह।ै उसकी अवस्थिति रवि सिन्हा के सिद्धान्तों में वही ह ैजो कि हगेेल की 
विचार-पद्धति में देमी उर्गोस (परम विचार) की ह।ै रॉल्स पर काण्ट के विचारों के 
असर से लोग वाकि़फ़ हैं। 

काण्ट के राज्य के सिद्धान्त के दो बनुियादी आधार हैं। पहला यह कि साथ 
रहने वाले मनषु्य स्वतन्त्र तभी हो सकते हैं जब उनके पास एक दसूरे के बरक्स कुछ 
अधिकार हों (जिसे काण्ट बाह्य स्वतन्त्रता कहते हैं); आन्तरिक स्वतन्त्रता का रिश्ता 
मनषु्य के नैतिक व तार्किक  निर्णय-निर्माण प्रक्रिया से ह;ै दसूरा यह कि ऐसा तभी 
सम्भव ह ैजब सभ्यता/नागरिकता (civility) की स्थिति को सनुिश्चित किया जायेे 
और इसे सनुिश्चित करने का कार्यभार तर्क णा के मरू्त रूप के तौर पर राज्य करता 
ह।ै अगर इन विचारों की रोशनी में हम रवि सिन्हा के राज्य और समाज के सम्बन्धों 
के सिद्धान्त को दखेें तो हम पाते हैं कि उनका चिन्तन उदार बरु्जुआ विचारधारा की 
परम्परा में मज़बतूी से जड़ित (embedded) ह।ै 

उनके दसूरे सबक़ में, यानी कि भागीदारी जनवाद के अपने आप में अपर्याप्त होने 
और एक नियमबद्ध संवैधानिक उदार बरु्जुआ राज्य की वांछनीयता में, हम स्पष्ट तौर 
पर इस चीज़ को दखे सकते हैं। निश्चित तौर पर, जैसा कि वह खदु भी मानते हैं, 
यह दसूरा सबक़ उनके पहले सबक़ की ही निरन्तरता में ह ैऔर उससे जड़ुा हुआ ह।ै 
और यह निरन्तरता क्या ह?ै आधनुिक राज्य और प्राक-आधनुिक समाज का वही 
अनैतिहासिक और ग़ैर-द्वन्द्वात्मक द्विभाजन जिस पर रवि सिन्हा का परूा सिद्धान्त 
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खड़ा ह।ै यहाँ एक प्रासंगिक प्रसंगान्तर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्राम्शी का भी 
यह मानना था कि इतालवी समाज में पिछड़ेपन और परम्परागत विचारों के प्रभाव में 
टटपुँजिया आबादी और यहाँ तक कि मज़दरू आबादी के एक हिस्से ने फ़ासीवाद का 
समर्थन किया था और समाज के कुछ हिस्सों में सांस क्ृ तिक-ऐतिहासिक तौर पर ऐसी 
सम्भावना-सम्पन्नता थी कि वह बर्बरता की ताक़तों का समर्थन करे। लेकिन ग्राम्शी 
का स्पष्ट तौर पर यह मानना था कि यह बर्बरता पूँजीवाद और पूँजीवादी आधनुिकता 
द्वारा समायोजित ह ैऔर साथ ही किसी भी कि़स्म का बरु्जुआ राज्य आज उसे सीमित, 
अनशुासित या नष्ट नहीं कर सकता ह;ै केवल एक सर्वहारा वर्ग का राज्य ही ऐसा काम 
कर सकता ह।ै ग्राम्शी की परूी अवस्थिति पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते 
हैं, लेकिन दिलचस्पी रखने वाले पाठक उनके लेख ‘ऑन फाशिज़्म’ (1921) में 
दखे सकते हैं। अब रवि सिन्हा के तणृमलू भागीदारी जनवाद और संवैधानिक बरु्जुआ 
उदार जनवादी राज्य के तलुनात्मक अध्ययन की चर्चा पर लौटते हैं। 

रवि सिन्हा का कहना ह ै कि सभी विचारधाराओ ं के लोगों में इस बात को 
लेकर सहमति ह ैकि एक मज़बतू, तणृमलू, भागीदारी जनवाद वांछनीय ह।ै इसमें वे 
नवदार्शनिकों, सामाजिक आन्दोलन वालों, एनजीओ-पन्थियों, वामपन्थियों और 
मगैसेसे परुस्कार विजेताओ ंजैसे सभी लोगों को जोड़ दतेे हैं। नवदार्शनिकों, सामाजिक 
आन्दोलन वालों और एनजीओ-पन्थियों की आलोचना रवि सिन्हा यहाँ यह नहीं 
समझने के लिए करते हैं कि भागीदारी जनवाद के साथ एक जनवादी संवैधानिक 
राज्य की अनिवार्यता ह!ै यह वैसा ही है कि कोई ख़राब वायलिन बजाने 
के लिए हिटलर की आलोचना करे! साम्राज्यवादी फण्डिंग एजेंसियों, बरु्जुआ 
सरकारों और पूँजीपतियों के वित्त-पोषण से चलने वाले ‘सामाजिक आन्दोलनों’ और 
एनजीओ वालों की विचारधारा क्या ह ैऔर वह वस्तुगत तौर पर क्या भमूिका अदा 
कर रह ेहैं, रवि सिन्हा की आलोचना का निशाना यह नहीं ह।ै वैसे भी ‘सामाजिक 
आन्दोलन’ किस बला का नाम ह ैयह हम आज तक नहीं समझ पाये! यह शब्द 
मरेे विचार में जयप्रकाश नारायण के ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ के जैसा शब्द ह,ै इन अर्थों में 
कि ये दोनों ही शब्द पनुरुक्तिपरू्ण (tautological) हैं। मतलब, कौन-सा आन्दोलन 
सामाजिक नहीं होता ह?ै और कौन-सी क्रान्ति सम्पूर्ण नहीं होती ह?ै जब इस प्रकार 
की पनुरुक्ति मौजदू हो तो वास्तव में उसके पीछे दसूरे अर्थ छिपे होते हैं। मिसाल 
के तौर पर, ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ का नारा दिया ही वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलन 
और लहर को व्यवस्था द्वारा सहयोजित कर लेने के लिए गया था। उसी प्रकार, 
सामाजिक आन्दोलन एक दसूरे प्रकार के आन्दोलन, यानी कि राजनीतिक आन्दोलन 
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के विकल्प के तौर पर पेश किया गया ह।ै ‘सामाजिक आन्दोलन’, मतलब कि जो 
राजनीतिक न हो; जो राज्यसत्ता के प्रश्न को न उठाये! आज के सारे तथाकथित 
सामाजिक आन्दोलनों की यही तो ख़ासियत ह ै– वे जनता की तमाम समस्याओ ं
को उठाने की बात करते हुए कभी यह नहीं बताते कि शत्र कौन ह?ै लड़ना किसके 
ख़िलाफ़ ह?ै लेकिन रवि सिन्हा एनजीओपन्थियों और सामाजिक आन्दोलन वालों 
की यह आलोचना पेश नहीं करते हैं! वह तर्जनी उठाकर उन्हें सीख दतेे हैं, ‘दोस्तो! 
सिर्फ़  भागीदारी जनवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक संवैधानिक जनवादी राज्य 
भी ज़रूरी ह!ै’ या यूँ कहें कि इन बेचारों ने “यगु की आधनुिक भावना” को पर्याप्त 
रूप से आत्मसात नहीं किया ह,ै इसलिए रवि सिन्हा ने इनकी आलोचना पेश की ह!ै 
इसीलिए हमने कहा कि यह ख़राब वायलिन बजाने के लिए हिटलर की आलोचना 
करने के समान ह।ै 

सवैंधानिक जनवादी राज्य की वांछनीयता को न समझने और दूसरे कारणों 
से भागीदारी जनवाद का समर्थन करने के लिए रवि सिन्हा वामपन्थयों को 
भी लताड़ते हैं! वास्तव में, एक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट राजनीतिक रूप से अयोग्य 
और नपुंसक शब्दावली में जनवाद के प्रकार या उनकी वांछनीयता के बारे में चर्चा 
करता ही नहीं ह।ै यहाँ पर भी रवि सिन्हा ने एक ‘डिस्जंक्टिव सिन थ्ेसिस’ पेश की ह ै
– भागीदारी जनवाद बनाम सवैंधानिक उदार बुर्जुआ जनवाद! यह शब्दावली 
अंशतः आई.एम.एफ.-वर्ल्ड बैंक विमर्श, अंशतः वर्ल्ड सोशल फोरम विमर्श 
और अंशतः रूसो, लॉक, ड्यूई, रॉल्स की उदार बुर्जुआ चिन्तन परम्परा से 
उधार ली हुई है। मार्क्सवाद जनवाद के प्रश्न को इस तरह से दखेता ही नहीं ह।ै 
पहली बात तो यह है कि सवैंधानिक उदार बुर्जुआ जनवाद और जिसे रवि 
सिन्हा भीड़ जनवाद कहते हैं, भारत में उनके बीच कोई विशेष और वास्तविक 
अन्तरविरोध अभी तक उपस्थित ही नहीं हुआ है और इसकी उम्मीद भी 
कम है कि भविष्य में ऐसा होगा। निश्चित तौर पर, कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति 
खाप पंचायतों के “भागीदारी जनवाद” का विरोध करेगा; लेकिन आकाशकुसमु की 
अभिलाषा करने वाला कोई भोला-भाला और उदार बरु्जुआ जनवादी विभ्रमों का 
शिकार कोई प्रगतिशील व्यक्ति ही इस भयंकरता का मकु़ाबला करने के लिए इस 
दशे की अदालतों और नियमबद्ध क़ाननू व्यवस्था पर भरोसा कर सकता ह।ै हमारे 
दशे के स्वातन्त्रयोत्तर इतिहास पर निगाह डालें तो कुछ अपवादों को छोड़कर आप 
एक भी उदाहरण द ेसकते हैं जिसमें हमारे लेखक की प्राच्य प्राक-आधनुिक बर्बरता 
का मकु़ाबला हमारे दशे की आधनुिक सभ्य/नागरिक क़ाननूबद्ध राज्य व्यवस्था द्वारा 
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किया गया हो? या फिर कभी उदार बरु्जुआ संवैधानिक राज्य ने फ़ासीवादी बर्बरों 
को सभ्य बनाया हो, इसका कोई उदाहरण आप द ेसकते हैं? अगर ऐसा होता तो 
2002 गजुरात नरसंहार का घटित होना भी सम्भव था? क्या गजुरात नरसंहार को 
अजंाम दनेे वाली ताक़तों का अदालती या क़ाननूी संघर्ष वास्तव में कुछ ख़ास बिगाड़ 
पाया? अगर कोई झठूी उम्मीद इतने वर्षों के अनभुवों के बावजदू बनी हुई ह ैतो इसे 
असधुारणीय बरु्जुआ विभ्रम न कहा जाये तो क्या कहा जाये? 

सच तो यह है कि भागीदारी जनवाद या सवैंधानिक जनवादी राज्य 
व्यवस्था दोनों ही अपने आप में दमनकारी या बर्बर भी हो सकते हैं और वे 
वास्तव में प्रगतिशील और जनता की पहलक़दमी को खोलने वाले भी हो 
सकते हैं। इन रूपों (forms) के बीच कोई द्विभाजन खड़ा करके और इस प्रकार का 
रूपवादी (formalist) विश्लेषण पेश करके इनके बारे में सिर्फ़  विभ्रम ही फैलाये जा 
सकते हैं। असल प्रश्न यहाँ इन अलग-अलग कि़स्म की संस्थाओ ंके वर्ग चरित्र और 
उसके नेततृ्व का ह।ै अगर जनता के सत्ता के अपने तणृमलू निकायों में जनता की 
राजनीतिक चतेना और सक्रियता नहीं होगी और अगर वहाँ एक सर्वहारा हिरावल 
का नेततृ्व मौजदू नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ऐसी संस्थाए ँ अज्ञात चर राशि 
(unknown variable) बन सकती हैं। क्योंकि क्रान्तिकारी जन-चतेना कोई सहज 
उपलब्ध और आदर्श रूप में मौजदू वस्तु नहीं होती ह,ै बल्कि सतत ्राजनीतिक व 
विचारधारात्मक वर्ग संघर्ष के ज़रिय और द्वन्द्वात्मक रूप में निःसतृ होती रहती ह।ै 
असल प्रश्न यहाँ जनवाद की संस्था की कि़स्म का या फिर उस समाज (मानो कि वह 
कोई एकाश्मीय निकाय हो!) के सारतः आधनुिक या प्राक-आधनुिक होने का नहीं 
बल्कि उनकी राजनीतिक-विचारधारात्मक अन्तर्वस्तु का ह,ै जिसका निश्चित तौर 
पर एक वर्ग चरित्र होता ह।ै लेकिन रवि सिन्हा का परूा विश्लेषण जनवाद के रूप पर 
ही सीमित ह।ै उसकी वर्ग अन्तर्वस्तु के बारे में उनका विश्लेषण शान्त ह।ै अगर हम 
यह भी मान लें कि लेख की विषय-वस्तु केवल पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे के भीतर 
फ़ासीवाद के प्रतिरोध की रणनीति तक सीमित ह,ै तब भी वह बरु्जुआ जनवाद के 
दो रूपों के तलुनात्मक अध्ययन से आगे नहीं जाते और उनमें फ़र्क़  करने की उनकी 
कसौटी आधनुिकता और प्राक-आधनुिकता ह।ै यही कारण ह ैकि रवि सिन्हा महान 
सर्वहारा सांस क्ृ तिक क्रान्ति के दौरान जागतृ जन पहलक़दमी और खाप पंचायत और 
“खिड़की एक्सटेंशन गणराज्य” में कोई फ़र्क़  नहीं कर पाते हैं। उनकी वर्ग पक्षधरता 
ग़ायब ह।ै उनके लिए आधनुिक बनाम प्राक-आधनुिक के सिवा और कोई पैमाना 
नहीं ह।ै महान सर्वहारा सांस क्ृ तिक क्रान्ति के दौरान समाजवादी राज्य और व्यवस्था 
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में मौजदू बरु्जुआ विरूपताओ ंऔर नौकरशाहाना विरूपताओ ंके ख़िलाफ़ जनता का 
जो आक्रोश फूटा था, वह प्यारे, नर्म-नर्म, शराफत भरे विमर्शवादी अन्दाज़ में नहीं 
अभिव्यक्त हो सकता था। वह एक राजनीतिक संघर्ष था जो चीन में समाजवादी 
सर्वहारा सत्ता के अस्तित्व का प्रश्न उठा रहा था। नतीजतन, उस संघर्ष में सर्वहारा 
जनसमदुायों के राजनीतिक व्यवहार में निश्चित तौर पर ग़ैर-जनवादी तत्व थे; उतने ही 
ग़ैर-जनवादी तत्व जितना कि एक यदु्ध में की जाने वाली हिसंा में मौजदू होते हैं। क्या 
यदु्ध में की जाने वाली ठोस हिसंा में जनवाद होता ह?ै हमें नहीं लगता। यूँ तो किसी 
भी आमलूगामी परिवर्तन या क्रान्ति की ठोस तात्कालिक प्रक्रिया औपचारिक तौर 
पर जनवादी नहीं होती ह!ै सामन्ती वर्ग के बदु्धि‍जीवियों ने बास्तीय के कारागार पर 
धावे को भी भीड़ की हरक़त ही क़रार दिया था! लगभग उसी ज़मीन से उदार बरु्जुआ 
जनवादी बदु्धि‍जीवी न सिर्फ़  महान सर्वहारा सांस क्ृ तिक क्रान्ति को भीड़ जनवाद आदि 
जैसी संज्ञा दतेे हैं, बल्कि मज़दरू वर्ग की तमाम अन्य कार्रवाइयों को भी भीड़ की 
कार्रवाई क़रार दतेे हैं। फ़ैसला सनुाने का यह परूा स्वर स्पष्ट तौर पर बरु्जुआ कुलीनता 
के रंग में रंगा हुआ ह।ै वर्ग संघर्ष या कहें कि वर्ग यदु्ध की ठोस अभिव्यक्तियों में यदि 
कोई उदार बरु्जुआ जनवादी बदु्धि‍जीवी शराफ़त और विमर्श के तत्व ढँूढ़ेगा तो उसे 
निश्चित तौर पर धक्का लगेगा; इस धक्के  की पैथोलॉजिकल प्रतिक्रिया उसकी 
राजनीतिक दृष्टि को धमूिल कर दगेी। धूमिल दृष्टि के साथ हर वर्ग सघंर्ष में भीड़ 
ही नज़र आती है! और यही रवि सिन्हा के साथ हुआ है। और यही कारण ह ै
कि वे खाप पंचायत, खिड़की एक्सटेंशन की घटना और महान सर्वहारा सांस क्ृ तिक 
क्रान्ति में कोई फ़र्क़  नहीं कर पाते हैं। बहरहाल, मलू चर्चा पर वापस लौटते हैं। 

पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे के भीतर मज़दरू वर्ग और आम महेनतकश जनता 
जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था को अधिक प्रातिनिधिक, भागीदारीपरू्ण और संविधानबद्ध 
(अगर संविधान और क़ाननू व्यवस्था बरु्जुआ मापदण्डों और मानकों के अनसुार 
भी प्रगतिशील हों) बनाने के लिए संघर्ष करता ह,ै वहीं वह अपनी राजनीतिक 
प्रतिनिधित्वपरू्ण संस्थाए ँभी खड़ी करता ह।ै लेकिन रवि सिन्हा की रणनीति में इसका 
कोई स्थान नहीं ह ैक्योंकि उनके लिए यह तथ्य आकाशवाणी समान (axiomatic) 
ह ैकि भारत एक प्राक-आधनुिक समाज ह ैऔर उसमें जनता अगर ऐसी संस्थाए ँखड़ी 
भी करेगी तो वह भीड़ जनवाद का शिकार हो जायेेगी या कम-से-कम हो सकती ह ै
और उसे भी संवैधानिक बरु्जुआ उदार राज्य से विनियमन की आवश्यकता होगी! 
ऐसे में मज़दूर अगर भारत में कल सोवियतों जैसी किसी ससं्था का निर्माण 
करते हैं, तो रवि सिन्हा उसके प्रति सशंकित रहेंगे और बुर्जुआ राज्य द्वारा 
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उसके विनियमन की वकालत करेंगे! कम-से-कम उनकी तर्क  पद्धति तो इसी 
नतीजे पर पहुचँती ह।ै 

आगे रवि सिन्हा दावा करते हैं कि वामपन्थी ‘कॉमन सेंस’ यह ह ै कि बरु्जुआ 
जनवाद की किसी भी संस्था या संघटक अगं को समाजवाद के दौरान नहीं अपनाया 
जायेेगा; अधिकतम सम्भव बरु्जुआ जनवाद के लिए संघर्ष करना मज़दरू वर्ग का काम 
नहीं ह ैऔर जितना बरु्जुआ जनवाद हासिल ह ैउसे प्राप्त करने में जनता ने कुछ नहीं 
किया ह।ै यह रवि सिन्हा का मार्क्सवाद के बारे में उदार बुर्जुआ ‘कॉमन सेंस’ 
हो सकता है, कम-से-कम सही मार्क्सवाद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। यह 
दृष्टिकोण मार्क्सवाद पर थोप दिया गया ह।ै सर्वहारा वर्ग भी प्रतिनिधित्वपरू्ण जनवाद 
में भरोसा करता ह ैऔर निश्चित तौर पर सर्वहारा जनवाद बहुसंख्यक महेनतकश 
जनता के सामने इस प्रतिनिधित्व का अवसर उपस्थित करेगा। लेकिन निश्चित 
तौर पर समाजवादी जनवाद का अस्तित्व-रूप (modus vivendi) बहुपार्टी उदार 
संसदीय पूँजीवादी लोकतन्त्र नहीं हो सकता ह ै(इस नकु़्ते पर आलोचनात्मक चर्चा 
के लिए दखेें-इसी अकं में पृष्ठ 118-119)। समाजवादी राज्य एक संविधानबद्ध 
शासन भी दगेा। लेकिन इस संविधान की वर्ग अन्तर्वस्तु अलग होगी। इस रूप में जहाँ 
तक संस्थागत पहल ूका प्रश्न ह ैसर्वहारा जनवाद अपनी नयी संस्थाओ ंका निर्माण 
करेगा। वह दिखलायेगा कि बरु्जुआ जनवाद का सिद्धान्त बरु्जुआ दार्शनिकों का एक 
आदर्शीकृ त स्वप्न था और पूँजीवादी व्यवस्था के रहते हुए इसका अर्थ बेचने-ख़रीदने 
की स्वतन्त्रता, क़ाननू के समक्ष औपचारिक समानता के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हो 
सकता था और अन्ततः उसे किसी न किसी कि़स्म के प्रतिक्रिया में ही परिणत होना 
होता ह।ै लेकिन रवि सिन्हा के लिए जनवाद की कोई वर्ग अन्तर्वस्तु नहीं ह।ै उनके इस 
कथन पर ग़ौर करें, “आधुनिक जनवाद का इतिहास पूजँीवाद के इतिहास को 
अतिच्छादित करता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है यह उसका समानार्थी 
है।” यह दृष्टिकोण जनवाद और पूँजीवाद के प्रश्न को द्विभाजित तौर पर दखेता ह।ै 
जनवाद के विकास को भी एक योगात्मक प्रक्रिया (aggregative process) के 
तौर पर दखेता ह।ै इसके अनसुार, पूँजीवाद के दौर में आधनुिक जनवाद विकसित हुआ 
और फिर समाजवाद में यह और विकसित हो जायेेगा! इस परूी प्रक्रिया में कहीं कोई 
विच्छेद (rupture) का तत्व नहीं ह।ै इस प्रकार का क्रमवाद (gradualism) और 
विकासवाद (evolutionism) वास्तव में उसी समाजशास्त्रीयतावाद की निशानी ह,ै 
जिसका कि रवि सिन्हा का विश्लेषण बरुी तरह से शिकार ह।ै पूजँीवाद के उद्भव 
और उसके विकास और फिर उसके पतन का इतिहास पूजँीवाद जनवाद के 
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उद्भव, विकास और पतन का भी इतिहास होता है। वास्तव में, आर थ्िक संकट 
के साथ आर थ्िक कट्टरवाद के पैदा होने और राजनीतिक संकट के साथ राजनीतिक 
कट्टरवाद के पैदा होने के साथ ही समचूी पूँजीवादी व्यवस्था अपनी असम्भाव्यता के 
बिन्दु पर पहुचँती ह।ै पूँजीवाद के आदि से अन्त तक जनवाद का विकास एकरेखीय 
नहीं होता बल्कि जन्म, शीर्ष पर पहुचँने और फिर पतन की कहानी कहता ह।ै बरु्जुआ 
जनवाद प्रगतिशील सम्भावना के जन्म, उसकी पराकाष्ठा पर पहुचँने और फिर हर 
प्रकार की प्रगतिशील सम्भावनाओ ंसे रिक्त होने के साथ उसके पतन की मज़ंिलों 
से होकर गज़ुरता ह।ै रवि सिन्हा की बरु्जुआ जनवाद के परेू ऐतिहासिक आख्यान की 
समझदारी इस रूप में भयंकर भोण्डे क्रमवाद और विकासवाद की शिकार ह।ै 

समाजवाद बरु्जुआ जनवाद के आदर्शों से सीखता ह,ै लेकिन साथ ही इसका 
यथार्थवादी रूपान्तरण भी करता ह ैऔर स्पष्ट तौर पर दिखलाता ह ैकि सच्चा जनवाद 
मज़दरू वर्ग का शासन ही द े सकता ह,ै जो सही मायने में बहुसंख्यक महेनतकश 
जनता का जनवाद हो; साथ ही, वह यह भी दिखलाता ह ैकि जनवाद कोई वर्गेतर 
अवधारणा नहीं होती। यदि जनवाद सभी के लिए हो, तो फिर समानता और 
जनवाद में कोई वास्तविक व प्रभावी अन्तर नहीं रह जायेेगा। यही कारण 
है कि समानतामूलक समाज बनाने की कम्युनिस्ट परियोजना को पहले 
सामाजिक जनवाद का नाम दिया गया, यानी वह आन्दोलन जो कि जनवाद 
का समाजीकरण करे। बाद में बेशक़ इसे अपर्याप्त होने और नये ऐतिहासिक 
अर्थ ग्रहण करने के कारण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन ने त्याग दिया। 
बहरहाल, जनवाद का कोई अर्थ ही तभी निकल सकता है, जब उसके वर्ग 
चरित्र को स्पष्ट किया जाये। 

रवि सिन्हा दलील दतेे हैं कि बरु्जुआ जनवाद केवल बरु्जुआ राज्य और सत्ता की 
अन्य संरचनाओ ंको संघटित करने का रूप ही नहीं होता, बल्कि वह व्यक्तिगत नागरिकों 
के लिए अधिकारों, चनुाव के विकल्पों (बीवपबम)े और आज़ादियों के एक क्षेत्र को 
भी निर्मित करता ह!ै यह विचार वास्तव में बरु्जुआ राज्य की उसी उदारवादी बरु्जुआ 
अवधारणा को प्रदर्शित कर रहा ह,ै जो राज्यसत्ता को अधिकार-विमर्श (rights-
discourse) के दायरे में परिभाषित करती ह।ै निश्चित तौर पर, बरु्जुआ राज्यसत्ता से 
जनता ने लड़कर तमाम जनवादी अधिकार हासिल किय हैं। साथ ही, बरु्जुआ राज्यसत्ता 
स्वय भी कई जनवादी और नागरिक अधिकार दतेी ह।ै लेकिन बुर्जुआ राज्यसत्ता 
का मूल और मुख्य सरोकार नागरिकों को अधिकार देने का नहीं होता, बल्कि 
जनता को विनियमित (regulate) करने का होता है। इस विनियमन के बग़ैर 
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बुर्जुआ वर्ग के वर्चस्व का एक बुनियादी सघंटक तत्व अनुपस्थित होगा। और यह 
बात केवल आम नागरिक क़ाननूों के बारे में ही नहीं बल्कि सभी क़ाननूों, मसलन श्रम 
क़ाननूों और अपराध दण्ड क़ाननूों पर भी लाग ूहोती ह।ै मार्क्सवाद बरु्जुआ उदार राज्य 
और संविधान द्वारा दिय जाने वाले अधिकारों को विनियमन-विमर्श (regulation 
discourse) के ज़रिय समझता ह।ै यहाँ भी यह दिख जाता ह ैकि आधनुिक बरु्जुआ 
उदार कल्याणकारी राज्य के “वैभव” से लेखक किस कदर चमत क्ृ त ह।ै 

जनवाद और सत्ता के सन्दर्भ में वर्ग चरित्र के प्रश्न को न उठाने के ही कारण रवि 
सिन्हा लिखते हैं, “सभी सत्ता की सरंचनाए ँआख़ि‍री विश्लेषण में स्वतन्त्रता 
के प्रतिकूल होती हैं।” किसकी स्वतन्त्रता? कैसी सत्ता संरचनाए?ँ यहाँ भी वर्ग 
विश्लेषण अनपुस्थित ह।ै इस कथन पर मिशेल फूको के विचारों का असर स्पष्ट 
तौर पर दखेा जा सकता ह।ै निश्चित तौर पर, राज्य का क्षेत्र दमन का क्षेत्र होता ह,ै 
जैसा कि एगंेल्स ने कहा था। और इस रूप में सर्वहारा राज्य भी दमन का उपकरण 
होगा। लेकिन अगर इस सवाल को गोल कर दिया जाये कि किसका दमन और 
किसके द्वारा दमन तो यह एक निष्क्रियतावादी आमलूगामी जनोत्तेजन (passive 
radical demagoruery) से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेखक का मानना ह ैकि 
मानव विकास का मक़सद राज्य की संस्थाओ ंको विरल और पारदर्शी बनाते हुए 
समाप्ति की ओर ले जाना होता ह,ै हालाँकि वह इस बारे में संशकित हैं कि राज्य का 
वाक़ई कभी विलोपन होगा या नहीं! यह शकंा राज्यसत्ता के उदभ्व, विकास और 
अन्ततः विलोपन के विषय में लेखक के अनैतिहासिक दृष्टिकोण को अनावृत्त करती 
ह।ै लेकिन यहाँ भी वह इस विलोपन की प्रक्रिया का एक क्रमवादी और विकासवादी 
नज़रिया पेश करते हैं। उनके अनसुार, पूँजीवादी व्यवस्था के दौर में प्रगतिशील ताक़तें 
राज्य की संस्थाओ ंको विरल बनाने और पारदर्शी बनाने का कार्य शरुू कर देंगी और 
यह काम परूा होगा समाजवाद के दौरान। वास्तव में, पूँजीवाद के दौरान जनवादी स्पेस 
और अधिकारों के लिए संघर्ष पूँजीवादी राजकीय संस्थाओ ंको अधिक पारदर्शी और 
विरल नहीं बनाता ह ैऔर न ही कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पूँजीवादी राजकीय संस्थाओ ं
को अधिक पारदर्शी और विरल बनाने के लिए यह संघर्ष करते ही हैं। कम्युनिस्ट 
क्रान्तिकारी बुर्जुआ उदार राज्य और सवंिधान के वायदों और प्रतिबद्धताओ ं
के साथ इसलिए ओवर-आइडेण्टिफाई (over-identify) करते हैं और उनके 
लिए इसलिए सघंर्ष करते हैं क्योंकि यह सघंर्ष पूजँीवादी व्यवस्था और उदार 
बुर्जुआ जनवाद को उसके असम्भाव्यता के बिन्दु (point of impossibility) 
तक पहुचँाता है। इस प्रक्रिया के उपोत्पाद के तौर पर यदि बरु्जुआ राज्य अधिक 
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पारदर्शी या विरल बनता ह ैतो यह अलग बात ह।ै यही कारण ह ैकि लेनिन ने कहा 
था कि सर्वहारा वर्ग बरु्जुआ जनवाद के तहत जनवादी अधिकारों के लिए जझुारू 
संघर्ष करता ह ैक्योंकि एक ओर यह सर्वहारा वर्ग के राजनीतिक शिक्षण-प्रशिक्षण 
और वर्ग संघर्ष के लिए सबसे मफुीद ज़मीन महुयैा कराता ह,ै वहीं पूँजीवादी व्यवस्था 
को बेनक़ाब भी करता ह।ै इसलिए पूँजीवादी व्यवस्था के तहत बरु्जुआ जनवादी स्पेस 
और अधिकारों को अधिकतम बनाने का संघर्ष पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग 
के वर्ग संघर्ष का एक हिस्सा ह।ै 

रवि सिन्हा मानते हैं कि राज्य को क्रमिक प्रक्रिया में जीवन के अधिकांश क्षेत्रों 
को अपने नियन्त्रण से मकु्त करना होता ह ैऔर इसी प्रक्रिया में वह सिंकुड़ता जाता 
ह ैऔर उसका विलोपन होता ह।ै लेकिन उनके अनसुार पूँजीवाद के तहत ऐसा नहीं 
हो सकता ह ैक्योंकि राज्य के नियन्त्रण क्षेत्र से पूँजीवाद के तहत जो भी बाहर जायेेगा 
वह बाज़ार के मातहत आयेगा! यह भी ग़जब की समझदारी ह।ै इसके अनसुार, आज 
बरु्जुआ राज्य के मातहत जो क्षेत्र हैं, वह मनुाफ़े  और बाज़ार के मातहत नहीं हैं! 
यहाँ भी हम एक ग़ैर-द्वन्द्वात्मक द्विभाजन देख सकते हैं और इसके पीछे एक 
कल्याणकारी राज्य का सामाजिक-जनवादी यूटोपिया और साथ ही उदार 
बुर्जुआ राज्य की एक आदर्शवादी समझदारी है। यह द्विभाजन है राजकीय 
विनियमन बनाम बाज़ार विनियमन। दूसरे शब्दों में नियोजन बनाम बाज़ार 
का द्विभाजन। अर्थशास्त्रय तौर पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक नवकीन्सीय समझदारी 
कहा जा सकता ह,ै जिसके शिकार पॉल स्वीज़ी भी थे। उन्होंने समाजवादी संक्रमण 
पर चली बहस में नियोजन को समाजवाद और बाज़ार को पूँजीवाद का पैमाना 
माना था, जिसकी बेतेलहाइम ने कमोबेश सन्तुलित आलोचना पेश की थी। यह 
द्विभाजन ही ग़लत ह,ै जब तक कि राज्य और बाज़ार दोनों के ही राजनीतिक चरित्र 
के सवाल को नहीं समझा जाता ह।ै आज के दौर में भी जो राज्य के मातहत है 
वह वास्तव में बाज़ार के मातहत ही है। बल्कि कहना चाहिए कि आज जिसे 
यह नहीं दिख रहा है उसे राजनीतिक अन्धता का शिकार न कहा जाये तो 
क्या कहा जाये? राजकीय क्षेत्र में बाज़ार की शक्तियों के काम करने की पद्धति 
शदु्ध बाज़ार के क्षेत्र में बाज़ार की शक्तियों के काम करने के तरीक़े  से कुछ भिन्न 
होती ह।ै लेकिन इसका अर्थ यह नहीं ह ैकि राजकीय विनियमन के तहत आने वाले 
क्षेत्रों में बाज़ार का नहीं बल्कि किसी कल्पित उदार कल्याणकारिता का साम्राज्य 
होता ह!ै यह भी बुर्जुआ उदार राज्य के प्रति रवि सिन्हा के अनालोचनात्मक 
फेटि श को ही प्रदर्शित कर रहा है। उनके तर्क  का मर्म यह ह ैकि पूँजीवाद के रहते 
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तो हमें उदार बरु्जुआ संवैधानिक जनवादी राज्य की और भी ज़रूरत महससू करनी 
चाहिए क्योंकि एक ओर यह प्राक-आधनुिक बर्बरता को सन्तुलित करेगा वहीं यह 
बाज़ार की शक्तियों को विनियमित करेगा। एक ऐसे समय में ऐसा तर्क  दनेा जब राज्य 
सबसे ज़्यादा नंगे तौर पर बाज़ार की शक्तियों की लटू के लिए मदैान खाली कराने 
का काम कर रहा ह,ै हास्यास्पद ह।ै अकादमिक और राजनीतिक हलकों में हालिया 
दौर में यह बहस चलती रही ह ैकि राज्य नवउदारवाद और भमूण्डलीकरण के दौर 
में ज़्यादा हस्तक्षेपकारी (interventionist) हुआ ह ैया फिर वह अधिक से अधिक 
अदृश्य और अनपुस्थित होता जा रहा ह।ै हमारा मानना ह ैकि राज्य कभी भी कम 
हस्तक्षेपकारी या अनपुस्थित नहीं हुआ ह ैबस इसके हस्तक्षेप और उपस्थिति के रूप 
बदलते रह ेहैं। तथाकथित “मकु्त-व्यापार” पूँजीवाद के दौर में भी राज्य एक अलग 
तरीक़े  से विनियमनकारी और हस्तक्षेपकारी भमूिका निभाता था। कल्याणकारी राज्य 
के दौर के बारे में तो कोई बहस ही नहीं ह,ै जब राज्य ने पूँजी के दरूगामी हितों के 
मद्देनज़र कई बार वैयक्तिक पूँजी की इच्छाओ ंके विपरीत आचरण किया और जनता 
के लिए कुछ कल्याणकारी नीतियाँ लाग ूकीं। लेकिन आज के दौर में बारे में कई लोगों 
का कहना ह ैकि राज्य की भमूिका कम होती जा रही ह,ै उसका हस्तक्षेप घटता जा 
रहा ह।ै यह एक दृष्टिभ्रम से ज़्यादा और कुछ नहीं ह।ै वास्तव में, आज राज्य पहले 
से ज़्यादा हस्तक्षेपकारी हो गया ह।ै लेकिन कल्याणकारी दौर के विपरीत अब यह 
नंगे और बेशर्म तरीक़े  से पूँजी के हितों के लिए हस्तक्षेप करता ह।ै चाह ेवह दशे की 
प्राकृतिक  सम्पदा या फिर सस्ते श्रम की लटू को सगुम बनाने में राज्य की भमूिका 
हो या फिर श्रम क़ाननूों के विनियमन के ज़रिय हासिल होने वाली सरुक्षा को समाप्त 
करने में राज्य की भमूिका हो, राज्य के हस्तक्षेप को कहीं भी पहले के दौर से कम नहीं 
माना जा सकता; बल्कि ज़्यादा ही मानना पड़ेगा। ऐसे में यह तर्क  दनेा कि पूँजीवाद के 
मातहत राज्य के नियन्त्रण से जीवन के जो क्षेत्र बाहर जायंेेगे वे बाज़ार की पाशविक 
शक्तियों के मातहत चले जायंेेगे, उदारवादी भोलापन ह ैऔर केवल यह दिखलाता ह ै
कि बरु्जुआ समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की पसु्तकों में पेश पूँजीवाद 
की तस्वीर को रवि सिन्हा ने कुछ ज़्यादा ही गम्भीरता से ले लिया ह।ै पूँजीवाद के 
मातहत राज्य और बाज़ार के बीच इस प्रकार का कोई द्विभाजन या विरोधाभास नहीं 
होता ह ैक्योंकि वे दोनों ही पूँजीवादी राज्य और पूँजीवादी बाज़ार होते हैं। उनके बीच 
के अन्तरविरोधों को समझने की यह पद्धति पूँजीवाद के तहत राज्य और बाज़ार के 
सम्बन्धों की कभी सही व्याख्या नहीं कर सकती ह।ै 

बुर्जुआ सवैंधानिक उदार जनवादी राज्य के प्रति रवि सिन्हा का दृष्टिकोण 
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यह है कि ऐसा राज्य पारदर्शी होता है! यह भी एक भयंकर विभ्रम ह।ै उनके अनसुार 
ऐसा पारदर्शी संवैधानिक और नियमबद्ध जनवादी राज्य तणृमलू भागीदारी जनवाद 
के अतिरेकों को सन्तुलित कर सकता ह ैक्योंकि यह जहाँ एक ओर पारदर्शी होता ह ै
वहीं यह आधनुिक तर्क णा का मरू्त रूप होता ह।ै ऐसे राज्य को वह जनता के तणृमलू 
जनवाद का शत्र नहीं बल्कि परूक मानते हैं और मानते हैं कि ऐसे राज्य को जनता 
भी गठित कर सकती ह!ै लेकिन अगर हम भारत ही नहीं बल्कि दनुिया के उदारतम 
बरु्जुआ कल्याणकारी जनवादी राज्यों पर निगाह डालें तो क्या हम ऐसा कोई पारदर्शी 
बरु्जुआ राज्य दखे पाते हैं, जिसकी कल्पना रवि सिन्हा कर रह े हैं? दनुिया भर में 
पूँजीवादी आधनुिक राज्य कारपोरेट घरानों के साथ गोपनीय जनविरोधी समझौतों में 
लिप्त ह;ै हर जगह पूँजीवादी राज्य राष्ट्रवाद और आन्तरिक सरुक्षा के नाम पर तमाम 
अहम सचूनाओ ंको सार्वजनिक संज्ञान से बाहर रखते हैं; अमरेिका समते दनुिया के 
तमाम पूँजीवादी राज्यों ने ऐसे दमनकारी और विशिष्ट क़ाननू बनाये हैं जो कि जनता 
के जनवादी और संविधान-प्रदत्त अधिकारों को छीनते हैं; कहने की ज़रूरत नहीं ह ै
कि उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवादी राज्य में यह अपारदर्शिता और भी ज़्यादा होगी। 
लेकिन किसी भी नस्ल के उदार बरु्जुआ जनवादी राज्य से परू्ण पारदर्शिता की उम्मीद 
करना अहमकाना होगा। 

रवि सिन्हा जनवाद की राजनीतिक अन्तर्वस्तु को नहीं दखेते बल्कि उसका 
एक ससं्थावादी (institutionalist) विश्लेषण करते हैं। यानी कि कुछ जनवादी 
संस्थाए ँ (संवैधानिक उदार बरु्जुआ जनवादी राज्य) सही मायने में आधनुिक और 
जनवादी होंगी, जबकि अन्य (महुल्ला पंचायतें, कमटेियाँ या अन्य भागीदारी जनवाद 
की संस्थाए)ँ कम जनवादी होंगी और उनमें जनवाद को नष्ट कर दनेे की प्रवृत्तियाँ भी 
मौजदू होंगी। और यह संस्थावादी विश्लेषण अन्त में फिर से आधनुिक और प्राक-
आधनुिक के द्विभाजन पर आकर ख़त्म होता ह,ै जिसके सतहीपन का विश्लेषण हम 
ऊपर कर चकेु हैं। फ़ासीवाद के हालिया उभार और सत्तारूढ़ होने के बरक्स उसके 
प्रतिरोध के बारे में रवि सिन्हा के पहले और दसूरे सबक़ का सारतत्व यही हःै पहला, 
फ़ासीवाद का मकु़ाबला करने के लिए फ़ासीवाद के विरुद्ध जनता की गोलबन्दी और 
सड़क की लड़ाई के प्रयास आत्मघाती सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि (1) भारत की जनता 
स्वय वह प्राक-आधनुिक सर्वसत्तावादी समदुाय ह ैजिसके ‘अपने विवेक’ से दिय गये 
समर्थन के बतेू फ़ासीवाद सत्ता में पहुचँा ह ैऔर (2) अगर प्रगतिशील ताक़तें जनता 
के पास जायंेेगी तो फ़ासीवादी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर जनता के बीच जायेेगा और 
चूकँि समाज प्राक-आधनुिक ह ैऔर फ़ासीवादियों के बर्बर आवाहनों को इस समाज 
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में प्रगतिशील आवाहनों से ज़्यादा अनगुूँज मिलेगी, इसलिए जनता के बीच या सड़क 
की लड़ाई में विजय की उम्मीद करना व्यर्थ ह;ै इसलिए रवि सिन्हा के मतुाबिक़ 
फ़ासीवाद के विरुद्ध लड़ाई को आधनुिक संवैधानिक उदार राज्य के दायरे में सीमित 
कर दनेा चाहिए क्योंकि यही राज्य प्राक-आधनुिक बर्बर फ़ासीवादियों पर भी सभ्य 
बनने का दबाव डालता ह।ै दसूरा, जनवाद के लिए संघर्ष में राज्य के निकायों को 
अधिक से अधिक पारदर्शी और राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक से अधिक विरल 
बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए न कि तणृमलू भागीदारी जनवाद के मॉडल खड़े 
करने पर क्योंकि तणृमलू भागीदारी जनवाद के भीड़ जनवाद में तब्दील हो जाने 
के ख़तरे मौजदू रहेंगे; कारण एक बार फिर यह ह ैकि समाज प्राक-आधनुिक और 
सर्वसत्तावादी रुझानों से भरा हुआ ह।ै इन दोनों सबकों के आधार पर हम कुछ और 
प्रेक्षण और रखेंगे और फिर लेखक के तीसरे सबक़ की ओर बढ़ेंगे। 

पहली बात तो यह ह ैकि भारतीय उत्तर-औपनिवेशिक समाज में प्राक-आधनुिक, 
सर्वसत्तावादी और बर्बर रुझान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं ह।ै लेकिन इन रुझानों की एक 
ऐतिहासिकता (historicity) ह,ै जिसे रवि सिन्हा पकड़ नहीं पाते हैं और इसीलिए 
उनका सारभूतीकरण (essentialization) करते हैं। इसका कारण यह ह ैकि एक 
उत्तर-औपनिवेशिक राज्य और समाज में आधनुिकता और प्राक-आधनुिकता के 
द्वन्द्व और आर्टिकलेशन को समझने में वह नाकाम रहते हैं। इस द्वन्द्व में अगर प्रधान 
पहल ूकी बात करें तो वह निश्चित तौर पर आधनुिकता ह,ै जिसने प्राक-आधनुिक 
बर्बर और सर्वसत्तावादी रुझानों को अपने अनसुार सहयोजित किया ह।ै ऐसा इसलिए 
ह ैक्योंकि यह पूँजीवादी आधनुिकता ह ैऔर पूँजीपति वर्ग इसकी चालक शक्ति ह।ै 
ऐसे में, एक उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीपति वर्ग जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था के आर्थिक 
आर्किटे क्टॉनिक (architectonic) के सगुम परिचालन के लिए आधनुिकता को 
अपनाता ह ै तो वहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व को बहुसंस्तरीय (multi-layered) 
और व्यापक बनाने के लिए एक उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवादी समाज में मौजदू प्राक-
आधनुिक तत्वों को भी अपनाता ह।ै इसलिए भारतीय समाज और राज्य भी, कई बार 
अगर प्राक-आधनुिक तत्वों का प्रदर्शन करते हैं, तो इससे पूँजीवादी आधनुिकता के 
प्रति फेटिश रखने वाले लोगों को इनके प्राक-आधनुिक होने का दृष्टिभ्रम (optical 
illusion) पैदा हो सकता ह।ै रवि सिन्हा काफ़ी हद तक इसी के शिकार हैं। 

दूसरी बात यह ह ैआधनुिकता और प्राक-आधनुिकता के इस द्वन्द्व को अलग-
थलग तौर पर दखेना रवि सिन्हा को उदार बरु्जुआ चिन्तन की परम्परा में सदुृढ़ तौर पर 
अन्तःस्थापित कर दतेा ह।ै वास्तव में इस द्वन्द्व के पीछे वर्ग शक्तियों की अन्योन्यक्रिया 
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(पदजमतचसंल) जारी रहती ह।ै इसलिए रूप के धरातल पर मौजदू आधनुिकता और 
प्राक-आधनुिकता के सामाजिक वर्ग संघर्ष के साथ नाभिनालबद्ध सम्बन्ध को समझ े
बग़ैर किसी भी विश्लेषण के समक्ष एक संस्थावादी विश्लेषण के गड्ढे में गिरने का 
ख़तरा मौजदू रहता ह।ै अगर भारतीय समाज में प्राक-आधनुिकता के तत्व मौजदू हैं 
तो उसकी प्रतिशक्ति के तौर पर आधनुिकता की शक्तियाँ भी मौजदू हैं, और निश्चित 
तौर पर उसमें केवल मकुुल सिन्हा और तीस्ता सेतलवाड़ नहीं शामिल हैं। बल्कि कहा 
जा सकता ह ैकि भारतीय समाज के प्राक-आधनुिक तत्वों को प्रति-सन्तुलित करने में 
पूँजीवादी आधनुिकता की ताक़तें अब तक अपर्याप्त ही साबित हुई हैं। आज के दौर में 
क्रान्तिकारी सर्वहारा प्रबोधन की शक्तियों के ज़रिये, और अगर हमें इस शब्द का 
प्रयोग करने की आज्ञा दी जायेे, तो सर्वहारा आधुनिकता के ज़रिये ही भारतीय 
समाज में मौजूद प्राक्-आधुनिक, प्रतिक्रियावादी ताक़तों का मुक़ाबला किया 
जा सकता है, जो कि विशेष तौर पर एक उत्तर-औपनिवेशिक पूजँीवादी समाज 
में उस तर्क णा और आधुनिकता के उसलूों की सही वारिस है, जिसे बुर्जुआ वर्ग 
के क्रान्तिकारी दार्शनिकों ने प्रतिपादित किया था और जो बुर्जुआ वर्ग के शासन 
के वास्तविक रूप ग्रहण करने के साथ धूल में फें क दिये गये। 

यहीं से हम अपने तीसरे नुक़्ते पर आ सकते हैं। वर्तमान की चुनौतियों का 
मुक़ाबला अतीत की ज़मीन पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता है। यह 
बात इतिहास के हर दौर के लिए सही सिद्ध होती ह।ै आज भारतीय पूँजीवादी उत्तर-
औपनिवेशिक समाज में जो प्राक-आधनुिक तत्व मौजदू हैं, वह बस सीध ेतौर पर 
किसी बीते सामन्ती या प्राक-पूँजीवादी यगु के अवशषे या उनकी निरन्तरता नहीं 
हैं। यह बीते यगु की बर्बरताओ ंके आधनुिक यगु की बर्बरताओ ंके साथ होने वाले 
आर्टिकुलेशन से पैदा हुई विशिष्ट रूप की बर्बरता ह,ै जिसे सही मायनों में सामन्ती, 
प्राक-पूँजीवादी या प्राक-आधनुिक कहा भी नहीं जा सकता ह।ै यहाँ तक कि खाप 
पंचायतों के इतिहास के अध्ययन भी दिखलाते हैं कि ये महज़ कोई प्राक-पूँजीवादी 
प्राक-आधनुिक निरन्तरता नहीं ह,ै बल्कि आज के दौर की विशिष्ट परिघटना ह ैऔर 
पूँजीवादी आधनुिकता के हाथों सवुिधाजनक और सगुम रूप से सहयोजित ह।ै इस 
विशिष्ट कि़स्म की उत्तर-औपनिवेशिक आधनुिक बर्बरता का मकु़ाबला आप 16वीं 
और 17वीं सदी में खड़े होकर नहीं कर सकते हैं; पनुर्जागरण, धार्मिक सधुार आन्दोलन 
और प्रबोधन और उसके बाद वैज्ञानिक क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति की प्रक्रिया 
से गज़ुरकर पैदा हुई पूँजीवादी आधनुिकता की ज़मीन पर खड़े होकर आज की इस 
चनुौती का मकु़ाबला नहीं किया जा सकता ह।ै प्रबोधनकालीन बरु्जुआ दार्शनिकों 
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ने पूँजीवादी व्यवस्था और शासन के जिस आदर्शीकृ त रूप की कल्पना की थी 
उसकी ज़मीन पर खड़े होकर और इस कि़स्म के किसी एनाक्रॉनिस्टिक नॉस्टैल्जिया 
(anachronistic nostalgia) के बतेू आप आज भारतीय समाज में मौजदू बर्बरता 
के तत्वों का सामना नहीं कर सकते हैं। आज इसका मुक़ाबला करने के लिए 
एक नये सर्वहारा पुनर्जागरण और प्रबोधन की ज़रूरत है। आज सर्वहारा वर्ग 
ही यह काम कर सकता है, चाहे उसके भीतर प्राक्-आधुनिक विचारों का 
जो भी प्रभाव हो। निश्चित तौर पर, मज़दरू वर्ग ऐसा स्वतःस्फूर्त  तौर पर नहीं कर 
सकता ह ैऔर उसके लिए एक सर्वहारा हिरावल की ज़रूरत होगी जो कठमलु्लावाद 
और जड़सतू्रवाद को छोड़ भारतीय पूँजीवादी राज्य और समाज की विशिष्टता को 
समझते हुए अपने विचारधारात्मक, राजनीतिक और सांस क्ृ तिक कार्यभार निकाले। 
मज़दरू वर्ग के पास स्वतः और सहज उपलब्ध चतेना, या यूँ कहें कि स्वतःस्फूर्त  
मज़दरू चतेना ही सर्वहारा चतेना नहीं होती ह।ै इस सर्वहारा चतेना के लिए सतत ्
विचारधारात्मक-राजनीतिक वर्ग संघर्ष और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान से लैस 
हिरावल पार्टी के संस्थाबद्ध नेततृ्व की दरकार होती ह।ै लेकिन इतना तय ह ै कि 
आज कोई प्रबदु्धि मध्यवर्गीय टटपुँजिया बदु्धि‍जीवी वर्ग इस कार्यभार को परूा करने में 
अगवुाई नहीं कर सकता ह ैऔर न ही इसका मकु़ाबला केवल अदालतों और क़ाननूी 
फ़्रे मवर्क  में चलने वाले संघर्षों से ही किया जा सकता ह।ै इतिहास के जो कार्यभार 
भारत में औपनिवेशिकीकरण के कारण छूट गये उन्हें इतिहास में वापस जाकर परूा 
करना सम्भव नहीं ह।ै इतिहास की गति इसी प्रकार होती है; मानव प्रगति की 
रीडेम्प्टिव गतिविधि (redemptive activity) इसी प्रकार की होती है। 

तीसरा सबक़ :  
‘रोम में रहो तो वह करो जो रोमवासी करते हैं’ 

“आप किस चीज़ पर काम कर रह ेहैं?” श्रीमान क. से पछूा गया। श्रीमान क. ने 
जवाब दियाः “मैं काफ़ी दिक्कत से गज़ुर रहा हू;ँ मैं अपनी अगली ग़लती की तैयारी 
कर रहा हू।ँ” 

(बेर्टोल्ट ब्रेष्ट, ‘महाशय कॉयनर की कहानियाँ’) 

“छोटे बदलाव, बड़े बदलावों के दशु्मन होते हैं।” 

(बेर्टोल्ट ब्रेष्ट) 
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रवि सिन्हा का तीसरा सबक़ बरु्जुआ राज्य की नीतियों और कार्यक्रम के सम्बन्ध 
में ह ैजिसमें वे उन बनुियादी माँगों की बात करते हैं जिसके लिए आज वामपन्थियों 
को लड़ना चाहिए। यहाँ वह कोई नया सबक़ नहीं द े रह े हैं। वास्तव में, वह जो 
बात कह रह े हैं वह सी.पी. चन्द्रशखेर, जयति घोष, प्रभात पटनायक आदि जैसे 
सामाजिक-जनवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र हर हफ्रते दि हिन्दू, फ़्रण्टलाइन, मकै्रोस्कै न, 
नेटवर्क  आइडियाज़,आदि जैसी पत्र-पत्रिकाओ ंऔर वेबसाइटों पर दतेे रहते हैं। यह 
और कुछ नहीं ह ैबल्कि परुाना कीन्सीय नसु्ख़ा ह,ै जिसके अनसुार वामपन्थियों को 
कल्याणकारी राज्य और पूँजी की निर्बाध गति के विनियमन के लिए लड़ना चाहिए। 
इसके पीछे के लेखक के कारण बिल्कु ल वैसे नहीं हैं, जैसे कि उपरोक्त सी.पी.
एम.-ब्राण्ड अर्थशास्त्रियों के हैं। क्योंकि उनके कारणों के नीच ेएक मज़बतू कीन्सीय, 
हॉब्सनियन अल्पउपभोगवादी (under-consumptionist), काउफत्स्कीपन्थी, 
सामाजिक जनवादी और संशोधनवादी विचारधारात्मक-राजनीतिक ज़मीन ह।ै रवि 
सिन्हा सीध ेवे कारण बता नहीं सकते वरना पहचान का संकट पैदा हो जायेेगा; लेकिन 
उन कारणों के स्थानापन्न के तौर पर वह या तो कोई कारण बता ही नहीं पाते हैं, या 
फिर उनके बताये हुए कारण हास्यास्पद हैं। 

लेखक दलील दतेा ह ै कि भारतीय पूँजीवाद आज विशषे तौर पर हिसं्र और 
खूखँार मज़ंिल में ह ैऔर इसके दो प्रमखु कारक हैं। पहला यह ह ैकि भारत में प्रचरु 
मात्रा में मौजदू सस्ता श्रम और दसूरा यह ह ैकि भारत में जंगलों, खानों-खदानों के 
रूप में अधिकांश प्राकृतिक  सम्पदा और साथ ही अधिकांश छोटी सम्पत्तियाँ अभी 
पूँजी में तब्दील नहीं हुई हैं। यह परूा प्रेक्षण एक बार फिर दिखलाता ह ै कि लेखक 
उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवादी विकास के सामान्य प्रक्षेप-पथ (trajectory) को 
समझ नहीं पाया ह।ै पहली बात तो यह ह ैकि लेखक द्वारा बताया गया दसूरा कारक 
तथ्यतः सटीक नहीं हैं। भारत में मौजदू प्राकृतिक  संसाधन और अधिकांश छोटी 
सम्पत्तियाँ मखु्य तौर पर पूँजी में तब्दील हो चकुी हैं। पूँजी में तब्दील होने का अर्थ 
ह ैकि उत्पादन उपभोग हते ुनहीं बल्कि विपणन हते ुहो रहा ह,ै यानी कि विनिमय के 
लिए। यानी कि माल-मदु्रा-माल का चक्र अब मदु्रा-माल-मदु्रा में तब्दील हो चकुा ह।ै 
भारत में छोटी सम्पत्तियों 185 का बाहुल्य कृषि  क्षेत्र में दखेा जा सकता ह।ै आज से 
क़रीब एक दशक पहले ही दशे के 60 प्रतिशत ग्रामीण घरों के आय का मखु्य स्रोत 
उजरती श्रम था; दसूरे स्थान पर छोटे माल उत्पादन के विपणन से होने वाली आय 
थी; 20 प्रतिशत घरों में बेशी उत्पादन के विपणन से होने वाली आय और मज़दरूी से 
होने वाली आय बराबर थी। दशे के परिधिगत किसानों, यानी कि सबसे छोटी जोत 
वाले किसानों के उत्पादन का भी 40 प्रतिशत हिस्सा बेचने के लिए था। निश्चित 
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तौर पर, पिछले दस वर्षों में स्थितियाँ और बदली होंगी। दसूरी बात जिसे समझना 
ज़रूरी ह ैवह यह ह ैकि पूँजी द्वारा श्रम प्रक्रिया को औपचारिक तौर पर अपने मातहत 
लाना (formal subsumption) और वास्तविक तौर पर अपने मातहत लाना (real 
subsumption)। मार्क्स ने इन दोनों चरणों म ेस्पष्ट फ़र्क़  किया था और बताया था 
कि परू्ण रूप से पूँजीवादी संचय दसूरे चरण के साथ ही शरुू होता ह।ै पहले पूँजी 
पहले से मौजदू श्रम प्रक्रिया को अपने मातहत लाती ह।ै इस चरण में पूँजी उत्पादन 
के साधनों को अपने मातहत लाती ह ैऔर उत्पादकों को उजरती मज़दरूों में तब्दील 
कर दतेी ह ैऔर पूँजी संचय को सम्भव बनाती ह।ै लेकिन श्रम प्रक्रिया मोटा-मोटी 
पहले के समान ही जारी रहती ह।ै दसूरे चरण में पूँजी अपने हितों के अनरुूप परूी की 
परूी श्रम प्रक्रिया और तकनीक को अपने मातहत लाती ह ैऔर उसका रूपान्तरण 
कर दतेी ह।ै पूँजीवादी अर्थव्यवस्था इस दसूरे चरण के साथ ही परिपक्व रूप ग्रहण 
करती ह।ै इसे हम मनै्युफक्चर से मशीनोफैक्चर तक की यात्र से भी समझ सकते 
हैं। क्लासिकीय तौर पर पूँजीवाद के विकास में इन दो चरणों के बीच सैद्धान्तिक 
तौर पर और साथ ही एक हद तक ऐतिहासिक तौर पर एक रेखा खींची जा सकती 
ह।ै लेकिन उत्तर-औपनिवेशिक पूजँीवादी देशों में पूजँीवादी विकास की यह 
एक विशिष्टता है कि उसके ऐतिहासिक विकास के कई क्षण (moments) 
सहअस्तित्वमान होते हैं। इसलिए हमें भारत में बेहद उन्नत पूँजी संचय की मिसालें 
बड़ी संख्या में मिल सकती हैं तो साथ ही हमें ऐसे इलाक़े  भी मिल सकते हैं जहाँ 
कालानकु्रम-दोष के साथ “आदिम” पूँजी संचय के क्षण भी दिख सकते हैं जिसमें कि 
छोटे उत्पादकों, आदिवासियों आदि को उनके जल, जंगल और ज़मीन से उजाड़ा जा 
रहा ह ैऔर उनके प्राकृतिक  संसाधनों की कारपोरेट लटू का रास्ता साफ़ किया जा रहा 
ह।ै वैसे भी मार्क्स के लिए “आदिम” पूँजी संचय कोई शदु्धतः कालिक (temporal) 
अवधारणा नहीं थी। यूँ तो चाह ेकोई भी दशे हो पूँजीवादी विकास अपनी प्रकृति  
से ही काल और दिक दोनों के ही आयामों पर असमान होता ह,ै लेकिन एक उत्तर-
औपनिवेशिक पूँजीवाद में यह असमानता विशिष्ट और चमत क्ृ त कर दनेे वाले रूपों 
दिखलायी पड़ती ह।ै लेकिन इन सबके बावजदू यह कहना कि समचूी अर्थव्यवस्था 
में छोटे मालिकाने की सम्पत्तियाँ अभी पूँजी में तब्दील नहीं हुई हैं, सच्चाई से बहुत 
दरू ह।ै यह ज़रूर ह ैकि दशे में छोटी सम्पत्तियाँ चाहें वे कृषि  के क्षेत्र में हों या उद्योग 
के क्षेत्र में, अभी कारपोरेट इज़ारेदार पूँजी के वर्चस्व के तहत परूी तरह से नहीं आयी 
हैं। इसलिए कारपोरेट पूँजीवाद के साथ-साथ हमारे दशे में टटपुँजिया पूँजीवाद भी 
मौजदू ह,ै हालाँकि स्पष्ट तौर पर पहले की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के आकार में 
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काफ़ी ज़्यादा ह।ै 
लेकिन अगर रवि सिन्हा इन दो कारकों को आज पूँजीवादी पश ुके ज़्यादा भखू े

होने के लिए ज़िम्मेदार बता रह ेहैं, तो बात समझ में नहीं आती ह।ै क्योंकि सस्ते श्रम 
की मौजूदगी और प्राकृतिक सम्पदा और छोटी सम्पत्तियों की भारी मौजूदगी 
भारत में आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से है, तो फिर भारतीय 
पूजँीवाद में यह विशिष्ट चरण आज ही क्यों आया है! उनके अनसुार यह आज 
भारतीय पूँजीवाद के विशषे तौर पर लटेुरे चरित्र को दिखलाता ह!ै अगर ऐसा ह ैतो 
यह विशिष्टता पहले ही पैदा हो जानी चाहिए थी क्योंकि उनके दोनों कारण आज 
से नहीं बहुत पहले से मौजदू हैं। यह सही ह ैकि आज भारतीय पूँजीवाद विशषे तौर 
पर लटेुरे दौर में ह।ै लेकिन इसकी व्याख्या भारतीय पूँजीवाद के इतिहास के एक नये 
चरण से की जानी चाहिए। यहाँ दो कारक हमारे विचार में विशषे तौर पर ध्यान दनेे 
योग्य हैंः पहला, भारतीय पूँजीवाद का 1990 में सार्वजनिक क्षेत्र पूँजीवाद से खलेु 
नवउदारवादी पूँजीवाद के दौर में प्रवेश जिसके साथ दशे भर की वह श्रम सम्पदा 
और प्राकृतिक  सम्पदा जो अभी तक निजी पूँजी की निर्बाध लटू के दायरे से बाहर 
थी, वह अधिक से अधिक उसकी लटू के दायरे में आती गयी; और दसूरा, भारतीय 
व्यवस्था का वैश्विक वित्तीय पूँजीवादी तन्त्र में पहले से अधिक और जैविक समकेन, 
जिसके कारण वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था में मन्दी और संकट के हिचकोले भारतीय 
अर्थव्यवस्था में भी सीध ेतौर पर और पहले से ज़्यादा महससू किय जाने लगे। ये दो 
ऐसे कारक हैं जो पहले मौजदू नहीं थे और आज भारतीय पूँजीवाद की विशिष्टता 
को सन्तोषजनक रूप से व्याख्यायित कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही कारकों को 
समझने में लेखक नाकाम रहता ह ैऔर उन नियतांकों को गिनाता ह ैजो कि पहले से 
मौजदू हैं और अपने आप में मौजदूा परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। 

बहरहाल, रवि सिन्हा भारतीय पूँजीवाद के इस विशिष्ट तौर पर लटेुरे चरण में 
वामपन्थियों को दो माँगों पर लड़ने की सलाह दतेे हैंः पहला, कल्याणकारी राज्य के 
लिए और दसूरा पूँजी की निर्बाध लटू को विनियमित करने के लिए। वह कहते हैं कि 
एक कल्याणकारी राज्य प्रगतिशील कराधान प्रणाली के ज़रिय जनता की बनुियादी 
ज़रूरतों को परूा करने की ज़िम्मेदारी लेगा। इसके अलावा, प्राकृतिक  संसाधनों (बशर्ते 
कि उनका राष्ट्रीकरण न हो जायेे) और छोटी सम्पत्तियों (बशर्ते कि उन्हें नये उद्यमों 
में स्थायी शयेरहोल्डर न बना दिया जाये) को पूँजी में तब्दील करने से रोकने के लिए 
एक क़ाननूी ढाँच ेके लिए लड़ना होगा। इन दोनों माँगों के ‘इण्डिया अगेंस्ट करप्शन’ 
और बाद में ‘आप’ द्वारा ले उड़ने पर रवि सिन्हा दखुी हैं और इसे फ़ासीवादी उभार में 
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अन्ततः मददगार भी मानते हैं और साथ ही मानते हैं कि ये माँगें कम्युनिस्टों को उठानी 
चाहिए। लेकिन ये दोनों ही माँगें न सिर्फ़  आर थ्िक तौर पर अव्यावहारिक हैं बल्कि 
लेखक की निम्न पूँजीवादी और अनैतिहासिक राजनीतिक सोच को दिखलाती हैं। 
इनमें से दसूरी माँग तो आज सबसे निकृ ष्ट कि़स्म के सामाजिक-जनवादी भी बिरले 
ही करते हैं। ख़रै, यहाँ जिन दो माँगों के लिए लड़ने का सझुाव दिया गया ह ैवह तमाम 
संशोधनवादी राजनीतिक पार्टियों और बदु्धि‍जीवियों और दसूरी ओर रवि सिन्हा के 
बीच के सारे अन्तर समाप्त कर दतेा ह।ै वैसे रवि सिन्हा ने पहले ही लेख में स्पष्ट कर 
दिया ह ैकि जो “परिधि पर खड़े पागल” संशोधनवाद और क्रान्तिकारी मार्क्सवाद में 
फ़र्क़  करते हैं, उनसे उन्हें कोई उम्मीद नहीं ह ैऔर वे उनके सबकों पर संकीर्णतापरू्ण 
सवाल उठायेंगे! चूकँि हमें परू्वानमुानपरू्ण फ़ैसले में पागल घोषित कर ही दिया गया 
ह,ै इसलिए हम इस नकु्ते पर अपनी परूी बात कह ही दतेे हैं! 

क्या क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कल्याणकारी राज्य के लिए लड़ते हैं? हमारा 
मानना ह ैकि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर जनता की उन सभी 
माँगों के लिए लड़ते हैं जो कि संवैधानिकता के दायरे में आती हैं और क़ाननूसम्मत 
होती हैं और उनके बाहर भी होती हैं। वास्तव में, नागरिक अधिकार और जनवादी 
अधिकार के बीच यही फ़र्क़  होता ह।ै हमारी लड़ाई जनता के रोज़गार, रिहायश और 
शिक्षा के बनुियादी हक़ के लिए होती ह।ै लेकिन कल्याणकारी राज्य की माँग करना 
एक अलग राजनीतिक माँग बनती ह ैऔर लघकुालिक तौर पर भी वे कल्याणकारी 
राज्य की माँग नहीं करते हैं क्योंकि इसके साथ एक राजनीतिक अर्थशास्त्र और 
राजनीति जड़ुी हुई ह।ै यह कीन्सीय और हॉब्सनियन अल्पउपभोगवादी समझदारी ह ै
जिसकी माला आज प्रभात पटनायक, जयति घोष से लेकर सी.पी. चन्द्रशखेर तक 
जप रह ेहैं। यानी कि कल्याणकारी और अल्पउपभोगवादी नीतियों द्वारा घरेल ूमाँग 
को बढ़ाकर संकट को दरू करने और जनता की बनुियादी ज़रूरतों को परूा करने का 
नसु्ख़ा। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट जनता के हरेक क़ानूनी और साथ ही साथ 
जायेज़ हक़ के लिए लड़ते हैं और फिर भी उस लड़ाई को कल्याणकारी राज्य 
के लिए सघंर्ष में तब्दील नहीं करते हैं। वे उन सभी माँगों के लिए लड़ते हुए जो 
कुछ पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में हासिल किया जा सकता ह,ै हासिल करते हैं और 
जो नहीं हासिल किया जा सकता ह,ै उससे व्यवस्था को बेनक़ाब करते हैं और उसे 
उसकी असम्भाव्यता के बिन्दु पर पहुचँाते हैं। हमारा संघर्ष समाजवादी व्यवस्था के 
लिए होता ह।ै मदु्दे तो वही होते हैं लेकिन लड़ने की पहुचँ और पद्धति भिन्न होती ह।ै 
आज भारतीय समाज में हमशेा से ज़्यादा इस बात की ज़मीन तैयार ह ैकि हम जनता 
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को सिर्फ़  केक के लिए नहीं बल्कि परूी बेकरी हथियाने के लिए लड़ना सिखाए!ँ ऐसे 
में, कल्याणकारी राज्य की माँग को उठाना प्रतिगामी ह।ै 

जर्मनी में फ़ासीवादी ताक़तों के उदय का एक कारण यह था कि सामाजिक 
जनवादियों ने कल्याणकारी राज्य को बचाये रखने की लड़ाई लड़ी न कि 
समाजवाद की लड़ाई जो कि पूजँीवादी दायरे का अतिक्रमण करती हो। एक 
मज़बतू मज़दरू आन्दोलन के बतेू पर वे पूँजी की शक्तियों को कुछ समय के लिए 
श्रम की शक्तियों के साथ समझौता करने और कल्याणकारी राज्य को बनाये रखने 
के लिए मजबरू करने में सफल भी हुए। लेकिन इस बीच वे जनता के बीच इसके 
विभ्रमों को तोड़ने के राजनीतिक कार्य की बजाय उन्हें मज़बतू बनाते रह े क्योंकि 
उनका राजनीतिक जमुला (तीमजवतपब) ही कभी कल्याणकारी राज्य के आगे नहीं 
गया। नतीजतन, जैसे ही संकट के दौर में श्रम और पूँजी के बीच का यह समझौता 
दबाव के मातहत आने लगा और जर्मन पूँजीपति वर्ग मनुाफे के सिंकुड़ने (चतवपिज 
ेनमम्रम) का शिकार हुआ, वैसे ही उसने हिटलर और नात्सी पार्टी को टटपुँजिया वर्गों 
की गोलबन्दी के ज़रिय मज़दरू आन्दोलन को ध्वस्त करने के लिए राजनीतिक मचं 
सौंप दिया और इसी के साथ वीमर गणराज्य का पतन हुआ। अगर आज के दौर में 
भी हमारा राजनीतिक माँगपत्रक कल्याणकारी राज्य की माँग करेगा तो हम इतिहास 
में वही ग़लती दहुरायेंगे। हमारी माँग शिक्षा, रोज़गार और रिहायश को जन्मसिद्ध 
अधिकार बनाने की माँग होते हुए भी कल्याणकारी राज्य की माँग नहीं होती 
है। दसूरी बात यह ह ैकि आज कल्याणकारी राज्य की माँग एक अनैतिहासिक माँग 
ह।ै कल्याणकारी राज्य के इतिहास के रंगमचं से अनपुस्थित होने का रिश्ता उस क्षण 
से ह ैजिसमें आज विश्व पूँजीवाद ह;ै न तो आज पश्चिमी उन्नत पूँजीवादी दशेों के 
लिए कल्याणकारी राज्य का ख़र्च उठा पाना सम्भव ह ैऔर न ही उत्तर-औपनिवेशिक 
पिछड़े पूँजीवादी दशेों के लिए। रवि सिन्हा का मानना ह ैकि हमें ठोस तथ्यों के आधार 
पर लड़ाई का एजेण्डा तय करना चाहिए और ठोस तथ्य यह ह ैकि कल्याणकारी राज्य 
की माँग ही आज की यथार्थवादी माँग ह,ै हालाँकि वामपन्थी इसे बीते ज़माने की बात 
मानते हैं। इसके प्रासंगिक होने के प्रमाण के तौर पर वह इस तथ्य का बयान करते हैं कि 
संयकु्त प्रगतिशील गठबन्धन ने भी धरु दक्षिणपन्थी नवउदारवादी भाजपा के समक्ष 
कल्याणकारी राज्य का ही एजेण्डा रखा था, हालाँकि वह इसे लाग ूकरने में असफल 
रही थी। वामपन्थी (सीपीआई, सीपीएम, आदि) इसे लाग ूकरने या करवाने के लिए 
सबसे अच्छी स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने परमाण ुसमझौते के प्रश्न पर यपूीए-एक से 
बाहर जाने की मरू्खता कर दी! रवि सिन्हा काफ़ी हद तक इस मरू्खता को फ़ासीवादी 
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उभार और 16 मई को मोदी के सत्ता में आने का कारण मानते हैं! वास्तव में, ये 
सारे तथ्य जैसे कि कांग्रेस द्वारा कल्याणकारी राज्य के जुमले का इस्तेमाल 
यह नहीं दिखलाता कि कल्याणकारी राज्य की माँग आज की प्रासगंिक और 
यथार्थवादी माँग है! यह इसके बिल्कु ल विपरीत को दिखलाता है – यह आज 
के दौर में एक अनैतिहासिक और प्रहसनात्मक माँग है। यह माँग आज के दौर 
में न केवल राजनीतिक तौर पर ग़लत ह,ै बल्कि अव्यावहारिक भी ह।ै इस माँग के 
संसदीय राजनीति में जमुले के तौर पर इस्तेमाल को तो समझा जा सकता ह,ै लेकिन 
किसी कम्युनिस्ट द्वारा आज कल्याणकारी राज्य की माँग करना (ग़ौर करें, जनता 
की ज़रूरतों से जड़ुी माँगों को उठाते हुए व्यवस्था को उसके असम्भाव्यता के बिन्दु 
तक ले जाने और समाजवादी विकल्प का प्रचार करने की नहीं, बल्कि कल्याणकारी 
राज्य को ही लक्ष्य बनाकर माँग करना) प्रतिगामिता नहीं तो और क्या ह?ै यात्र 
को जब आगे कुछ नहीं दिखायी दतेा ह,ै तो वह पीछे ही दखेता ह।ै एक बार फिर 
लेखक वर्तमान की चनुौतियों का मकु़ाबला अतीत की ज़मीन पर खड़ा होकर करना 
चाहता ह।ै रवि सिन्हा के मतुाबिक़ आज वामपन्थियों को नेहरूवियन कल्याणकारी 
राज्य या ऐसे किसी अतीत के लिए लड़ना चाहिए! ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ 
ह ैकि यथार्थवादी होने और ठोस तथ्यों को आधार बनाने के नाम पर निराशावाद, 
समझौतापरस्ती और पराजयवाद परोसा गया ह।ै रवि सिन्हा की दसूरी माँग भी यही 
करती ह,ै बल्कि इससे कुछ ज़्यादा करती ह।ै उनके अनसुार प्राकृतिक  संसाधनों को 
जब तक राज्य की सम्पत्ति न बना दिया जायेे तब तक पूँजी में उनके रूपान्तरण का 
विरोध किया जाना चाहिए। यहाँ तक तो बात कमोबेश ठीक ह,ै लेकिन साथ ही 
वह यह माँग उठाने की वकालत करते हैं कि छोटी सम्पत्तियों का तब तक पूँजी में 
रूपान्तरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके पूँजी में रूपान्तरण से पैदा होने 
वाले भावी उद्यमों में उन्हें स्थायी हिस्सेदार (share-holder) न बनाया जाये! यह तो 
भयंकर ह।ै इसके अनसुार अगर छोटे कारखाना मालिकों और टटपुँजिया उत्पादकों 
को यदि कोई बड़ी पूँजी निगलना चाहती ह ैतो उन्हें नये उद्यमों में हिस्सेदारी दनेी 
चाहिए! उसी प्रकार अगर कोई एग्रो-बिज़नेस करने वाली कम्पनी छोटी या मझँोली 
किसानी को निगलता ह ैतो उजड़े हुए किसानों को नये फार्म में हिस्सेदारी दी जानी 
चाहिए! किसानों के प्रश्न पर कुछ आगे चर्चा करते हैं, लेकिन किसी क्रान्तिकारी 
कम्युनिस्ट को छोटे कारखाना मालिकों और छोटी पूजँी के उजड़ने पर क्यों 
पेट दर्द होगा? यह माँग हर सरूत में प्रतिगामी ह।ै यह इतिहास को पीछे की ओर 
धकलने की वकालत करती ह।ै कई माँगें पूँजीवादी दायरे के भीतर संघर्ष करने के लिए 
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उपयकु्त होती हैं। लेकिन ये मध्यवर्ती माँगें वे माँगें होती हैं जो कि पूँजीवादी व्यवस्था 
को बेनक़ाब करती हैं और व्यापक महेनतकश आबादी के लिए कुछ फौरी राहत द े
सकती हैं। लेकिन इस माँग में तो ये दोनों ही गणु नहीं हैं। जहाँ तक किसान आबादी 
का प्रश्न ह,ै तो व्यापक किसान आबादी भी आज छोटे मालिकाने के विभ्रमों से मकु्त 
हो रही ह।ै 2003 के राष्ट्रीय नमनूा सर्वेक्षण में 40 प्रतिशत छोटे व मझँोले किसानों ने 
बताया कि वे मौका मिलने पर खतेी छोड़ना चाहेंगे। इसी सर्वेक्षण में पता चलता ह ैकि 
खतेी में क़रीब 11 करोड़ भमूि के स्वामी किसान हैं जबकि 10 करोड़ खतेिहर मज़दरू। 
11 करोड़ स्वामी किसानों की 60 प्रतिशत आबादी के जीविकोपार्जन का मखु्य स्रोत 
खतेी नहीं बल्कि उजरती श्रम ह।ै ऐसे में ग्रामीण आबादी के 22 करोड़ कृषि  में लगे 
लोगों में से क़रीब 16 करोड़ लोग पहले ही सर्वहारा अथवा अर्द्धर्सर्वहारा की स्थिति में 
पहुचँ चकेु हैं। अमित बसोले और दीपांकर बस ुका अध्ययन (http://sanhati.com/
wp-content/uploads/2009/05/ india_surplus_may_ 11.pdf) दिखलाता 
ह ैकि छोटे किसानों को बचाने या छोटी जोत की खतेी को बचाने का प्रयास करने 
की पूँजीवाद के दायरे के भीतर भी कोई प्रासंगिकता नहीं ह;ै यह मध्यवर्ती माँग 
भी नहीं बनती है क्योंकि यह किसानों को लेनिन के शब्दों में ‘आत्म-शोषण’ 
के भयंकर कुचक्र में धकेलने के समान होगा। अगर आकँड़ों के आधार कहें तो 
अगर आज पनुर्वितरण वाले भमूि सधुार किय जायंेे तो हरेक किसान के हिस्से 1.25 
हके्टेयर भमूि आयेगी, जो कि क़तई अपर्याप्त ह।ै ऐसे में, इस प्रकार के सधुारों की माँग 
मध्यवर्ती माँग के तौर पर भी अपनी प्रासंगिकता खो चकुी ह।ै और जहाँ तक खतेी में 
छोटे खतेों के अधिग्रहण से पैदा होने वाले नये कृषि  या ग़ैर-कृषि  उपक्रमों में स्थायी 
हिस्सेदारी का प्रस्ताव ह,ै तो यह हास्यास्पद होने की हद तक अव्यावहारिक भी ह ै
और राजनीतिक तौर पर प्रतिगामी भी। कोई भी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ऐसी 
माँग की वकालत क्यों करेगा? आज तो इतिहास ने इस बात के लिए और भी 
ज़्यादा मफु़ीद हालात महुयैा कराये हैं कि छोटे और निम्न मध्यम किसानों के उजड़ने 
पर समाजवादी कृषि  कार्यक्रम का एक नये रूप में प्रचार किया जा सके। ऐसे में, हम 
उजड़ने वाले किसानों को वापस छोटे मालिक या छोटे हिस्सेदार के तौर पर ग़रीबी 
और बदहाली के कुचक्र में धकलने की वकालत क्यों करें? जब परूा तन्दूर ही हमारा 
ह ैतो फिर सिर्फ़  नान क्यों माँगें? 

और ये सारी सलाहें या सबक़ हमें यथार्थवाद, व्यावहारिकता और ग़ैर-
कठमुल्लावादी रुख़ रखने के बहाने से दिया जाता है। यह व्यावहारिकता नहीं 
बल्कि व्यवहारवादी समझौतापरस्ती और प्रतिगामिता ह।ै संसदीय वामपन्थियों की 
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मरू्खता और “कठमलु्लावाद” पर लेखक बेतरह नाराज़ ह।ै उसके अनसुार संसदीय 
वामपन्थियों ने यपूीए-एक सरकार से अपने उस राष्ट्रवादी कीड़े के कारण परमाण ु
क़रार के मदु्दे पर रिश्ता तोड़ लिया जो कि अन्त में मोदी के नेततृ्व में फ़ासीवादी उभार 
का एक कारक बना, जो कि औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के दौर में उसके भीतर घसु 
गया था! यह भी चमत क्ृ त कर दनेे वाला विश्लेषण ह।ै हम यहाँ संसदीय वामपन्थियों 
की इस कथित भलू की तो विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट 
ह ैकि नन्दीग्राम, सिगरू और लालगढ़ में अपने असली सामाजिक फ़ासीवादी रवैये 
को प्रदर्शित करने वाले संसदीय वाम के विषय में लेखक का विभ्रम बीमारी की हद 
तक ह।ै वह तणृमलू कांग्रेस के लम्पटों और माकपा के लम्पटों में माकपा के लम्पटों 
को बेहतर मानता ह!ै इसके विश्लेषण में औपनिवेशिक दौर में पैदा हुए राष्ट्रवाद को 
बेवजह ही घसुा दिया गया ह।ै माकपा और भाकपा केवल उन्हीं अर्थों में “राष्ट्रवादी” 
कह ेजा सकते हैं जिनके अनसुार वे दशेी छोटी पूँजी की नमुाइन्दगी करते हैं, हालाँकि 
अब ये काम भी वे बहुत मन से नहीं करते हैं। सिगूंर की घटनाओ ंके बाद माकपा 
ने अपने बचाव में जो कुछ लिखा उसका सार ये था कि बड़ी पूजँी ऐतिहासिक 
तौर पर ज़्यादा प्रगतिशील है और टटपुजँिया पूजँीवाद और खेती के क्षेत्र 
में छोटी किसानी की हिफ़ाज़त ऐतिहासिक तौर पर प्रतिगामी है! हालाँकि 
इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इस छोटी किसानी को उजाड़ने के लिए 
माकपा को ही सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए! बहरहाल, चूकँि रवि सिन्हा के 
लिए वामपन्थ एक ‘जेनेरिक’ श्रेणी ह ैऔर वह उस “पागलपन भरी परिधि” में नहीं 
जाना चाहते हैं जो कि संशोधनवाद, सामाजिक जनवाद आदि जैसे परुाने पड़े शब्दों 
को इस्तेमाल करती ह ै(!) इसलिए इस बाबत हमें उनकी अवस्थिति के विषय में और 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महससू होती। 

रवि सिन्हा के अनसुार भारतीय वामपन्थियों की दो समस्याए ँ हैं। एक ह ै
कठमलु्लावाद जिसके कारण वे भविष्य के समाजवाद की एक व्यावहारिक रूपरेखा 
या एक व्यापक कार्यक्रम जनता के सामने नहीं पेश कर पाते हैं। इसका कारण यह 
ह ै कि तमाम नये समाजवादी सिद्धान्तकारों का तथाकथित ‘इक्कसवीं सदी का 
समाजवाद’ और ‘भावी समाजवाद’ बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों की स्मृतियों 
का बन्दी बना हुआ ह ैऔर उससे आगे नहीं दखे पा रहा ह।ै इसका कारण यह ह ैकि इन 
वामपन्थियों के लिए बीसवीं सदी का समाजवाद एक प्रामाणिक (canonical) मॉडल 
बना हुआ ह।ै जहाँ तक हम जानते हैं समाजवाद के तमाम नये सिद्धान्तकारों 
को यहाँ बेकार में ही घसीट दिया गया है। इसका कारण यह ह ैकि चाह ेइस्तेवान 
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मेस्ज़ारोस हों, माइकल लेबोवित्ज़ हों या फिर मार्ता आनेकर जैसे बदु्धि‍जीवी 
हों, वे बीसवीं सदी के समाजवादी मॉडल के प्रति एक ‘रिजेक्शनिस्ट’ रुख़ रखते हैं 
और कम-से-कम उनके बारे में यह कहना कि वे बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों 
की स्मृतियों के बन्दी बने हुए हैं, हास्यास्पद हैं। बल्कि यह कहा जा सकता ह ैकि वे 
भयंकर स्मृति-लोप का शिकार हैं। सोवियत समाजवादी प्रयोगों की उनकी समझदारी 
और जानकारी के बारे में जितना कम कहा जाये उतना अच्छा ह।ै मिसाल के तौर 
पर, इस्तेवान मसे्ज़ारोस अपनी एक हालिया रचना में लिखते हैं कि स्तालिन ने ट्रेड 
यनूियनों को राज्य के अधीन लाने के लिए उन्हें ‘कन्वेयर बेल्ट’, ‘ट्रांसमिशन बेल्ट’ 
आदि की संज्ञा दी थी! कोई भी सोवियत इतिहास का जानकार जानता ह ैकि लेनिन 
ने ये शब्द इस्तेमाल किय थे और वह भी केवल ट्रेड यनूियनों के लिए नहीं बल्कि 
बल्कि सर्वहारा अधिनायकत्व की परूी मशीनरी के लिए जिसके लिए उन्होंने ‘कॉग 
व्हील्स’ और ‘कन्वेयर बेल्ट’ या ‘ट्रांसमिशन बेल्ट’ के रूपक का प्रयोग किया था। 
दसूरी बात यह कि उन्होंने ऐसा ठीक इसलिए किया था क्योंकि वह त्रत्स्की द्वारा ट्रेड 
यनूियनों के राजकीयकरण के ख़िलाफ़ थे! लेकिन मसे्ज़ारोस यहाँ सारे ऐतिहासिक 
विवरणों को गड्ड-मड्ड कर अजीब खिचड़ी पका दतेे हैं। ऐसे ही उदाहरण हम 
लेबोवित्ज़ और आनेकर की रचनाओ ंसे भी द ेसकते हैं, जिसके लिए हमारे पास 
यहाँ स्थान नहीं ह।ै लेकिन एक बात तय ह ै– “भावी समाजवाद” और “इक्कसवीं 
सदी के समाजवाद” के इन सिद्धान्तकारों के लिए बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोग 
न केवल कोई मॉडल नहीं हैं, बल्कि उनके अनसुार इन मॉडलों में सीखने के लिए 
ज़्यादा कुछ नहीं ह।ै इसके अलावा, अगर बेदिय,ू ज़िज़ेक आदि की बात करें तो वे 
तो रवि सिन्हा से भी आगे बढ़कर बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों को आपदा 
(disaster) मानते हैं, लिहाज़ा, रवि सिन्हा निश्चित तौर पर उनके बारे में तो बात 
नहीं ही कर रह ेहैं। इसलिए रवि सिन्हा यहाँ तथ्यतः ग़लत हैं। 

यह ज़रूर ह ै कि भारत में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन में कठमलु्लावाद 
एक अहम समस्या ह;ै विशषे तौर पर, कार्यक्रम के प्रश्न पर। जिस कठमलु्लावाद की 
बात रवि सिन्हा कर रह ेहैं, उसके बारे में वे कुछ विस्तार से लिखते तो ज़्यादा बेहतर 
होता। लेकिन एक बात तय है कि इस कठमुल्लावाद को जो भी सघंटित करता 
हो, इसके विकल्प के तौर पर जो धुरीविहीन “मुक्त” चिन्तन वह पेश कर 
रहे हैं वह न केवल कोई नया व्यावहारिक समाजवादी कार्यक्रम के निर्माण 
की ओर नहीं ले जा सकता है, बल्कि दरअसल वह पुराने दन्त-नखविहीन 
सामाजिक-जनवाद, सशंोधनवाद, उदार बुर्जुआ व्यहवारवाद और सुधारवाद 
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का ही एक विचित्र मिश्रण है। इसे बस पाण्डित्यपरू्ण भाषा की नयी बोतल में पेश 
करने का प्रयास किया गया ह।ै 

रवि सिन्हा के अनसुार, भारतीय वामपन्थियों के लिए दसूरी समस्या ह ै
लोकरंजकतावाद जिसके कारण वे उदार बरु्जुआ वर्ग जितना भी रैडिकल नहीं हो 
पाते। वे यगु की ऐतिहासिक चतेना और जनता की अस्तित्वमान लोकप्रिय चतेना के 
बीच के अन्तर को कम करने के लिए उतने साहसिक क़दम भी नहीं उठा पाते जितना 
कि उदार बरु्जुआ लोग उठा लेते हैं। यहाँ के वामपन्थी ‘नॉस्टैल्जिक’ होकर राष्ट्रवाद 
के दौर को गाँधीवादी समदुायवादी भावना को याद करते हैं जब कम्युनिस्ट पार्टी 
का किसानों से जैविक रिश्ता बना हुआ था और फिर जनता से रिश्ता टूट जाने पर 
वामपन्थ की असफलता का दोष डाल दतेे हैं! यहाँ सारी बातें जानबझूकर गड्डमड्ड 
कर दी गयी हैं। पहला प्रश्न यह ह ैकि यगु की कौन-सी ऐतिहासिक चतेना और कौन-
से उदार बरु्जुआ की बात यहाँ की गयी ह?ै लेख के पहले के स्वर और अन्तर्वस्तु 
से हम बता सकते हैं यहाँ यगु की ऐतिहासिक चतेना का रिश्ता भी आधनुिकता से 
ह ैऔर उदार बरु्जुआ के रूप में हम इतिहास में अम्बेडकर को दखे सकते हैं और 
आज के दौर में सम्भवतः तीस्ता सेतलवाड़ या मकुुल सिन्हा जैसे लोगों को। हमारा 
समझना है कि युग की ऐतिहासिक चेतना आज पूजँीवादी आधुनिकता से 
आगे निकल चुकी है। और ठीक इसीलिए आज स्पष्ट तौर पर उन उदार बुर्जुआ 
लोगों और उनकी राजनीति से ज़्यादा की ज़रूरत है जिनकी बात रवि सिन्हा 
कर रहे हैं। दसूरा प्रश्न यह ह ै कि आज कौन-से क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट गाँधीवादी 
समदुायवाद को लेकर ‘नॉस्टैल्जिक’ हैं? चूकँि मार्क्सवाद और वामपन्थ की लेखक 
की परिभाषा अभतूपरू्व रूप से व्यापक ह ैइसलिए हो सकता ह ैकुछ ऐसे लोग हों! 
लेकिन वामपन्थी लोग किसानों या जनता से कम्युनिस्ट पार्टी के अतीत के जड़ुाव 
को लेकर ‘नॉस्टैल्जिक’ हैं और उसके टूट जाने से दखुी हैं। और उनके इस दखुी 
होने से लेखक दखुी ह!ै हालाँकि, अगर कोई कम्युनिस्ट जनता से जड़ुाव के टूटने पर 
अफ़सोसज़दा ह,ै तो इसमें ग़लत क्या ह?ै लेकिन बात यह ह ैकि हमारी जानकारी में 
कोई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केवल इसी को एकमात्र समस्या नहीं मानता ह।ै अगर 
हमारी जानकारी कम ह ैऔर ऐसे लोग भी हैं तो हम निश्चित तौर पर रवि सिन्हा 
की इस बात से सहमत हैं कि केवल जनता से जड़ुाव होना ही सारी समस्याओ ंका 
समाधान नहीं ह ैऔर एक सही विचारधारात्मक और राजनीतिक कार्यदिशा का होना 
भी उतना ही ज़रूरी ह।ै लेकिन हमें नहीं लगता कि इस दिशा में लेखक द्वारा दिय गये 
सबकों से कोई लाभ होता ह,ै हानि की सम्भावना ज़रूर ह।ै साथ ही हमें ऐसा भी 
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लगता है कि जिन लोगों के हाशिये पर होने का एक अहम कारण जनता से 
जुड़ाव नहीं होना भी है, कम-से-कम उन्हें तो इस बारे में अफ़सोसज़दा होना 
ही चाहिए! 

चौथा सबक़ : ‘समझदारो ंको सलाह देना आसान होता है’ 
(सर्बियाई लोकोक्ति) 

“मैं हमशेा सिखाता रहता हू।ँ मैं कब सीखूगँा?” 

(बेर्टोल्ट ब्रेष्ट, ‘गैलीलियो’) 

“वह जो चीज़ों से किनारा करके खड़ा रहता ह,ै उसके साथ यह जोखिम होता ह ै
कि वह अपन आपको दसूरों से बेहतर समझने लगे और समाज की अपनी आलोचना 
का दरुुपयोग अपन निजी हितों के लिए विचारधारा के तौर पर करने लगे।” 

(थियोडोर अडोर्नो) 

जैसा कि लेखक स्वय मानते हैं, यह चौथा और आख़िरी सबक़ वास्तव में कोई 
सबक़ नहीं ह ैबल्कि हालिया स्वतःस्फूर्त  सामाजिक आन्दोलनों की एक पड़ताल 
करने का प्रयास ह ैऔर इस बाबत वामपन्थ के कार्यभारों को सतू्रबद्ध करने की दिशा 
में एक क़दम ह।ै लेकिन जैसे ही आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि इन 
आन्दोलनों का एक विश्लेषण आपके सामने पेश किया जायेेगा, तो आपको एक 
के बाद एक नाउम्मीदियों का सामना करना पड़ता ह।ै स्पष्टतः लेखक ने बेवजह यह 
चौथा सबक़ अपने लेख में डाल दिया ह ैक्योंकि बेहद संक्षेप में इन आन्दोलनों के 
इतिहास और वर्तमान का एक बेहद ग़लत विश्लेषण पेश किया गया ह।ै सम्भवतः 
इस “सबक” को लेख में बस इसलिए डाल दिया गया ह ैकि लेख अपने समय की 
सही तरीक़े  से नमुाइन्दगी कर सके! क्योंकि जो विषय इसमें उठाया गया वह निश्चित 
रूप से व्यवस्थित आलोचनात्मक चर्चा का हक़दार था। 

यहाँ रवि सिन्हा ने हाल में हुए ‘ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट’ जैसे आन्दोलनों की चर्चा 
करते हुए दावा किया ह ैकि इनमें से कुछ ने आर थ्िक और राजनीतिक प्रश्न उठाये तो 
कुछ ने राजनीतिक प्रश्नों को भी एजेण्डे पर लिया। लेकिन इन सबमें जो बात साझा थी 
वह यह कि इन आन्दोलनों ने आधनुिकता और आधनुिकता के ज़रिय पहचानी जाने 
वाली एक परूी जीवन शलैी पर प्रश्न खड़ा किया। ऐसा कैसे हुआ और आधनुिकता 
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द्वारा प्रोत्साहित जीवन शलैी पर इन आन्दोलनों ने किस रूप में प्रश्न खड़ा किया इसे 
स्पष्ट नहीं किया गया ह।ै शायद इसका कारण यह ह ैकि लेखक इन आन्दोलनों की 
परिघटना के उत्स को 1960 के दशक के छात्र आन्दोलनों, नारीवादी आन्दोलनों, 
नस्लवाद-विरोधी और यदु्ध-विरोधी आन्दोलनों में दखेते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर 
कुछ सच्चाई भी ह।ै इन आन्दोलनों को नव-वामपन्थियों का समर्थन मिला और साथ 
ही इनके उभार में महान सर्वहारा सांस क्ृ तिक क्रान्ति द्वारा प्रोत्साहित आमलूगामिता 
की भी एक भमूिका थी। लेकिन लेखक के अनसुार इन आन्दोलनों ने ऐसे नये 
सामाजिक आन्दोलनों के यगु की शरुुआत की जो कि कम्युनिस्ट पार्टियों की अगवुाई 
में चले मज़दरू आन्दोलनों और राष्ट्रवादियों और साथ ही वामपन्थियों की अगवुाई 
में चले उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलनों से काफ़ी भिन्न थे। बकौल रवि सिन्हा इनमें 
से कुछ आन्दोलनों को काफ़ी सफलता मिली और उन्होंने मानवता के सामाजिक-
राजनीतिक-विचारधारात्मक-सांस क्ृ तिक भदूृश्य को बदल डाला। कुछ अन्य जिन 
विशिष्ट मदु्दों पर शरुू हुए थे, उन विशिष्ट मदु्दों के अप्रासंगिक होते हुए विश्व इतिहास 
के नेपथ्य में चले गये। लेखक के अनसुार, 1960 के दशक के आन्दोलनों और अब 
समकालीन स्वतःस्फूर्त  सामाजिक आन्दोलनों के बतेू पर कुछ नववामपन्थी आदि 
ये दावे कर रह ेहैं कि अब पार्टियों द्वारा या उनके नेततृ्व में संगठित आन्दोलनों का 
यगु बीत गया ह।ै अब नये स्वतःस्फूर्त  या ढीले-ढाले तौर पर संगठित सामाजिक 
आन्दोलनों का यगु आ चकुा ह।ै इस दावे पर रवि सिन्हा सन्देह करते हैं लेकिन इसके 
खण्डन के लिए कोई तर्क  नहीं पेश करते। वह कहते हैं कि ये नये सामाजिक आन्दोलन 
अब उतने नये नहीं रह गये हैं। ग़ौरतलब ह ैकि इनमें वह वर्ल्ड सोशल फोरम को भी 
जोड़ते हैं जो कि सामाजिक प्रश्नों तक सीमित रहा, और अरब बसन्त और तहरीर 
चौक को भी, जिन्होंने अपेक्षाकृ त ज़्यादा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रश्नों को खड़ा किया। 
इसके बाद बस वह इतना ही कहते हैं कि पता नहीं ऐसे सामाजिक आन्दोलनों की 
हिमायत करने वाले लोग कब तक दनुिया को बदलने के कार्यभार में ऐसे सामाजिक 
आन्दोलनों का कोई विकल्प न होने, वामपन्थियों और वर्ग-आधारित आन्दोलनों 
की असफलता की ओर इशारा करते रहेंगे?! इसका क्या मतलब ह?ै निश्चित तौर 
पर वे तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि कम्युनिस्टों की ओर से सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनों के ही धरातल पर उन्हें उचित उत्तर नहीं दिया जाता! कम-से-कम ऐसे 
‘रेटॉरिकल’ प्रश्नों को पछूने से तो वे नहीं रुकें गे! बहरहाल, हम इन नये स्वतःस्फूर्त  
सामाजिक आन्दोलनों के विषय में रवि सिन्हा की समझदारी पर एक आलोचनात्मक 
दृष्टि डालते हैं। 
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रवि सिन्हा कहते हैं कि इन आन्दोलनों ने, जिसमें वे वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑक्युपाई 
आन्दोलन, अरब बसन्त सभी को शामिल करते हैं, आधनुिकता और आधनुिकता 
द्वारा प्रेरित जीवन शलैी पर प्रश्न खड़ा किया। हमें ऐसा नहीं लगता ह ैऔर इस दावे 
के पक्ष में रवि सिन्हा ने कोई दलील पेश करना भी ज़रूरी नहीं समझा ह।ै पहली बात 
तो यह है कि जिन आन्दोलनों के नाम रवि सिन्हा ने गिनाये हैं उन्हें एक टोकरी 
में रखना सम्भव ही नहीं है। दूसरी बात यह कि तमाम बेहद बुनियादी फ़र्क़ों के 
साथ अगर हम कोई एक साझा चारित्रिक आभिलाक्षणिकता इन आन्दोलनों 
में देखना ही चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह इनके द्वारा आधुनिकता और 
उसकी जीवन शैली पर प्रश्न खड़ा करना तो क़तई नहीं है। अगर कोई एक 
साझी ख़ासियत है तो वह यह है कि इन सभी आन्दोलनों ने किसी न किसी 
तौर पर आज के अभूतपूर्व वैश्विक पूजँीवादी सकंट के दौर में तमाम देशों में 
कल्याणकारी राज्यों के पीछे हटने पर, ख़त्म होती सामाजिक और आर्थिक 
सुरक्षा और बढ़ती अनिश्चितता पर, असमानता और पूजँीवाद के अन्य 
तोहफ़ों जैसे कि बेघरी, पर्यावरणीय विनाश आदि पर प्रश्न खड़ा किया, चाहे 
इन आन्दोलनों में कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ भी क्यों न सक्रिय रही हों। 
कुछ मामलों में ये आन्दोलन अपने इस विरोध के बारे में सचते थे और इरादतन इन 
चीज़ों का विरोध कर रह े थे और अन्य मामलों में वे पूँजीवाद द्वारा लायी जा रही 
तबाही की रोगात्मक प्रतिक्रिया (pathological reaction) थे। ये आन्दोलन 
कुछ मामलों कुछ ज़्यादा या कुछ कम, ज़्यादा स्पष्ट या आकारहीन कि़स्म के हो 
सकते हैं; लेकिन यह बात उनमें समान थीः इनमें से अधिकांश स्वतःस्फूर्त  पूँजीवाद-
विरोधी आन्दोलन थे; और इस रूप में वे आधनुिकता के उन रूपों का विरोध कर 
रह े थे, जो कि पूँजीवादी व्यवस्था और समाज अपने सबसे पतनशील, मरणासन्न 
और मानवद्रोही दौर में पैदा कर रह े हैं। लेकिन अपने आप में उनका एजेण्डा 
आधुनिकता और उसकी जीवन-शैली का विरोध करना नहीं था। वास्तव में, 
ये आन्दोलन स्वयं आधुनिक आन्दोलन ही थे। ये आन्दोलन भमूण्डलीकरण 
और नग्न नवउदारवादी नीतियों का विरोध कर रह े थे जो कि आज के ढाँचागत 
संकट के दौर में जनता के ऊपर कहर बरपा कर रह ेथे। निश्चित तौर पर, अमरेिका 
में ये आन्दोलन ‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन का ही रूप ग्रहण करते और अरब विश्व में 
ये ‘अरब बसन्त’ का ही रूप ग्रहण करते; यह भी कहना पनुरुक्तिपरू्ण ही होगा कि 
‘कमज़ोर कड़ियों’ में वैश्विक पूँजीवाद के संकट के फलस्वरूप अगर कोई स्वतःस्फूर्त  
आन्दोलन भी पैदा होगा तो उसका ज़्यादा राजनीतिक चरित्र होगा और उसमें संगठन 
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का तत्व भी अपने पश्चिमी समानान्तरों से ज़्यादा होगा। इसका स्पष्ट कारण मिस्र 
समते अन्य अरब दशेों के राजनीतिक अर्थशास्त्र और इतिहास और अमरेिका या 
पश्चिमी व उत्तरी यरूोप के दशेों के राजनीतिक अर्थशास्त्र और इतिहास के फ़र्क़  में 
अन्तर्निहित ह।ै इसलिए वैश्विक सकंट ने अलग-अलग जगह अलग-अलग 
प्रकार के स्वतःस्फूर्त  पूजँीवाद-विरोधी आन्दोलनों को जन्म दिया। जो बात 
साझा थी वह था एक भमूण्डलीकृ त पूँजीवादी विश्व का विश्व ऐतिहासिक सन्दर्भ 
सन्दर्भ यानी कि अब तक का सबसे ढाँचागत आर थ्िक संकट और साथ ही इस 
पूँजीवाद के संकट का बोझ जनता पर डाले जाने के विरोध में जनता के स्वतःस्फूर्त  
पूँजीवाद-विरोधी आन्दोलन। लेकिन यही इन आन्दोलनों की कमज़ोरी भी थीः 
आज महज़ स्वतःस्फूर्त  पूजँीवाद-विरोध पर्याप्त नहीं है। चूकँि इन आन्दोलनों 
की राजनीति और विचारधारा अस्पष्ट, अपरू्ण और धुधंली थी, इसलिए वे कोई 
सकारात्मक प्रस्ताव रख ही नहीं सके और पूँजीवादी व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं 
पेश कर पाये। जैसा कि स्लावोय ज़िज़ेक ने ‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन के बारे में कहा 
था, यह काफ़ी हद तक कल्याणकारी राज्य के नॉस्टैल्जिया में जी रहा ह ैऔर उसकी 
वापसी की माँग कर रहा ह,ै जबकि आज ज़रूरत ह ैपूँजीवादी कल्याणकारी राज्य 
की माँग से आगे जाकर कम्युनिज़्म की माँग करने की, क्योंकि कल्याणकारी राज्य, 
वैसे भी, वापस आ ही नहीं सकता ह।ै ज़िज़ेक से आम तौर पर सहमत न होते हुए 
भी इस प्रेक्षण से सहमति जतानी होगी। आज पूजँीवाद जिस ढाँचागत सकंट से 
गुज़र रहा है वह 1930 के दशक की महामन्दी से इन मायनों में भिन्न है कि 
अब कोई वास्तविक ‘बूम’ का दौर आयेगा ही नहीं। कल्याणकारी राज्य एक 
अभतूपरू्व तेज़ी के दौर की पैदावार था, जो कि द्वितीय विश्वयदु्ध के बाद पश्चिमी 
पूँजीवाद दखे रहा था। अमरेिकी ‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन कुछ अर्थों में अमरेिकी स्वर्ण 
यगु के ‘हैंगओवर’ को ही अभिव्यक्त कर रहा था। ज़िज़ेक के विश्लेषण के तमाम 
नकु़्तों और कम्युनिज़्म के उनके मॉडल से बनुियादी असहमति रखने के बावजदू उनके 
इस प्रेक्षण को सही माना जाना चाहिए। 

दसूरी ओर अरब बसन्त भी हालाँकि पूँजीवाद-विरोध से आगे नहीं जा सका, 
लेकिन यह कई मायनों में ‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन से भिन्न था। पहली बात तो 
यह कि मिस्र के आन्दोलन में मज़दूर आन्दोलन सबसे अहम सघंटक अंग 
था, हालाँकि बाद में यह एक सही और एकीकृत राजनीतिक नेतृत्व के 
अभाव में टटपुजँिया आमूलगामिता में सहयोजित हो गया। लेकिन टटपुँजिया 
आमलूगामिता थोड़े समय के लिए पैदा होती और फिर सोती रहती ह।ै जब टटपुँजिया 
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रूमानी आमलूगामिता घर बैठ गयी, तब भी मिस्र के महल्लम जैसे इलाक़ों में ज़बरदस्त 
मज़दरू आन्दोलन जारी रहा और अब भी जारी ह।ै तहरीर चौक से शरुू हुए आन्दोलन 
ने मिस्र में वे वस्तुगत परिस्थितियाँ निर्मित कर दी थीं जब जनता व्यवस्थागत परिवर्तन 
के लिए तैयार थी और मिस्र का शासक वर्ग अपने शासन को जारी रखने में सक्षम 
नहीं था। लेकिन एक सही राजनीतिक विचारधारा और संगठन के अभाव में ‘क्रान्ति 
की घड़ी बीत गयी’ और मिस्र की जनता को पहले मसु्लिम ब्रदरहुड और फिर सेना 
के शासन के प्रतिक्रियावादी दौर को झलेना पड़ रहा ह।ै आने वाले समय में भी मिस्र 
शान्त नहीं होने वाला ह,ै लेकिन यह भी तय ह ैकि क्रान्तिकारी परिस्थिति को क्रान्ति 
में तब्दील करने के लिए जिस अभिकर्ता की आवश्यकता ह,ै उसके अनपुस्थित रहते 
हुए शासन (regime) बदल सकता ह ैलेकिन व्यवस्था (system) नहीं। बहरहाल, 
हम यहाँ अरब बसन्त और विशषे तौर पर मिस्र के जनान्दोलन की व्याख्या नहीं पेश 
कर सकते। मूल बात यह है कि रवि सिन्हा बिना कोई विश्लेषण पेश किये इन 
सभी आन्दोलनों को एक कोष्ठक में रख देते हैं और उन पर आधुनिकता और 
जीवन शैली का विरोध करने का बेजा आरोप थोप देते हैं, जो कि तथ्यतः 
भी ग़लत है और राजनीतिक तौर पर भी ग़लत है। 

जैसा कि हमने कहा ह,ै इस प्रेक्षण में कुछ सच्चाई ह ैकि आज के नव-वामपन्थी, 
उत्तर-मार्क्सवादियों, उत्तर-आधनुिकतावादियों के विचारधारात्मक उत्स को 1960 के 
दशक के आन्दोलनों में तलाशा जा सकता ह,ै जैसा कि हमने कहीं और भी लिखा 
ह ै(‘सोवियत समाजवादी प्रयोग और समाजवादी संक्रमणः इतिहास और सिद्धान्त 
की समस्याए’ँ, पाँचवी अरविन्द स्मृति संगोष्ठी, इलाहाबाद में पेश आधार-पेपर, 
arvindtrust.org पर उपलब्ध)। लेकिन ऐसा आज के पूँजीवाद-विरोधी आन्दोलनों 
और विशषे तौर पर उनके समकालीन सिद्धान्तकारों के बारे में एक ही अर्थ में 
कहा जा सकता हःै इन सिद्धान्तकारों और कम-से-कम पश्चिमी उन्नत पूँजीवादी 
दशेों में हुए पूँजीवाद-विरोधी स्वतःस्फूर्त  आन्दोलनों के विचारधारात्मक उत्स को 
ही 1960 के दशक के आन्दोलनों में दखेा जा सकता ह ैक्योंकि उनका ऐतिहासिक, 
राजनीतिक, सामाजिक और आर थ्िक सन्दर्भ और पृष्ठभमूि पहले से गणुात्मक रूप से 
भिन्न ह।ै आज के स्वतःस्फूर्त  पूँजीवाद-विरोधी आन्दोलनों का 1960 के दशक के 
आन्दोलनों से सीमित अर्थों में कुछ विचारधारात्मक उत्सों को साझा करने से ज़्यादा 
कोई रिश्ता नहीं ह।ै 1960 के दशक का अन्त कई बातों से पहचाना जा सकता था। 
पूँजीवाद का ‘स्वर्ण यगु’ समाप्ति की ओर था; सोवियत संघ में समाजवाद के पतन 
और सामाजिक साम्राज्यवाद के उदय और परू्वी यरूोप और दनुिया के अन्य हिस्सों 
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में उसके कुकर्म और अमरेिकी साम्राज्यवाद के साथ उसकी प्रतिस्पर्द्धा के साथ 
दनुिया भर में प्रगतिशील राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में एक पैथोलॉजिकल 
प्रतिक्रिया का जन्म, विशषे तौर पर यरूोप में; महान सर्वहारा सांस क्ृ तिक क्रान्ति और 
माओवाद का यरूोप के बौद्धिक व राजनीतिक दायरों में दोहरा प्रभाव (यानी एक 
ओर माओवाद के प्रभाव में नयी माओवादी पार्टियों का जन्म और वहीं दसूरी ओर 
एक छद्म-माओवाद का पैदा होना जो कि अन्त में ग़ैर-पार्टी क्रान्तिवाद, ऑपराइज़्मो, 
काउंसिल कम्युनिज़्म, अराजकतावादी-संघाधिपत्यवाद के रास्ते से होता हुआ उत्तर-
मार्क्सवाद की विभिन्न प्रजातियों के रूप में परिणत हुआ जो कि आज मार्क्सवाद 
से ज़्यादा रैडिकल किसी विचारधारा के दावे कर रह ेहैं); नागरिक अधिकार और 
नस्लवाद-विरोधी आन्दोलनों का होना; स्त्रवादी आन्दोलनों और विचारधार की 
दसूरी लहर (second wave) का आना; वित्तीय पूँजीवाद का द्वितीय विश्वयदु्धोत्तर 
दौर में एक गणुात्मक 200 रूप से नये परजीवी दौर में प्रवेश जिसे उत्तर-फोर्डवाद 
(post-fordism), ऋण-वित्तपोषित ‘बमू’, वि-विनियमन (deregulation), बाज़ार 
‘फ्रलेक्ज़िबिलाइज़ेशन’ आदि से पहचाना जाता ह,ै जिसमें कि वित्तीय पूँजी अभतूपरू्व 
रूप से सट्टेबाज़ और अनतु्पादक रूप में सामने आयी; इसके साथ ही उत्तर औद्योगिक 
सिद्धान्त, उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धान्त और उत्तरआधनुिकतावाद का पैदा होना 
और कई वामपन्थी बदु्धि‍जीवियों का इन ‘रेटॉरिकल रैडिकलिटी’ वाले सिद्धान्तों में 
‘कन्वर्ज़न’, जो कि सोवियत समाजवाद के पतन के ‘पैथोलॉजिकल प्रतिक्रिया’ का 
ही एक अगं था; इनमें और बहुत-सी चारित्रिक आभिलाक्षणिकताए ँजोड़ी जा सकती 
हैं, जिनसे कि 1960 के दशक को और साथ ही 1970 के दशक को भी पहचाना जा 
सकता था। उस दौर में जो सामाजिक आन्दोलन पैदा हुए उन पर इन विचारधाराओ ं
की अमिट छाप थी, जिसमें साम्राज्यवाद-पूँजीवाद के अपराधों पर समचू ेप्रबोधन, 
आधनुिकता, तर्क णा पर थोप दिया गया; मार्क्सवाद को प्रबोधन द्वारा प्रेरित तर्क णा 
और आधनुिकता के महाख्यान का ही एक अध्याय घोषित किया गया; हर प्रकार 
की सामान्यता (generality) या सावैभौमता (universality) की अवधारणा 
को आधनुिकता की दमनकारी पाश्चात्य परियोजना का अगं माना गया और हर तरफ़ 
खण्डों (fragments) और अन्तर (difference) के जश्न को प्रोत्साहन दिया 
गया, हालाँकि यह और कुछ नहीं था बल्कि खण्डों और अन्तरों का सार्वभौमीकरण 
ही था! इस सारी दार्शनिक जगुाली का राजनीतिक निचोड़ यह थाः यह सच है कि 
उदार पूजँीवाद मानवता को तबाही और बरबादी दे रहा है, लेकिन इसका 
विकल्प पेश करने का दावा करने वाले लोगों ने भी क्या दिया? सर्वसत्तावाद! 
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इसलिए एक छद्म विकल्पों का समचु्चय पेश किया गया : उदार बरु्जुआ जनवाद, जो 
कम-से-कम कुछ वैयक्तिक स्वतन्त्रता और अधिकार तो दतेा ह,ै या फिर सर्वसत्तावाद 
(जो हर प्रकार की स्वतन्त्रता और अधिकार को कुचलकर रख दतेा ह)ै! 1990 के 
दशक की शरुुआत तक यह छद्म विकल्पों का समचु्चय अपने सबसे बरेु रूप में सामने 
आ चकुा था जब फ़्रांसिस फुकोयामा ने ‘इतिहास के अन्त’ का नारा बलुन्द किया। 
ख़रै, वह पूँजीवादी विजयवाद (triumphalism) का स्वर्ण यगु था। 1990 के दशक 
का अन्त आते-आते उत्तरआधनुिक उन्मादी चीख-पकुार मिमियाहट में तब्दील हो 
चकुी थी क्योंकि पूँजीवाद 1997 के एशियाई बाघों के धराशायी होने के साथ एक 
अल्पजीवी तेज़ी के दौर के अन्त में आ चकुा था, और सोवियत संघ के नकली 
लाल झण्डे के गिरने को लेकर पैदा हुआ उल्लास भी अब दहुरावपरू्ण और उबाउफ 
बन चकुा था। 2000 के दशक में पूँजीवादी विजयवाद अपनी कब्र में जा चकुा था 
और नंगे पूँजीवादी विजयवाद का ढोल बजाने वाले उत्तरआधनुिकतावादियों की 
बजाय सामाजिक आन्दोलन वाले, एनजीओपन्थी, उत्तरमार्क्सवादी कम्युनिज़्म की 
बात करने वाले बहते ू(vagabond) दार्शनिक पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के लिए ज़्यादा 
उपयोगी हो गये हैं। 

आज तमाम पूँजीवाद-विरोधी आन्दोलनों के सिद्धान्तकार जैसे नेग्री, हार्ट, बेदिय,ू 
हलैोवे, और थोड़ा अलग अर्थों में ज़िज़ेक (क्योंकि उनको सीध ेनेग्री, हार्ट या बेदिय ू
की श्रेणी में रखना विश्लेषण के लिए कई असवुिधाए ँपैदा करता ह)ै वास्तव में यह 
नहीं कह रह ेकि पूँजीवाद का कोई विकल्प नहीं ह।ै वे एक नये कि़स्म के कम्युनिज़्म 
की बात कर रह ेहैं; वास्तव में, वे पूँजीवाद का ही एक नया सैद्धान्तिकीकरण पेश 
कर रह े हैं, जिसमें पूँजीवाद एक अवैयक्तिक शक्ति (impersonal entity) बन 
जाता ह;ै उसका विरोध करने वाले भी एक अवैयक्तिक, आकारहीन चीज़ बन 
जाते हैं, जिसे नेग्री और हार्ट ‘मल्टीट्यडू’ का नाम दतेे हैं; और जिस चीज़ के 
लिए लड़ना और जिसके ख़िलाफ़ लड़ना ह ैवह भी अवैयक्तिक और अस्पष्ट सी 
चीज़ बन जाती ह!ै पूँजीवाद की जगह ‘एम्पायर’ ले लेता ह ैऔर सर्वहारा वर्ग की 
जगह ‘मल्टीट्यडू’ ले लेता ह।ै बेदिय ूके मतुाबिक़ मकु्तिकामी परियोजना के लिए 
राज्य और पार्टी जैसी अवधारणाए ँअप्रासंगिक हो चकुी हैं। ‘सबट्रैक्शन’ सिद्धान्त 
जैसे निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवाद के सिद्धान्त आ रह े हैं जो दावा करते हैं कि आज 
क्रान्तिकारी परिवर्तन के आन्दोलनों को वैश्विक पूँजी के वर्चस्व के क्षेत्रों से अपने 
आपको वापस ले लेना चाहिए (withdraw) जिससे कि वैश्विक पूँजी का ढाँचा ढह 
जायेेगा और जन भागीदारी के नये रूपों के ज़रिय राज्यसत्ता का राजनीतिक रूपान्तरण 
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हो जायेेगा; यानी कि क्रान्ति कैसे न करें, इसके सैद्धान्तिकीकरण पेश किये जा 
रहे हैं। यह वैश्विक पूजँी के वर्चस्व की नयी रणनीति हैः ‘यह मत कहो कि 
दूसरी दुनिया सम्भव नहीं है! यह कहो कि बहुत-सी दूसरी दुनियाए ँसम्भव 
हैं! लेकिन किसी एक को भी बनाने के बारे में भी कुछ मत बताओ! और जो 
दूसरी दुनिया वाक़ई मुमकिन है, उसके लिए ज़रूरी बदलाव से अभिकर्ता 
और अभिकरण को छीन लो! परिवर्तनकामी सामाजिक ताक़तों को बताओ 
कि राज्य और पार्टी और वर्ग की अवधारणाए ँ अप्रासगंिक हो चुकी हैं!’ 
आज के स्वतःस्फूर्त  पूँजीवाद-विरोधी जनान्दोलनों को ये नये बहते ूदार्शनिक और 
विचारक यही बता रह ेहैं और निश्चित तौर पर इस तरह के विचारों का उनके बताये 
बग़ैर भी इन आन्दोलनों पर अच्छा-ख़ासा प्रभाव ह,ै क्योंकि इन आन्दोलनों के 
भीतर भी ऐसे ग़ैर-पार्टी क्रान्तिवादी और अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी समहू 
सक्रिय हैं जो इन विचारों को मानते हैं। वैसे भी हमें भलूना नहीं चाहिए कि नेग्री और 
ट्रॉण्टी जैसे सिद्धान्तकारों का मलू मज़दरू आन्दोलन में सक्रिय अराजकतावादी और 
अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी रुझानों में ही था। 

इस रूप में हम कह सकते हैं कि आज के स्वतःस्फूर्त  पूजँीवाद-विरोधी 
आन्दोलनों पर उन विचारधाराओ ंका असर है जो कि काफ़ी हद तक 1968 
के भ्रमित पेरिस में जन्मी थीं। लेकिन आज के आन्दोलन उस दौर के आन्दोलनों 
की निरन्तरता में नहीं रख ेजा सकते और न ही यह माना जा सकता ह ैकि 1960 के 
दशक के सामाजिक आन्दोलन (चाह ेइसका जो भी मतलब होता हो!) आज के इन 
जनान्दोलनों की परिघटना के लिए मील का पत्थर थे, जैसा कि रवि सिन्हा मानते 
हैं। ऐतिहासिक आर थ्िक, राजनीतिक और सामाजिक सन्दर्भ बिल्कु ल भिन्न हैं। और 
विचारधारात्मक तौर पर जो निरन्तरता का तत्व मौजदू ह,ै उसे हम ऊपर चिन्हित कर 
चकेु हैं। वास्तव में, आज जिस प्रकार के गै़र-पार्टी क्रान्तिवाद, संगठन-विरोध और 
अराजकतावादी-संघाधिपत्यवाद का प्रयोग नये विचारक व दार्शनिक इन आन्दोलनों 
से परिवर्तन का अभिकरण (agency) छीनने के लिए कर रह ेहैं, रवि सिन्हा उसकी 
कोई ससुंगत आलोचना नहीं पेश करते। और तो और वह इन सामाजिक आन्दोलनों 
में वह वर्ल्ड सोशल फोरम को भी शामिल करते हैं; मतलब, उनके लिए ‘आक्युपाई’, 
अरब बसन्त और वर्ल्ड सोशल फोरम में कोई बनुियादी विचारधारात्मक-राजनीतिक 
अन्तर नहीं ह ैऔर वे उन सभी की राजनीतिक अस्पष्टता, स्वतःस्फूर्त तावाद के लिए 
आलोचना करते हैं। जहाँ तक वर्ल्ड सोशल फोरम की बात ह,ै तो निश्चित तौर पर हम 
एक बार फिर कह सकते हैं कि उसकी स्वतःस्फूर्त ता के लिए आलोचना करना हिटलर 
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की वायलिन ख़राब बजाने की आलोचना करने के समान ह!ै और दूसरी बात यह 
है कि वर्ल्ड सोशल फोरम इतना स्वतःस्फूर्त  या अस्पष्ट है भी नहीं क्योंकि यह 
वास्तव में स्वतःस्फूर्त ता और अस्पष्टता को सचेतनता और स्पष्टता की ओर 
बढ़ने से रोकने के लिए सचेतन तौर पर बनाया गया सांगठनिक रूप है! यह 
सचतेन तौर पर संगठित स्वतःस्फूर्त ता और अस्पष्टता की सांगठनिक अभिव्यक्ति ह ै
और इस कार्य के लिए इसे फ़्रांस की सरकार से लेकर तमाम साम्राज्यवादी एजेंसियों 
से वित्त-पोषण प्राप्त होता ह।ै एक साम्राज्यवादी वित्त-पोषित संस्था जो कि जनता 
के तमाम संघर्षों के सहयोजन के लिए बनायी गयी ह,ै और अरब बसन्त में फ़र्क़  न 
करना रवि सिन्हा की राजनीतिक दृष्टि के बारे में काफ़ी-कुछ बताता ह।ै बहरहाल, रवि 
सिन्हा इन तमाम आन्दोलनों की कोई आलोचना पेश करने की बजाय एक जमुलेनमुा 
सवाल पछूते हैंः कि आख़ि‍री ऐसे आन्दोलन के विचारक कब तक वामपन्थियों की 
नाकामयाबी पर उंगली उठाते रहेंगे? यह कैसी आलोचना ह?ै दरअसल, यह करुण 
और दारुण स्वर भी लेखक के खुद की दार्शनिक, विचारधारात्मक और 
राजनीतिक अनिर्णय की अवस्था और डगमगाये हुए आत्मविश्वास को ही 
दिखलाता है। 

अन्तिम पैराग्राफ में रवि सिन्हा वामपन्थ की असफलता का कारण बताते हुए 
कहते हैं कि इसका कारण यह नहीं ह ैकि उसने उपरोक्त सामाजिक आन्दोलनों का 
अनसुरण नहीं किया, बल्कि इसका कारण यह ह ै कि उसके पास उपनिवेशवाद, 
राजतन्त्रवाद, सैन्य तानाशाहियों और सामन्तवाद से लड़ने की कला तो ह,ै लेकिन 
ये दशु्मन अब बीते ज़माने के दशु्मन बन चकेु हैं। आज के ज़माने के दशु्मन यानी कि 
पूँजीवाद-साम्राज्यवाद से लड़ने की कला उसे विकसित करनी होगी। वैसे तो यह एक 
हद तक ओवरस्टेटमेण्ट माना जायेेगा क्योंकि रूस में हुई समाजवादी क्रान्ति में रूसी 
कम्युनिस्टों के नेततृ्व में सर्वहारा वर्ग पूँजीवाद से ही लड़ रहा था, हालाँकि वह एक 
नवजात, अशक्त और पिछड़ा पूँजीवाद था और अर्द्धर्सामन्ती शक्तियों की बैसाखी 
पर भी टिका हुआ था; लेकिन इस बात में सत्यांश ह ैआज के दौर के पूँजीवाद से 
लड़ने की रणनीति और आम रणकौशल को विकसित करना भारत के लिए नहीं 
बल्कि दनुिया भर के मार्क्सवादियों के एजेण्डे पर सबसे केन्द्रीय प्रश्न ह।ै विशषे तौर 
पर, द्वितीय विश्वयदु्ध के बाद विश्व पूँजीवाद की कार्यपद्धति (modus Operandi) 
में आये बेहद अहम बदलावों को समझना आज बेहद ज़रूरी ह ैऔर उसके अनसुार 
नयी समाजवादी क्रान्ति की रणनीति और आम रणकौशल में आने वाली अहम 
बदलावों को सतू्रबद्ध करना भी बेहद आवश्यक ह।ै लेकिन इस नवोन्मेष के नाम 
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पर अगर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान के बुनियादी उसलूों को कोई बिना 
किसी जायेज़ तार्कि क कारण रद्द करने की बात करता है, तो वह घातक है; 
अगर कोई राज्य और क्रान्ति की बुनियादी लेनिनवादी थीसिस को छोड़ने, 
क्रान्तिकारी मार्क्सवाद और सशंोधनवाद में फ़र्क़  करने, फ़ासीवाद की एक 
सही मार्क्सवादी-लेनिनवादी समझदारी को छोड़ने, और यथार्थवाद और 
ठोस तथ्यों पर नतीजे निकालने के नाम पर सामाजिक-जनवाद, सुधारवाद, 
समाजशास्त्रीयतावादी प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, अनैतिहासिकतावाद और 
उदार बुर्जुआ सिद्धान्तों की बासी खिचड़ी पेश करता है, तो निश्चित तौर पर 
ऐसी खिचड़ी की सही जगह इतिहास की कचरा-पेटी ही हो सकती है। रवि 
सिन्हा का परूा सैद्धान्तिकीकरण वास्तव में एक ऐसी ही खिचड़ी ह,ै जिसे पाण्डित्यपरू्ण 
भाषा की चाशनी में डुबाकर परोसा गया ह।ै यह निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवादी बौद्धिक 
हलकों में काफ़ी प्रभावी और लोकप्रिय सिद्ध होगा क्योंकि उन्हें हमशेा कुछ न करने 
के बहाने चाहिए होते हैं, या हाशिय पर बने अपने आरामदहे नेह-नीड़ में बने रहने के 
बहाने चाहिए होते हैं; क्योंकि जैसा कि हमने बिल्कु ल शरुू में कहा था कि हाशिय 
पर रहने के अपने दखु होते हैं तो अपने सखु भी होते हैं; ये सखु उस सवुिधा और 
सरुक्षा-बोध से पैदा होते हैं, जो कि हाशिये पर रहने वाले सम्भ्रान्त बौद्धिक हलकों 
को नसीब होता ह।ै रवि सिन्हा का लेख ‘हाशिय पर खड़े (पड़े) समझदार लोगों के 
लिए सबक’ नहीं बल्कि ‘उन समझदार लोगों के लिए सबक़ हैं जो कि हाशिये पर 
ही पड़े रहना चाहते हैं’। 

जून, 2015

l l l





tupsruk

csgrj ft+Unxh dk jkLrk
csgrj fdrkcksa ls gksdj tkrk gS!

lEiw.kZ lwphi=k

ml ikj gS mEehnksa
vkSj mtkl dh
,d iwjh nqfu;k

v¡èksjk rks fli+QZ nsgjh ij g S
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ge gSa liuksa ds gjdkjs
ge gSa fopkjksa ds Mkfd;s

vke yksxksa ds fy,
t+:jh gSa os fdrkcsa
tks mudh ft+Unxh dh ?kqVu
vkSj eqfDr ds LoIuksa rd
igq¡pkrh gSa fopkj
tSls fd ck:n dh <sjh rd
vkx dh fpaxkjhA
?kj&?kj rd fpaxkjh fNVdkus okyk
rst+ gok dk >ksadk cu tkuk gksxk
ft+Unxh vkSj vkus okys fnuksa dk lp
crykus okyh fdrkcksa dks
tu&tu rd igq¡pkuk gksxkA

rhu n'kd ls Hkh igys izxfr'khy] tui{k/j lkfgR; dks tu&tu rd igq¡pkus dh eqfge dh
,d NksVh&lh 'kq#vkr gqbZ] cM+s ealwcs ds lkFkA ,d NksVh&lh nqdku vkSj iqQVikFkksa ij] eqgYyksa esa vkSj
nÝ+rjksa ds lkeus NksVh&NksVh izn'kZfu;k¡ yxkus okys rFkk lkbfdyksa ij] Bsyksa ij] >ksyksa esa Hkjdj ?kj&?kj
fdrkcsa igq¡pkus okys le£ir voSrfud okyf.V;jksa dh Vhe – 'kq#vkr cl ;gha ls gqbZA vkt ;g
oSpkfjd vfHk;ku mÙkj Hkkjr ds ntZuksa 'kgjksa vkSj xk¡oksa rd iQSy pqdk gSA vius izn'kZuh okguksa ds
ekè;e ls Hkh tupsruk dbZ jkT;ksa ds lqnwj dksuksa rd fgUnh] iatkch] ejkBh vkSj vaxzst+h lkfgR; ,oa
dyk&lkexzh ds lkFk lius vkSj fopkj ysdj tk jgh gS] thou&la?k"kZ&l`tu&izxfr dk ukjk ysdj tk
jgh gSA

;g vius <ax dk ,d vuwBk ç;kl gSA ,d Hkh oSrfud LVki+Q ds fcuk] le£ir okyf.V;jksa vkSj
fofHkUu lg;ksxh tulaxBuksa ds dk;ZdrkZvksa ds cwrs ij ;g çkstsDV vkxs c<+ jgk gSA

vkb,] vki lHkh bl eqfge esa gekjs lg;k=kh cfu,A
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lEiw.kZ   lwphi=

ifjdYiuk çdk'ku

1- igyk vè;kid@fpaxhT+k vkbRekrkso 50-00
2- r#.kkbZ dk rjkuk@;kÄ eks …
3- rhu Vds dk miU;kl@csVksZYV csz"V …
4- ek¡@efDle xksdhZ 275-00
5- os rhu@efDle xksdhZ 75-00
6- esjk cpiu@efDle xksdhZ …
7- thou dh jkgksa ij@efDle xksdhZ …
8- esjs fo'ofo|ky;@efDle xksdhZ …
9- i+Qksek xksnsZ;so@efDle xksdhZ   55-00
10- vHkkxk@efDle xksdhZ   40-00
11- csdjh dk ekfyd@efDle xksdhZ   25-00
12- vlyh bUlku@cksfjl iksysoksbZ   260-00
13- r#.k xkMZ@vysDlkUæ i+Qns;so

(nks [k.Mksa esa) 160-00
14- xksnku@çsepUn …
15- fueZyk@çsepUn …
16- iFk ds nkosnkj@'kjr~pUæ …

17- pfj=kghu@'kjr~pUæ …
18- x`gnkg@'kjr~pUæ  …
19- 'ks"kç'u@'kjr~pUæ …
20- bUæèkuq"k@okUnk oSlhY;qLdk …
21- bdrkyhlok¡@cksjhl yozsU;kso …
22- nkLrku pyrh gS (,d ukStoku dh

Mk;jh ls)@vukrksyh dqT+usRlkso 70-00
23- os lnk ;qok jgsaxs@xzhxksjh cdykukso 60-00
24- eqnks± dks D;k ykt&'keZ@

xzhxksjh cdykukso 40-00
25- c[+rjcUn jsy 14&69@

Olsoksyksn bokukso 30-00
26- v'olsuk@blkd ckcsy 40-00
27- yky >.Ms ds uhps@ykvks 'k 50-00
28- fjD'kkokyk@ykvks 'k 65-00
29- fpjLej.kh; (çfl¼ dUuM+

miU;kl)@fujatu 55-00

miU;kl
u;h



.. 3 ..

1- Js"B lksfo;r dgkfu;k¡
(3 [k.Mksa dk lsV) 450-00

2- og 'k[+l ftlus gSMyscxZ dks Hkz"V dj
fn;k (ekdZ V~osu dh nks dgkfu;k¡) 60-00

efDle xksdhZ
3- bVyh dh dgkfu;k¡ 150-00
4- pquh gqbZ dgkfu;k¡ ([k.M 1) 150-00
5- pquh gqbZ dgkfu;k¡ ([k.M 2) 200-00
6- pquh gqbZ dgkfu;k¡ ([k.M 3) 150-00
7- fgEer u gkjuk esjs cPpks 15-00
8- dkeks % ,d tk¡ckt+ bUo+Qykch

et+nwj dh dgkuh 10-00

vUrksu ps[k+o
9- pquh gqbZ dgkfu;k¡ ([k.M 1) 150-00
10- pquh gqbZ dgkfu;k¡ ([k.M 2) 150-00

11- nks vej dgkfu;k¡@yw 'kqu …
12- Js"B dgkfu;k¡@çsepUn 80-00
13- ik¡p dgkfu;k¡@iqf'du …
14- rhu dgkfu;k¡@xksxksy 30-00
15- rwi+Qku@vysDlkUæ lsjki+Qheksfop 60-00

16- olUr@lsxsZbZ vUrksukso 60-00
17- olUrkxe@jvks f'k 50-00
18- lwjt dk [k+t+kuk@fe[k+kbZy çhf'ou 40-00
19- LusxksosRl dk gksVy@eRosbZ rsosY;kso 35-00
20- olUr ds js'ke ds dhM+s@ekvks rqu 50-00
21- ØkfUr >a>k dh vuqxw¡tsa

(vDVwcj ØkfUr dh dgkfu;k¡) 75-00
22- pquh gqbZ dgkfu;ka¡@';kvks gqÄ 50-00
23- le; ds ia[k@

dksULrkUrhu ikmLrksOldh …
24- Js"B :lh dgkfu;k¡ (ladyu) …
25- vutku iQwy@vkUæsbZ Iykrksukso 40-00
26- dqÙks dk fny@fe[k+kbZy cqYxkdkso 70-00
27- nksu dh dgkfu;k¡@

fe[k+kbZy 'kksyks[k+kso 35-00
28- vc bUlki+Q gksus okyk gS

(Hkkjr vkSj ikfdLrku dh çxfr'khy mnwZ
dgkfu;ksa dk çfrfufèk ladyu) (X;kjg u;h
dgkfu;ksa lfgr ifjo£¼r laLdj.k)@
l- 'kdhy flího+Qh …

29- yky dqjrk@gfj'kadj JhokLro …
30- pEik vkSj vU; dgkfu;k¡@

enu eksgu   35-00

30- ,d r;'kqnk ekSr (,uthvks dh i"̀BHkwfe
ij)@eksfgr jk; 70-00

31. Mother/Maxim Gorky 250.00
32. The Song of Youth/Yang Mo …

dgkfu;k¡

u;h
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1- dkSu ns•rk gS dkSu fn•rk@ykYVw 150-00
2- vfu'p; ds xgjs /q,¡ esa@

fueZyk xxZ 100-00
3- tc eSa tM+ksa ds chp jgrk gw¡@

ikCyks us:nk 60-00
4- vk¡[ksa nqfu;k dh rji+Q ns[krh gSa@

ySaXlVu g~;wt+ 60-00
5- bdgÙkj dfork,¡ vkSj rhl NksVh

dgkfu;k¡ & csVksZYV czs"V (ewy teZu ls
vuqokn % eksgu Fkify;ky) 130-00
(czs"V ds nqyZHk fp=kksa vkSj Ldspksa ls lfTtr)

6- mEehn&,&lgj dh ckr lquks
(i+QSt+ vgen i+QSt+ ds laLej.k vkSj pqfuUnk
'kk;jh] lEiknd% 'kdhy flího+Qh) …

7- ekvks Rls&rqÄ dh dfork,¡
(jktuhfrd i`"BHkwfe lfgr foLr`r
fVIif.k;k¡ ,oa vuqokn % lR;ozr) 20-00

8- eè;oxZ dk 'kksdxhr@
gkUl ekXuql ,URlsUlcxZj 30-00

9- tsy Mk;jh@gks ph feUg 40-00
10- vksl dh cw¡nsa vkSj yky X+kqykc@

gksls ekfj;k fllksa 25-00
11- bfUri+Qknk % fi+QyLrhuh dfork,¡@

l- jkeÑ".k ik.Ms; 100-00
12- yksgw vkSj bLikr ls iwQVrk Xkqykc %

fi+QyLrhuh dfork,¡ (f}Hkk"kh ladyu)
A Rose Breaking Out of Steel and Blood
(Palestinian Poems)  …

13- ygw gS fd rc Hkh xkrk gS@ik'k 125-00
14- lej rks 'ks"k gS---

(bIVk ds nkSj ls vkt rd ds çfrfufèk
ØkfUrdkjh lewgxhrksa dk ladyu) 65-00

15- ikBkUrj@fo".kq [kjs 50-00
16- ykyVsu tykuk (pquh gqbZ dfork,¡)@

fo".kq [kjs 60-00
17- okpky nk;jksa ls nwj@ey; 125-00
18- fnu HkkSagsa p<+krk gS@ey; 120-00
19- ns[krs u ns[krs@ey; 65-00
20- vlEHko dh vk¡p@ey; 100-00
21- bPNk dh nwc@ey; 90-00
22- ns'k ,d jkx gS@Hkxor jkor …
23- bZ'oj dks eks{k@uhykHk 60-00
24- cgusa vkSj vU; dfork,¡¡@vln t+Snh 50-00
25- dfork dk thou@vln T+kSnh 75-00
26- lkeku dh ryk'k@vln t+Snh 50-00
27- dksgsdki+Q ij laxhr&lkèkuk@

'kf'kçdk'k 50-00
28- ir>M+ dk LFkkiR;@'kf'kçdk'k 75-00
29- lkr Hkkb;ksa ds chp pEik@

dkR;k;uh 120-00
30- bl ikS#"kiw.kZ le; esa@dkR;k;uh 120-00
31- tknw ugha dfork@dkR;k;uh 150-00
32- i+QqVikFk ij dqlhZ@dkR;k;uh 80-00
33- jk[k&v¡èksjs dh ckfj'k esa@dkR;k;uh 15-00
34- uxj esa ccZj@dfork Ñ".kiYyoh 100-00

(v¡/sjs le; dh oqQN dfork,¡ vkSj oqQN fo+QLls)

dfork,¡
u;h
u;h
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laLej.k
1- yso rksYLrks; % 'kCn&fp=k@efDle xksdhZ    20-00

35- ;g eq[kkSVk fdldk gS@foey dqekj 50-00
36- ;g tks oD+r gS@dfiys'k Hkkst 60-00
37- cgqr ueZ pknj Fkh ty ls cquh@

ujs'k pUædj 60-00
38- bl <yku ij@izeksn dqekj 90-00

1- djoV@efDle xksdhZ    40-00
2- nq'eu@efDle xksdhZ    35-00
3- ryNV@efDle xksdhZ    …
4- rhu cgusa (nks ukVd)@

vUrksu ps[k+o 45-00

5- psjh dh cfx+;k (nks ukVd)@v- ps[k+o 45-00
6- cfynku tks O;FkZ u x;k@

Olsoksyksn fo'usOLdh 30-00
7- Øsefyu dh ?kf.V;k¡@

fudksykbZ iksxksfnu 30-00

ToyUr ç'u
1- dqN thoUr dqN ToyUr@dkR;k;uh  90-00
2- "kM~;a=kjr er̀kRekvksa ds chp (lkEçnkf;drk ij ys[k)@dkR;k;uh  25-00
3- bl jkf=k ';keyk csyk esa (ys[k vkSj fVIif.k;k¡)@lR;ozr  30-00

O;aX;
1- dgsa eucgdh [kjh&[kjh@eucgdh yky 25-00

39- rks@'kSys; 75-00
40- ikuh gS rks iwQVsxks@

jkts'k ldykuh 100-00
41- lokyksa dk dkj[k+kuk@lfjrk frokjh

(usikyh dfork,¡) 100-00

L=kh&foe'kZ
1- nqxZ }kj ij nLrd (L=kh iz'u ij ys[k)@dkR;k;uh 130-00

ukVd
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1- t; thou! (ys[k] Hkk"k.k vkSj i=k)@fudksykbZ vksL=kksOLdh 50-00

oSpkfjdh
1- ekvksoknh vFkZ'kkL=k vkSj lektokn dk Hkfo";@jse.M yksV~Vk 25-00

ukStokuksa ds fy, fo'ks"k

lkfgR;&foe'kZ
1- miU;kl vkSj tuleqnk;@jSYi+Q i+QkWDl  75-00
2- ys[kudyk vkSj jpukdkS'ky@xksdhZ] i+Qsfnu] e;kdksOLdh] v- rksYlrks;     …
3- n'kZu] lkfgR; vkSj vkykspuk@csfyaLdh] gtZ+u] psuhZ'ksOLdh] nksczksY;qckso  65-00
4- l`tu&çfØ;k vkSj f'kYi ds ckjs esa@efDle xksdhZ  40-00
5- ekDlZokn vkSj Hkk"kkfoKku dh leL;k,¡@Lrkfyu  20-00

u;h ih<+h ds fuekZ.k ds fy,
1- ,d iqLrd ekrk&firk ds fy,@vUrksu edkjsadks …
2- esjk ân; cPpksa ds fy,@olhyh lq[k+ksEyhULdh …

l`tu ifjizs{; iqfLrdk Ük`a[kyk
1- ,d u;s loZgkjk iqutkZxj.k vkSj çcksèku ds oSSpkfjd&lkaLÑfrd dk;ZHkkj

dkR;k;uh] lR;e 25-00

vkàku iqfLrdk Ük`a[kyk
1- çse] ijEijk vkSj foæksg@dkR;k;uh 50-00

——::——
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1- ukStokuksa ls nks ckrsa@
ihVj ØksiksVfdu     15-00

2- ØkfUrdkjh dk;ZØe dk elfonk@
Hkxr¯lg 15-00

3- eSa ukfLrd D;ksa gw¡ vkSj ̂ MªheyS.M*
dh Hkwfedk@Hkxr¯lg     15-00

4- ;'k dh èkjksgj@Hkxokunkl ekgkSj]
f'ko oekZ] lnkf'kojko eydkiqjdj 50-00

5- laLe`fr;k¡@f'ko oekZ 100-00
6- 'kghn lq[knso % ukS?kjk ls iQk¡lh rd@

l- MkW- gjnhi ̄ lg 40-00

jkgqy Qkm.Ms'ku
ukStokuksa ds fy, fo'ks"k

4- ce dk n'kZu vkSj vnkyr esa
c;ku@Hkxr¯lg     15-00

5- tkfr&èkeZ ds >xM+s NksM+ks] lgh
yM+kbZ ls ukrk tksM+ks@Hkxr¯lg     15-00

6- Hkxr¯lg us dgk---(pqus gq,
m¼j.k)@Hkxr¯lg 15-00

ØkfUrdkfj;ksa ds nLrkost+
1- Hkxr¯lg vkSj muds lkfFk;ksa ds

lEiw.kZ miyCèk nLrkost+
l- lR;e 350-00

1- cgjksa dks lqukus ds fy,
,l- bji+Qku gchc 160-00
(Hkxr¯lg vkSj muds lkfFk;ksa dh
fopkjèkkjk vkSj dk;ZØe)

2- ØkfUrdkjh vkUnksyu dk oSpkfjd
fodkl@f'ko oekZ 25-00

3- Hkxr¯lg vkSj muds lkfFk;ksa dh
fopkjèkkjk vkSj jktuhfr@fciu pUæ 25-00

2- 'kghnsvkt+e dh tsy uksVcqd
Hkxr¯lg     100-00

3- fopkjksa dh lku ij@Hkxr¯lg   50-00

ØkfUrdkfj;ksa ds fopkjksa vkSj thou ij
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egÙoiw.kZ vkSj fopkjksÙkstd ladyu

1- vu'oj gSa loZgkjk la?k"kks±
dh vfXuf'k[kk,¡@nhik;u cksl    30-00

2- lektokn dh leL;k,¡] iw¡thoknh
iquLFkkZiuk vkSj egku loZgkjk lkaLÑfrd
ØkfUr@'kf'kçdk'k    30-00

1- mEehn ,d ft+Unk 'kCn gS
(^nkf;Rocksèk* ds egÙoiw.kZ
lEikndh; ys[kksa dk ladyu) 75-00

2- ,uthvks % ,d [k+rjukd
lkezkT;oknh dqpØ 80-00

3- MCY;w,l,i+Q % lkezkT;okn dk
u;k Vªkstu gkWlZ  50-00

ToyUr ç'u

nkf;Rocksèk iqfLrdk Ük`a[kyk

vkàku iqfLrdk Ük`a[kyk

1- Nk=k&ukStoku u;h 'kq#vkr
dgk¡ ls djsa\ 20-00

2- vkj{k.k % i{k] foi{k vkSj
rhljk i{k 20-00

3- vkradokn ds ckjs esa %
foHkze vkSj ;FkkFkZ 20-00

4- ØkfUrdkjh Nk=k&;qok vkUnksyu 25-00
5-  Hkz"Vkpkj vkSj mlds lekèkku dk loky

lkspus ds fy, dqN eqís 50-00
6- ekDlZokn&ysfuuokn vkSj jk"Vªh; ç'u

(,d cgl)@f'kokuh] vfHkuo 150-00

1- ^tkfr* ç'u ds lekèkku ds fy, cq¼
dki+Qh ugha] vEcsMdj Hkh dki+Qh ugha]
ekDlZ t+:jh gSa @ jaxuk;dEek          …

2-  tkfr vkSj oxZ % ,d ekDlZoknh
n`f"Vdks.k @ jaxuk;dEek     100-00

3- D;ksa ekvksokn\@'kf'kçdk'k 20-00
4- cqtqZvk oxZ ds Åij loZrkseq[kh

vfèkuk;dRo ykxw djus ds ckjs
esa@pkÄ pqu&fp;kvks 5-00

5- Hkkjrh; Ñf"k esa iw¡thoknh
fodkl@lq[kfoUnj 35-00
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fcxqy iqfLrdk Ük`a[kyk
1- dE;qfuLV ikVhZ dk laxBu

vkSj mldk <k¡pk@ysfuu 20-00
2- edM+k vkSj eD[kh@foYgsYe yhCus[+r 5-00
3- VªsM;wfu;u dke ds tuoknh

rjho+Qs@lsxsZbZ jksLrksoLdh    …
4- ebZ fnol dk bfrgkl@

vysDt+S.Mj VªSDVucxZ 10-00
5- isfjl dE;wu dh vej dgkuh 20-00
6- vDVwcj ØkfUr dh e'kky 15-00
7- taxyukek % ,d jktuhfrd

leh{kk@MkW- n'kZu [ksM+h 10-00
8- ykHkdkjh ewY;] ykxr ewY;] eè;e

fdlku vkSj NksVs iSekus ds eky mRiknu
ds ckjs esa ekDlZoknh n`f"Vdks.k %
,d cgl …

9- la'kks/uokn ds ckjs esa 10-00
10- f'kdkxks ds 'kghn et+nwj usrkvksa

dh dgkuh@gkoMZ i+QkLV 20-00

11- et+nwj vkUnksyu esa u;h 'kq#vkr
ds fy, 20-00

12- et+nwj uk;d] ØkfUrdkjh ;ks¼k 15-00
13- pksj] Hkz"V vkSj foyklh usrk'kkgh …
14- cksyrs vk¡dM+s] ph[k+rh lPpkb;k¡ …
15- jktèkkuh ds esgurd'k % ,d

vè;;u@vfHkuo 30-00
16- i+Qklhokn D;k gS vkSj blls dSls

yM+sa\@vfHkuo 120-00
17- usikyh ØkfUr % bfrgkl] orZeku

ifjfLFkfr vkSj vkxs ds jkLrs ls
tqM+h dqN ckrsa] dqN fopkj@
vkyksd jatu 55-00

18- dSlk gS ;g yksdra=k vkSj ;g lafoèkku
fdudh lsok djrk gS
vkyksd jatu@vkuUn flag 150-00

19- rhu Ñf"k fo/s;d vkSj
et+nwj oxZ dk ut+fj;k@vfHkuo 40-00

lEikndh; dk;kZy;
69 ,&1] ckck dk iqjok] isij fey jksM

fu'kkrxat] y[kuÅ&226006
i+Qksu % 0522&4108495

bZesy % bigulakhbar@gmail.com

,d izfr % 5 #i;set+nwj
(Mkd O;; lfgr)fcxqy

et+nwj
et+nwjksa dk bUo+Qykch ekfld v[k+ckj
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1- èkeZ ds ckjs esa@ekDlZ] ,axsYl …
2- dE;qfuLV ikVhZ dk ?kks"k.kki=k

ekDlZ&,axsYl    50-00
3- lkfgR; vkSj dyk@ekDlZ&,axsYl 150-00
4- ç+Qkal esa oxZ&la?k"kZ@dkyZ ekDlZ 40-00
5- ç+Qkal esa x`g;q¼@dkyZ ekDlZ 20-00
6- ywbZ cksukikrZ dh vBkjgoha

czwesj@dkyZ ekDlZ 35-00
7- mt+jrh Je vkSj iw¡th@dkyZ ekDlZ 15-00
8- et+nwjh] nke vkSj equki+Qk@

dkyZ ekDlZ 20-00
9- xksFkk dk;ZØe dh vkykspuk@

dkyZ ekDlZ    40-00
10- yqMfox i+Qk;jck[k+ vkSj

Dykfldh; teZu n'kZu dk vUr@
ç+QsMfjd ,axsYl 20-00

11- teZuh esa ØkfUr rFkk çfrØkfUr@
ç+QsMfjd ,axsYl 30-00

12- lektokn % dkYifud rFkk
oSKkfud@ç+QsMfjd ,axsYl    …

13- ikVhZ dk;Z ds ckjs esa@ysfuu 15-00
14- ,d o+Qne vkxs] nks o+Qne

ihNs@ysfuu …
15- tuoknh ØkfUr esa lkekftd&tuokn

ds nks j.kdkS'ky@ysfuu 25-00
16- lektokn vkSj ;q¼@ysfuu    20-00

17- lkezkT;okn % iw¡thokn dh pje
voLFkk@ysfuu      30-00

18- jkT; vkSj ØkfUr@ysfuu    …
19- loZgkjk ØkfUr vkSj x+íkj

dkmRLdh@ysfuu    …
20- nwljs b.Vjus'kuy dk iru@ysfuu 15-00
21- xk¡o ds x+jhcksa ls@ysfuu    50-00
22- ekDlZokn dk foÑr :i rFkk

lkezkT;oknh vFkZokn@ysfuu    20-00
23- dkyZ ekDlZ vkSj mudh f'k{kk@ysfuu …
24- D;k djsa\@ysfuu    …
25- ¶okeiUFkh¸ dE;qfuT+e &

,d cpdkuk etZ+@ysfuu    …
26- ikVhZ lkfgR; vkSj ikVhZ

laxBu@ysfuu    15-00
27- turk ds chp ikVhZ dk

dke@ysfuu    70-00
28- èkeZ ds ckjs esa@ysfuu …
29- rksYLrks; ds ckjs esa@ysfuu   10-00
30- ekDlZokn dh  ewy leL;k,¡

th- Iys[k+kukso 30-00
31- tq>k: HkkSfrdokn@Iys[k+kukso 35-00
32- ysfuuokn ds ewy fl¼kUr@Lrkfyu 50-00
33- lksfo;r la?k dh dE;qfuLV ikVhZ

(cksY'ksfod) dk bfrgkl 90-00

ekDlZokn
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34- ekvks Rls&rqÄ dh jpuk,¡ %
çfrfufèk p;u (,d [k.M esa) …

35- dE;qfuLV thou'kSyh vkSj dk;Z'kSyh
ds ckjs esa@ekvks Rls&rqÄ …

36- lksfo;r vFkZ'kkL=k dh vkykspuk@
ekvks Rls&rqÄ …

7- }U}kRed HkkSfrdokn@
MsfoM xsLV …

8- bfrgkl us tc djoV cnyh@
fofy;e fg.Vu 25-00

9- }U}kRed HkkSfrdokn@
oh- vnksjkRLdh 50-00

10- vDVwcj ØkfUr vkSj ysfuu
vYcVZ jhl fofy;El 90-00
(egÙoiw.kZ u;h lkexzh vkSj vusd
u;s nqyZHk fp=kksa ls lfTtr ifjo£¼r
laLdj.k)

11- lksfo;r la?k esa iw¡thokn dh
iquLFkkZiuk@ek£Vu fudksyl 50-00

37- n'kZu fo"k;d ik¡p fucUèk@
ekvks Rls&rqÄ 70-00

38- dyk&lkfgR; fo"k;d ,d Hkk"k.k vkSj
ik¡p nLrkost+@ekvks Rls&rqÄ 15-00

39- ekvks Rls&rqÄ dh jpukvksa ds
m¼j.k 50-00

vU; ekDlZoknh lkfgR;
1- n'kZu dksbZ jgL; ugha 50-00

(tc fdlkuksa us vius vè;;u dks O;ogkj
esa mrkjk)

2- jktuhfrd vFkZ'kkL=k] ekDlZoknh
vè;;u ikBÔØe 300-00

3- [kzq'pso >wBk Fkk@xzksoj i+Qj 300-00
4- jktuhfrd vFkZ'kkL=k ds ewyHkwr fl¼kUr

(nks [k.Mksa esa) (fn 'ka?kkbZ VsDLVcqd vkWi+Q
iksfyfVdy bdksukWeh) 160-00

5- isfjl dE;wu dh f'k{kk,¡ (lfp=k)
,ysDt+s.Mj VªSDVucxZ 10-00

6- dE;qfuLV ikVhZ dk ?kks"k.kki=k@
Mh- fj;kt+kukso …
(foLr`r O;k[;kRed fVIif.k;ksa lfgr)

jkgqy lkfgR;
1- rqEgkjh {k;@jkgqy lkaÑR;k;u 40-00
2- fnekx+h X+kqykeh@jkgqy lkaÑR;k;u 40-00
3- oSKkfud HkkSfrdokn@

jkgqy lkaÑR;k;u 65-00

4- jkgqy fucUèkkoyh@
jkgqy lkaÑR;k;u 50-00

5- Lrkfyu % ,d thouh@
jkgqy lkaÑR;k;u 150-00

u;h
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ijEijk dk Lej.k
1- pquh gqbZ jpuk,¡@

x.ks'k'kadj fo|kFkhZ 100-00
2- lyk[kksa ds ihNs ls@

x.ks'k'kadj fo|kFkhZ …
3- bZ'oj dk cfg"dkj@

jkèkkeksgu xksdqyth 40-00

4- ykSfdd ekxZ@jkèkkeksgu xksdqyth 20-00
5- èkeZ dk <dkslyk@

jkèkkeksgu xksdqyth 40-00
6- fL=k;ksa dh Lokèkhurk

jkèkkeksgu xksdqyth 30-00

fofoèk
1- iQk¡lh ds r[+rs ls@twfy;l Ý+;wfpd …
2- iki vkSj foKku@Mk;lu dkVZj 100-00
3- lkisf{kdrk fl¼kUr D;k gS\@yso yUnkÅ] ;wjh :esj …

——::——

thouh vkSj laLej.k
1- dkyZ ekDlZ % thou vkSj f'k{kk,¡@

ts+YMk dksV~l 25-00
2- iz+QsMfjd ,axsYl % thou vkSj

f'k{kk,¡@t+sYMk dksV~l 80-00
3- dkyZ ekDlZ % laLej.k vkSj ys[k 35-00
4- vnE; cksY'ksfod urk'kk (,d L=kh

et+nwj laxBudrkZ dh laf{kIr thouh)@
,y- dkrk'ksok 30-00

5- ysfuu dFkk@ejh;k fçyst+k;sok 70-00
6- ysfuu fo"k;d dgkfu;k¡ 75-00
7- ysfuu ds thou ds pUn iUus@

yhfn;k i+Qksfr;sok …
8- Lrkfyu % ,d thouh@

jkgqy lkaÑR;k;u 150-00
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MARX and ENGELS
16. Historical Writings

(Set of 2 Vols.) 700.00
17. Manifesto of the Communist

Party 50.00
18. Selected Letters 75.00

V. I. LENIN
19. Theory of Agrarian Question 160.00
20. The Collapse of the Second

International 25.00
21. Imperialism, the Highest

Stage of Capitalism 80.00
22. Materialism and

Empirio-Criticism 150.00
23. Two Tactics of Social-Democracy

in the Democratic Revolution 55.00
24. Capitalism and Agriculture 50.00
25. A Characterisation of

Economic Romanticism …
26. On Marx and Engels 35.00
27. “Left-Wing” Communism,

An Infantile Disorder 75.00
28. Party Work in the Masses 55.00
29. The Proletarian Revolution and

the Renegade Kautsky 75.00

Rahul Foundation

MARXIST CLASSICS

KARL MARX
1. A Contribution to the Critique of

Political Economy …
2. The Civil War in France …
3. The Eighteenth Brumaire of

Louis Bonaparte 80.00
4. Critique of the Gotha

Programme 50.00
5. Preface and Introduction to

A Contribution to the Critique of
Political Economy 25.00

6. The Poverty of Philosophy 80.00
7. Wages, Price and Profit  50.00
8. Class Struggles in France 50.00

FREDERICK ENGELS
9. The Peasant War in Germany 70.00
10. Ludwig Feuerbach and the End of

Classical German Philosophy 65.00
11. On Capital 80.00
12. The Origin of the Family, Private

Property and the State 100.00
13. Socialism: Utopian and

Scientific 60.00
14. On Marx 30.00
15. Principles of Communism 5.00
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30. One Step Forward, Two Steps
Back …

31. The State and Revolution 80.00
MARX, ENGELS and LENIN
32. On the Dictatorship of Proletariat,

Questions and Answers 50.00
33. On the Dictatorship of the Proletariat:

Selected Expositions 10.00

PLEKHANOV
34. Fundamental Problems of

Marxism …

J. STALIN
35. Marxism and Problems of

 Linguistics 25.00
36. Anarchism or Socialism? 60.00
37. Economic Problems of

Socialism in the USSR …

38. On Organisation 15.00
39. The Foundations of Leninism 70.00
40. The Essential Stalin …

Major Theoretical Writings 1905–52
(Edited and with an Introduction by
Bruce Franklin)

LENIN and STALIN
41. On the Party 30.00

MAO TSE-TUNG
42. Five Essays on Philosophy 80.00
43. A Critique of Soviet Economics70.00
44. On Literature and Art 80.00
45. Selected Readings from the

Works of Mao Tse-tung …
46. Quotations from the Writings

of Mao Tse-tung …

OTHER MARXISM
1. Political Economy, Marxist Study

Courses (Prepared by the British
Communist Party in the 1930s) 375.00

2.   Fundamentals of Political Economy
(The Shanghai Textbook) 150.00

3.   Reader in Marxist Philosophy/
Howard Selsam & Harry Martel …

4. Socialism and Ethics/
Howard Selsam …

5. What Is Philosophy? (A Marxist
Introduction)/Howard Selsam 100.00

6. Reader’s Guide to Marxist
Classics/Maurice Cornforth 70.00

George Thomson
7. From Marx to Mao Tse-tung 120.00
8. Capitalism and After 100.00
9. The Human Essence 80.00
10. Mao Tse-tung’s Immortal

Contributions/Bob Avakian …
11. A Basic Understanding of the

Communist Party (Written during the
GPCR in China) 150.00
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3. Joseph Stalin: A Political
Biography
by The Marx-Engels-Lenin
Institute 80.00

12. The Lessons of the Paris
Commune/Alexander Trachtenberg
(Illustrated)                              15.00

BIOGRAPHIES & REMINISCENCES
1. Reminiscences of Marx and

Engels (Collection) …
2. Karl Marx And Frederick Engels:

An Introduction to their Lives and
Work/David Riazanov 150.00

PROBLEMS OF SOCIALISM

13. Subversive Interventions
(An Anthology)
Abhinav Sinha 500.00

1. How Capitalism was Restored in the
Soviet Union,  And What This
Means for the World Struggle
Red Papers 7 175.00

2.  Preface of Class Struggles in the
USSR/Charles Bettelheim 30.00

3.    Nepalese Revolution: History,
Present Situation and Some Points,
Some Thoughts on the Road Ahead
Alok Ranjan       75.00

4.   Problems of Socialism, Capitalist
Restoration and the Great
Proletarian Cultural Revolution
Shashi Prakash 40.00

ON THE CULTURAL REVOLUTION
1. Hundred Day War: The Cultural

Revolution At Tsinghua University
William Hinton …

2. The Cultural Revolution at
Peking University/Victor Nee
with Don Layman 30.00

3. Mao Tse-tung’s Last Great Battle
Raymond Lotta 25.00

4. Turning Point in China
William Hinton 50.00

5. Cultural Revolution and Industrial
Organization in China
Charles Bettelheim 55.00

6. They Made Revolution Within
the Revolution / Iris Hunter 50.00



ON SOCIALIST CONSTRUCTION
1. Away With All Pests: An English Surgeon in People’s China: 1954–1969

Joshua S. Horn 125.00
2. Serve The People: Observations on Medicine in the People’s Republic of

China / Victor W. Sidel and Ruth Sidel …
3. Philosophy is No Mystery (Peasants Put Their Study to Work) …

ON THE CASTE QUESTION
1. On the Caste Question:

Towards a Marxist Understanding
Abhinav Sinha           200.00

2. Caste and Class:
A Marxist Viewpoint / Ranganayakamma 60.00

DAYITVABODH REPRINT SERIES
1. Immortal are the Flames of Proletarian Struggles / Deepayan Bose 30.00
2. Problems of Socialism, Capitalist Restoration

and the Great Proletarian Cultural Revolution / Shashi Prakash 40.00
3. Why Maoism? / Shashi Prakash 25.00

AHWAN REPRINT SERIES
1. Where Should Students and Youth Make a New Beginning? 20.00
2. Reservation: Support, Opposition and Our Position 20.00
3. On Terrorism : Illusion and Reality / Alok Ranjan 20.00

“The books that help you most are those which make you think the most. The
hardest way of learning is that of easy reading; but a great book that comes
from a great thinker is a ship of thought, deep freighted with truth and beauty.”

– Pablo Neruda



BIGUL REPRINT SERIES
1. Still Ablaze is the Torch of October Revolution 30.00
2. Nepalese Revolution History, Present Situation and Some Points,

Some Thoughts on the Road Ahead / Alok Ranjan 75.00

WOMEN QUESTION
1. The Emancipation of Women / V. I. Lenin 100.00
2. Breaking All Tradition’s Chains: Revolutionary Communism

and Women’s Liberation / Mary Lou Greenberg 50.00

MISCELLANEOUS
1. Probabilities of the Quantum World / Daniel Danin …
2. An Appeal to the Young / Peter Kropotkin 20.00

The Anvil
Editorial Office

69 A-1, Baba ka Purwa
Paper Mill Road, Nishatgunj, Lucknow 226 006, India

Phone: 9560130890, Email: editor.anvil@gmail.com
Website: http://anvilmag.in
FB: facebook.com/anvilmag

Editor: Shashi Prakash

A Journal of Marxist Theory



vjfoUn Le`fr U;kl
ds izdk'ku

1- bDdhloha lnh esa Hkkjr dk et+nwj
vkUnksyu% fujUrjrk vkSj ifjorZu]
fn'kk vkSj lEHkkouk,¡] leL;k,¡ vkSj
pqukSfr;k¡ (f}rh; vjfoUn Lèfr laxks"Bh
ds vkys[k) 40-00

2-   Hkkjr esa tuoknh vf/dkj vkUnksyu%
fn'kk] leL;k,¡ vkSj pqukSfr;k¡ (r`rh;
vjfoUn Le`fr laxks"Bh ds vkys[k) 80-00

3-   tkfr iz'u vkSj ekDlZokn
(prqFkZ vjfoUn Le`fr laxks"Bh ds
vkys[k) 150-00

PUBLICATIONS FROM
ARVIND MEMORIAL TRUST

1. Working Class Movement in the
Twenty-First Century: Continuity
and Change, Orientation and
Possibilities, Problems and
Challenges (Papers presented in the
Second Arvind Memorial
Seminar) 40.00

2. Democratic Rights Movement in
India: Orientation, Problems and
Challenges (Papers presented in the
Third Arvind Memorial Seminar)  80.00

3. Caste Question and Marxism
(Papers presented in the Fourth Arvind
Memorial Seminar)         200.00

1- cPpksa ds fy, vFkZ'kkL=k (ekDlZ dh ̂ iw¡th* ij vk/kkfjr ikB)@jaxuk;dEek 120-00
2- ?kjsyw dke vkSj ckgjh dke@jaxuk;dEek  40-00
3. For the Solution of the ‘Caste’ Question,

Buddha is not enough, Ambedkar is not enough
either, Marx is a must/Ranganayakamma 100.00

4. Economics for Children
[Lessons based on Marx's ‘Capital’]/Ranganayakamma 150.00

5. Household Work and Outside Work  60.00

tupsruk bu iqLrdksa dh Hkh eq[; forjd gS



vuqjkx VªLV
1- cPpksa ds ysfuu 35-00
2- Stories About Lenin 35.00
3- lp ls cM+k lp@johUnzukFk Bkdqj 25-00
4- vkSt+kjksa dh dgkfu;k¡ 20-00
5- xqM+ dh Myh @dkR;k;uh 20-00
6- iQwy oqQ.Mykdkj D;ksa gksrs gSa@luh 20-00
7- èkjrh vkSj vkdk'k@v- oksYdkso …
8- dt+kdh@izsepUn 35-00
9- uhyk I;kyk@vjdknh xSnkj 40-00
10- xM+fj;s dh dgkfu;k¡@

d+;we raxjhdqyh;so 35-00
11- phaVh vkSj vUrfj{k ;k=kh@

v- feR;k;so 35-00
12- vUèkfo'oklh 'ksdh Vsy@

lsxsZbZ fe[kkYdkso 20-00
13- pyrk&fiQjrk gSV@

,u- ukslkso] gksYdj iqDd 20-00
14- pkykd ykseM+h (yksddFkk) 20-00
15- fn;kadk&VkWefpd 20-00
16- xèkk vkSj Ånfcyko@efDle xksdhZ]

lsxsZbZ fe[kkYdkso 20-00
17- xqi+Qk ekuoksa dh dgkfu;k¡@

eSjh eklZ 20-00
18- ge lwjt dks ns[k ldrs gSa@

fedksyk fxy] nk;j Lykodksfop 20-00

19- eqlhcr dk lkFkh@lsxsZbZ fe[kkYdkso 20-00
20- uUgs vkFkZj dk lwjt@

g|kd X;qyut+j;ku] xsyhuk yscsnsok 20-00
21- vkdk'k esa ekSt&eLrh@

fpuqvk vpscs 20-00
22- ft+Unxh ls I;kj (nks jksekapd

dgkfu;k¡)@tSd y.Mu 40-00
23- ,d NksVs yM+ds vkSj ,d NksVh

yM+dh dh dgkuh@efDle xksdhZ 20-00
24- cgknqj@vejdkUr 15-00
25- cqUuw dh ijh{kk (lfp=k jaxhu)@

'kL;k g"kZ …
26- nkUdks dk tyrk gqvk ân;@

efDle xksdhZ 10-00
27- uUgk jktdqekj@

vkrqvku n lSarsDT+kwisjh 40-00
28- nknk vk£[ki vkSj Y;ksaadk@

efDle xksdhZ 30-00
29- lsekxk dSls idM+k x;k@

efDle xksdhZ 15-00
30- ckt+ dk xhr@efDle xksdhZ 15-00
31- okadk@vUrksu ps[k+o 15-00
32- rksrk@johUæukFk VSxksj 15-00
33- iksLVekLVj@johUæukFk VSXkksj …
34- dkcqyhokyk@johUæukFk VSxksj 20-00



35- viuk&viuk HkkX;@tSusUæ 15-00
36- fnekx+ dSls dke djrk gS@fd'kksj 25-00
37- jkeyhyk@çsepUn 15-00
38- nks cSyksa dh dFkk@çsepUn 25-00
39- bZnxkg@çsepUn …
40- ykWVjh@çsepUn 20-00
41- xqYyh&M.Mk@çsepUn …
42- cM+s HkkbZ lkgc@çsepUn 20-00
43- eksVsjke 'kkL=kh@çsepUn …
44- gkj dh thr@lqn'kZu …
45- boku@Oyknhfej cksxkseksykso 40-00
46- pedrk yky flrkjk@yh f'ku&F;su 55-00
47- mYVk nj[+r@Ñ'upUnj 35-00
48- gjkeh@fe[kkbZy 'kksyks[k+kso 25-00
49- nksu fdgksrs @lokZUrsl (ukV~; :ikUrj &

uhys'k j?kqoa'kh) …
50- vk'p;Zyksd esa ,fyl @yqbl dSjksy

 (ukV~; :ikUrj & uhys'k j?kqoa'kh 30-00
51- >k¡lh dh jkuh y{ehckbZ@o`Unkouyky oekZ

(ukV~; :ikUrj & uhys'k j?kqoa'kh) 35-00
52- uUgs xqnM+hyky ds lkgfld

dkjukes@lqu ;vksP;qu …
53- yk[kh@vUrksu ps[k+o 25-00
54- csf>u pjkxkg@boku rqxZuso 12-00
55- fgjukSVk@n~eh=kh ekfeu flfc;kZd 25-00
56- ?kj dh yyd@fudksykbZ rsys'kkso 10-00
57- cl ,d ;kn@ysvksuhn vUæs;so 20-00
58- enkjh@vysDlkUæ dqfçu 35-00

59- ijk;s ?kksalys esa@Ý+;ksnksj nksLrks;sOLdh 20-00
60- dksgdki+Q dk cUnh@rksYlrks; 30-00
61- euekuh ds ets+@lsxsZbZ fe[kkYdkso 30-00
62- lnkuUn dh NksVh nqfu;k@

lR;thr jk; 15-00
63- Nr ij iQ¡l x;k fcYyk@

forkmrs ftfyUldkbrs 35-00
64- xksyw ds dkjukes@jkeckcw 25-00
65- nks lkgfld dgkfu;k¡@

gksYxj iqDd 15-00
66- vke ft+Unxh dh ets+nkj

dgkfu;k¡@gksYxj iqDd 20-00
67- daxwjs okys edku dk jgL;e;

ekeyk@gksYxj iqDd 20-00
68- jkst+ejsZ dh dgkfu;k¡@gksYxj iqDd 20-00
69- vthcksx+jhc fo+QLls@gksYxj iqDd …
70- u;s t+ekus dh ijhdFkk,¡@

gksYxj iqDd 25-00
71- fdLlk ;g fd ,d nsgkrh us nks

vi+Qljksa dk dSls isV Hkjk@
fe[kkby lfYrdkso&'psfæu 15-00

72- i'pn`f"V&Hkfo";n`f"V (ys[k ladyu)
@ deyk ik.Ms; 30-00

73- ;knksa ds ?ksjs esa vrhr (laLej.k)
@ deyk ik.Ms; 100-00

74- gekjs vklikl dk v¡èksjk (dgkfu;k¡)
@ deyk ik.Ms; 60-00

75- dkyeUFku (miU;kl)
@ deyk ik.Ms; 60-00



,d izfr % 100 #i;s] vkthou% 5000 #i;s
okf"kZd (4 vad) % 400 #i;s  (100 #-  jft- cqdiksLV O;; vfrfjDr)

nks egRoiw.kZ if=kdk,¡

,d izfr % 40 #i;s vkthou% 3000 #i;s
okf"kZd (4 vad) % 160 #i;s (100 #-  jft- cqd iksLV O;; vfrfjDr)

lEikndh; dk;kZy; %
69 ,&1] ckck dk iqjok] isij fey jksM] fu'kkrxat] y[kuÅ&226006

i+Qksu% 9936650658] 8853093555
osclkbV % http://dishasandhaan.in bZesy% dishasandhaan@gmail.com

osclkbV % http://naandipath.in  bZesy% naandipath@gmail.com

ekDlZoknh lS¼kfUrd 'kksèk vkSj foe'kZ dk eap
lEiknd% dkR;k;uh @ lR;e

ehfM;k] laLÑfr vkSj lekt ij dsfUær
lEiknd% dkR;k;uh @ lR;e

lEikndh; dk;kZy;
ch&100] eqdqUn fogkj] djkoy uxj] fnYyh&110094

eqfDrdkeh Nk=kksa&;qokvksa dk
vkàku

,d çfr % 20 #i;s • okf"kZd % 160 #i;s (MkdO;; lfgr)

bZesy % ahwan@ahwanmag.com, ahwan.editor@gmail.com
osclkbV % ahwanmag.com

i+Qslcqd % facebook.com/muktikamiahwan



• fo'o DykflDl • Lrjh; çxfr'khy lkfgR;
• Hkxr¯lg vkSj muds lkfFk;ksa dk lEiw.kZ miyCèk lkfgR;
• efDle xksdhZ dh iqLrdksa dk lcls cM+k laxzg
• Hkkjrh; bfrgkl ds vR;Ur egÙoiw.kZ ØkfUrdkjh nLrkost+
• ekDlZoknh lkfgR;
• thou vkSj lekt dh le> rFkk fopkjksÙkstuk nsus okyk lkfgR;
• fnekx+ dh f[kM+fd;k¡ [kksyus vkSj dYiuk dh mM+kuksa dks ia[k nsus okyk
cky&lkfgR;
• izxfr'khy ØkfUrdkjh i=k&if=kdk,¡
• lqUnj] lq#fpiw.kZ] çsjd iksLVj vkSj dkMZ
• ØkfUrdkjh xhrksa ds dSlsV
• lkfgfR;d o ØkfUrdkjh m¼j.kksa&fp=kksa okyh Vh'kVZ] dSys.Mj] cqdekdZ]
Mk;jh vkfn---
,slk lkfgR; tks lius ns[kus vkSj Hkfo";&fuekZ.k ds fy, çsfjr djrk gS!
(fgUnh] vaxzst+h] iatkch vkSj ejkBh esa)

gekjs ikl vkidks feysaxs

fdrkcs a ugha]
ge vkus okys dy ds lius ysdj vk;s gS a

fdrkcs a ugha]
ge vlyh bUlku dh rjg

thus dk ladYi ysdj vk;s gS a



tupsruk iqLrd izfr"Bku lfefr }kjk lapkfyr

• çR;sd i=k rFkk vkns'k&i=k ij viuk iwjk uke&irk (fiudksM lfgr) vkSj i+Qksu
uEcj lki+Q&lki+Q fy[ksaA

• euhvkWMZj ds ihNs lUns'k okys LFkku ij viuk iwjk uke&irk (fiudksM lfgr)
lki+Q&lki+Q t+:j fy[ksaA

• psd@MªkÝ+V ^tupsruk iqLrd izfr"Bku lfefr* (JANCHETNA PUSTAK

PRATISHTHAN SAMITI) ds uke ls y[kuÅ esa ns; HkstsaA cSa sd [kkrs dh
tkudkjh %
[kkrk la- 0762002109003796

iatkc us'kuy cSad] fu'kkrxat] y[kuÅ
IFSC: PUNB0076200

• iqLrdksa ij Mkd&O;; rFkk jsy ;k VªkaliksVZ dk HkkM+k vyx ls ns; gksxkA
• iqLrd foØsrkvksa rFkk forjdksa }kjk iqLrdsa e¡xkus dh 'krks± ds fy, gels i=k]

bZesy vFkok i+Qksu ls lEidZ djsaA

ifjdYiuk çdk'ku] jkgqy Qkm.Ms'ku] vuqjkx VªLV] vjfoUn Le`fr
U;kl vkSj ,sj.k izdk'ku dh iqLrdksa dh ^tupsruk* eq[; forjd gSA ;s
çdk'ku ik¡p Ïksrksa & ljdkj] jktuhfrd ikfVZ;ksa] dkWjiksjsV ?kjkuksa] cgqjk"Vªh;
fuxeksa vkSj ns'kh&fons'kh i+Qf.Max ,tsafl;ksa ls fdlh Hkh çdkj dk vuqnku ;k
foÙkh; lgk;rk fy;s fcuk turk ls tqVk;s x;s lalkèkuksa ds vkèkkj ij vkt ds
nkSj ds fy, t+:jh o egÙoiw.kZ lkfgR; csgn lLrh njksa ij miyCèk djkus ds
fy, çfrc¼ gSaA

gels iqLrdsa e¡xkus ds fy, bu ckrksa dk è;ku j[ksa
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